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 महोदय  पीठासीन

 प्रश्तों  क ेमोखिक  उस्तर

 केग्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योधना  के  ओषधालपों  ओर  प्रसृति  केग्दरों  में  स्वच्छता

 +289,  भी  हाफिज  सोहस्मद  सिद्दीक  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मनत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  प्रसूति  केन्द्रों  विशेषकर

 सैक्ट  रामक्ृष्ण  नई  दिल्ली  में  अस्वास्थ्यकर  परिस्थितियों  के  बारे  में  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  भौर

 क्या  उनके  नियन्त्रणाधीन  अस्पतालों  और  भोषधालयों  से  भी  इसी  प्रकार  की  शिकायतें

 मिली  और  यदि  तो  अस्पतालों  मौर  औषधालयों  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  अस्पतालों  और

 ओऔषधालयों  में  स्वच्छता  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुरूप  स्वच्छता  बनाये  रखने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  सन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  सरोज  से
 सरकार  को  यह  विदित  है  कि  रामक्ृःणपुरम  के  सेक्टर  पांच  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  प्रसृति  अस्पताल  की  सफाई  की  दशाओं  में  सुधार  किए  जाने  की  जरूरत  है  ।  मुख्य  समस्या

 तोषजनक  जल  विकास  सुविधाओं  के  बारे  में  नालियां  बार-बार  रुक  हैं  जिससे  दीवारों  में

 सीलन  आ  जाती  है  और  अस्वास्थ्यकर  स्थितियां  पंदा  हो  जाती  यह  रुकावट  प्रायः  इसलिए  पैदा  होती

 है  क्योंकि  रोगी  और  उनके  रिश्तेदार  शौचालयों  और  होंजों  में  ठोस  और  अर्ध-ठोस  अवांछित  चीजें  डाल
 देते  हैं  ।

 केम्द्रीय  सरकार  के  नियन्त्रण  में  आने  वाले  अन्य  अस्पतालों  और  अ्रौषधालयों  के  मामले  में  भी

 ऐसी  ही  समस्याएं  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  प्रसूति  एवं  स्त्री  रोग  सैक्टर  रामक्ृष्ण  पुरम्
 मामले  में  इन  समस्याओं  को  दुर  करने  के  लिए  उपाय  शुरू  किए  गए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग



 मौखिक  उत्तर  26  1987
 क्ननगनीीनीनीननीनगगई+->+...

 से  1987  में  रख-रखाव  और  मरम्मत  के  लिए  अनुमान  प्राप्त  हो  आने  पर  87-88  के  संशोधित

 अनुमानों  में  व्यवस्था  की  गई  है  और  कार्य  पहले  ही  शुरू  कर  दिया  गया  इस  अस्पताल  की  दशाओं

 को  सुधारने  के  लिए  निम्नलिखित  का  रंवाई  भी  शुरू  की  गई  है  :--

 जल  की  लगातार  सप्लाई  करनेके  लिए  सोलर  वाटर  हीटिंग  सिस्टम  की

 थियेटर  और  प्रसव  कक्ष  में  पानी  सप्लाई  करने  के  लिए  अतिरिक्त  पानी
 भण्डारण  टैंक  ;

 दाब  के  भापसह  पात्रों  के  लिए  मुदु  जल  की  सप्लाई  क रने  के

 लिए  वाटर  सॉफनिंग  प्लांट  की  स्थापना  करना  ।

 केन्द्रीय  सरकार  और  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  समय-समय  पर  अस्पतालों  की  स्थिति  की

 समीक्षा  कर  रहे  हैं  और  उपलब्ध  संसाधनों  के  द्वारा  दशाओं  में  सुधार  करने  के लिए  आदश्यक  उपाय  कर

 रहे  ये  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :---

 (i)  अपशिष्ट  और  संदूषित  सामग्री  के  निपटाने  की  व्यवस्था  करना  ;

 (11)  नालियों  में  सुधार  करना  ;

 (iii)  पानी  की  सप्लाई  में  वुद्धि  करना  ।

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  एक  प्रकाशन  में  अस्पताली
 सेवाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिए  गए  इन  सुझावों  में  अपशिष्ट  और  संदूधित
 सामग्री  का  निपटान  करने  और  गन््दे  पानी  और  कूड़े-करकट  के  उपयुक्त  निउटान  के  लिए  सुविधाएं
 प्रदान  करने  सम्बन्धी  सुझाव  भी  शामिल  हैं  ।

 दिल्ली  के  मुख्य  अस्पतालों  में  उपचारी  कदम  उठाने  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के
 साथ  समय-समय  पर  बंठके  की  जाती  दिल्ली  के  अस्पतालों  पर  धीरे-धीरे  दबाव  बढ़  रहा  है  और
 हमेशा  इन  अस्पतालों  के  लिए  सेवाओं  की  बढ़ती  हुई  मांगों  को  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  हो  सकता  ।

 ]
 भरी  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  अध्यक्ष  दिल्ली  के  अस्पतालों  के  बारे  में  मानतीया  मन्त्री

 महोदया  ने  बताया  है  कि  वहां  पर  सफाई  की  उचित  व्यवस्था  नहीं  ड्रेनेज  सिस्टम  ठीक  नहीं  है  लेकिन
 दवाइयों  की  परेशानी  के  बारे  में  उन्होंने  जवाब  नहीं  दिया  जैसी  कि  मुझे  जानकारी  है  कि

 आर  के  पुरम  आदि  कई  अस्पतालों  में  सफाई  की  उचित  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 क्योंकि  ड्रेनेज  सिस्टम  ठीक  नहीं  है  और  वहां  की  दीवारें  भी  बहुत  खराब  हो  रही  हैं  जिससे
 मरीज  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़ता  उसके  साथ-साथ  जो  दवाएं  डॉक्टर  लिखते  वे  दवाएं  भी  नहीं
 मिलती  क्या  उस  सिलसिले  में  माननीया  मन्त्री  जी  बतायेंगी  कि  क्या  उपाय  कर  रहे  हैं  और  दूसरी खामियों  के  बारे  में  क्या  सोच  रही

 ]
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 स्थ्य  योजना  के  अस्पतालों  की  ओर  अधिक  ध्यान  दिए  जाने  की  जरूरत  है  |  माननीय  सदस्य  दवाइयों  के
 सम्बन्ध  में  पूछ  रहे  दवाइयों  की  सूची  में  215  दवाइयों  को  शामिल  किया  गया  है  और  इनप्रें  से
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  डिस्पेंसरियों  में  192  दवाइयां  ही  उपलब्ध  इससे  यह  पता
 चलता  है  कि  इन  हिस्पेंसरियों  में  सूची  में  सम्मिलित  दवाइयों  की  92  प्रतिशत  दवाइयां  उपलब्ध  हैं  तथा
 जो  दवायें  सूची  में  शामिल  नहीं  हैं  और  जिनकी  सिफारिशें  विशेषज्ञ  डाक्टरों  द्वारा  विशेषतया  दिल्ली  में
 की  जाती  इन  दवाइयों  की  खरीद  सुपर  बाजार  से  की  जाती  है  और  इन  दवाइयों  की  सप्लाई  एक  से
 तीन  दिन  के  भीतर  कर  दी  जाती  है  ।  डिस्पेंसरी  के  प्रभारी  चिकित्सा  अधिकारी  को  भी  यह  अधिकार  है
 कि  वह  सूची  में  दर्ज  दवाइयों  की  जरूरत  के  अनुसार  सुपर  बाजार  से  खरीद  कर  इनका  15  दिन  का
 बफर  स्टाक  अपने  पास  रख  सकता

 श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  अध्यक्ष  कई  बार  लोग  जाते  हैं  और  फिर  भी  उनको
 दवायें  नहीं  मिलती  हैं  । उसकी  वजह  से  काफी  समय  बरबाद  होता  है  और  परेशानों  भी  उठानी  पड़ती

 है  तथा  मरीज  भी  सफर  करता  क्या  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  हो  सकती  है  कि  उन  दवाओं  को

 ताल  में  ही  रखा  जाए  और  उनको  दे  दिया  दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  अस्पताल  हमारे  अधीन  नहीं
 चलते  हैं  तो  क्या  उनको  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  आपके  सामने  है  कि  उनको  ले  रहे  बढ़ती  हुई  आबादी

 को  देखते  हुए  यह  जरूरी  है  कि  ऐसे  अस्पतालों  की  अच्छी  व्यवस्था  होनी  घर  पर  कोई  व्यवस्था

 नहीं  होती  है  इसलिए  जच्चा-बच्चा  अस्पताल  में  जाती  है  और  अस्पतालों  में  भो  वही  बात  सामने  आती
 सफाई  न  दवाओं  का  न  मिलना  कया  इस  सिलसिले  में  माननीय  मन्त्री  जी  ऐसा  सोच

 रही  हैं  कि  कोई  संसदीय  कमेटी  बना  दी  जाए  ताकि  इन  अ्यवस्थाओं  का  सुचारू  रूप  से  इन्तजाम  हो  सके

 क्योंकि  तमाम  व्यवस्था  ठीक  नहीं  है  ।

 कुसारोी  सरोज  खापडे  :  माननीय  सदस्य  ने  कोई  कमेटी  बनाने  के  बारे  में  पूछा  मैं  नहीं
 झती  कि  संसदीय  कमेटी  बनाने  की  कोई  आवश्यकता  मेडिकल  इल्चाजं  जो  हास्पिटल  का  होता
 वह  ही  इन  चीजों  को  देखता  दवाओं  के  बारे  में  मैंने  पहले  ही  बताया  कि  इस  प्रकार  की  92  परसेट

 दवायें  हमारे  पास  हैं  ।  जरा  पर  इन  दवाओं  की  व्यवस्था  नहीं  होती  वहां  पर  हास्पिटल  के  साथ  ही  सुपर
 बाजार  की  शाखाएं  होती  जहां  से  पेशन्ट  के लिए  हम  दवाओं  का  इन्तजाम  करते  हैं  ।

 ]

 कुमारी  मसता  बनर्जो  :  मैं  माननीया  मन्त्री  महोदया  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  उन्हें  यह
 जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  काले  ज्वर  से  100  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  चुकी  है  और  अब  इस  ने

 महामारी  का  रूप  धारण  कर  लिया  है  और  अब  लोग  इससे  भयभीत  यदि  राज्य  सरकार  इस  बारे  में

 रुबि  नहीं  ले  रही  तो  क्या  माननीय  मन््त्री  “

 यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  प्रश्न  कृपया  हंसिए  100  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो
 गई  है  तथा  राज्य  सरकार  कुछ  नहीं  कर  रही  ।  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  मासनीय

 मन्त्री  महोदया  एक  चिकित्सा  दल  तथा  दवाइयां  वहां  भेजेंगी  जिससे  लोगों  को  बचाया  जा

 कुमारी
 सरोज  ख्ापड़े  :  आज  सभा  में  प्रश्न  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की

 हि
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 डिस्पेंसरियों  और  प्रसृति  केस्द्रों  में  स्वच्छता  के  बारे  में  मानमीय  सदस्या  जिस  बात  का  उल्लेख  कर

 रहौ  हैं  उसके  लिए  अलग  प्रश्म  होना  चाहिए  ।  फिर  मैं  निश्चित  रूप  से  इसका  उत्तर  दूंगी  ।

 अध्यक्ष  भहीषय  !  हा०  भोई

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  सो  व्यक्तियों  की  मृत्युहो  चुकी  क्या  आप  वहां  चिकित्सा  दल

 भेजेंगी  ?

 कुमारी  सरोज  खापडें  :  हम  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  जानकारी  प्राप्त  करेंगे  और  किर

 श्यक  कार्यबाही  करेंगे  ?

 कुमारी  सजता  बनलो  :  पश्चिम  बंगाल  सरकार  नहीं  भेजेगी  ।

 )

 डा०  कृपासिष्यु  भोई  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदया  रो  कुछेकः  स्पष्टीकरण

 चाहता  उन्होंने  उत्तर  दिया  है  कि  प्रएन  प्रसूति  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  है  न  कि  स्त्री  रोय  के  सम्बन्ध  में  ।
 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  को  दस  सम्बन्ध  में  मार्ग  निर्देश  अथवा  मानदण्ड  क्या  है  ?  में  मह  जानया  चाहता

 हूँ  कि  क्या  प्रसूति  बाल  स्वास्थ्य  केन्द्रों  अथवा  प्रसूति  अस्पतालों  के  रख  रखाव  के  झिए  अपनाए
 जाने  वाले  मानदण्ड  और  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  अनुरूप  है  जिसको  पं०  अवाहर  लाज़  नेहरू
 द्वारा  निरुपित  किया  गया  था  और  यदि  हां  तो  इन  शिकायतों  को  दूर  करने  अथबा  रोकने  के  लिए  भारत
 सरकार  ने  कौत-कौन  से  निवारक  और  सुधा  रात्मक  कदम  उठाए  हैं  ?

 सासथ  संसाधन  विकास  भरञ्री  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  अम्त्री  पी०  बी०

 शरसिह  :  प्रश्न  काल  में  इसका  उत्तर  देना  सम्भव  नहीं  है  ।  यह  एक  ब्शिष  रूप  से  पूछा  गया  प्रश्न

 है  और  इसका  विशेष  रूप  से  उत्तर  देना

 भी  रामस्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  स्वास्थ्य  देश  की  भात्मा  होती  है  दिल्ली  में  मन्त्री
 बह

 दय  की  नजर  के  सामने  यह  हालत  है  कि  '**

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  स्पेसिफिक  प्रश्न  है  वह  आत्मा  और  वरमात्मा  को  रहने  दें  ।

 थी  रामस्वरूप  हैं  म्न्त्री  जी  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  आपने  प्रखण्ड  स्तर  पर  और
 सील  स्तर  पर  जो  अस्पताल  या  स्वास्थ्य  केन्द्र  बनाए  छोटा  नागपुर  में  अस्पतालों  में  एक  भी  डाक्टर
 नहीं  है  इसलिए  आप  बिहार  सरकार  के  पास  एक  केन्द्रीय  दल  भेजें  जो  यह  पता

 अध्यक्ष महोबब : आप लिखकर दे आपकी दरव्वास्त मैं करवा
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 उड़ीसा  में  स्वायशशासी  कालेश

 #290.  क्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करंगे
 किः

 उड़ीसा  में  कितने  कालेजों  को  स्वायत्तशासी  कालेजों  के  रूप  में  मंज्री  दिए  जाने  के
 मामले  सम्बित  पड़े  हैं  और  क्या  ऐसे  कालेजों  की  संख्या  के लिए  कोई  सीमा  निर्धारित  की  गई  है

 कितने  सरकारी  तथा  प्राइवेट  कालेजों  से  इन  कालेजों  को  स्वायत्तशासी  कालेजओं  में
 परिवर्तित  करने  के  सम्बन्ध  में  आवेदन  प्राप्त  हुए  मौर

 क्या  ब्ह्मापुर  विष्वविद्यालय  के  अतर्गत  भंजनगर  में  के०  एस०  यू०  बी०  कालेज  ने  कालेज
 को  स्वायत्तशासी  कालेज  के  रूप  में  परिबतित  करने  के  लिए  आवेदन  किया  और  यदि  तो  इस
 बारे  में  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभाणों  में  राज्य  मसत्री

 कृष्णा  :  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  कार्यान्वयन  की  कारंवाई  योजना  में  सातवीं  योजना  के

 अन्त  तक  लगभग  500  स्वायत्त  कालेजों  के  विकास  की  परिकल्पना  की  गई  इस  संख्या  का  कोई
 राज्यवार  आबंटन  नहीं  किया  गया  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उड़ीसा  के  8  कालेजों  ने  सम्बन्धित  विश्वविद्यालयों  को
 स्वायत्त  स्तर  प्रदान  करने  के  लिए  आवेदन  पत्र  दिया

 बरहमपुर  बिश्वविद्यालय  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  फिलहाल  इससे  सम्बद्ध

 किसी  भी  कालेज  को  स्वायत्त  स्तर  प्रदान  न  किया

 थी  सोमवाथ  रथ  :  अध्यक्ष  में  कृषि  विश्वविद्यालय  और  संस्कृत
 विद्यालय  के  अलावा  तीन  अन्य  विश्वविद्यालय--बरहमपुर  उत्कल  विश्वविद्यालय  और

 सम्भलपुर  विश्वविद्यालय  इन  तीनों  विश्वविद्यालयों  में  कोई  भी  निर्वाचित  सिडिकेट  अथवा  कुलपति
 नहीं  यहां  का  कार्य  केवल  प्रशासक  ही  चला  रहे  हैं  और  कई  बार  इन  विश्वविद्यालयों  में  मनमाने

 रूप  से  निर्णय  ले  लिए  जाते  हैं  ।

 माननीय  मन्त्री  महोदया  ने  यद्ट  उत्तर  दिया  है  कि  इन  तीनों  विश्वविद्यालयों  के  आठ  कालेजों

 द्वारा  सम्भवतः  स्वायत्तता  प्राप्त  करने  के  बारे  में  निविदन  किया  गया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ये

 कॉलेज  कौन-कीन  से  हैं  भौर  इन्होंने  किस  यिश्यविद्यालय  में  आथेदम  किया  है  और  स्वायत्तता  प्राप्त

 करने  वाले  इन  कालेजों  का  भविष्य  क्या  होगा  ?  कालेजों  को  स्वायस  ता  प्रदान  क  रने  के  सम्बन्ध  में

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  व्यापक  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  जिनमें  एक  वात  यह  भी  कही  गई  है
 कि  व्श्वथिशासय  अनुदान  आयोग  और  राज्य  सरकार  का  एक-एक  प्रतिनिधि  उस  विश्वविद्यालय  से

 सम्बद्ध  समस्त  आवेदन  पत्रों  पर  विचार  करेगा  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  सिफारिश

 $
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 मैं  माननीय  मन््त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  बरहमपुर  वेश्वविद्यालय  में  यह
 प्रक्रिया  अपनाई  जाती  यदि  हां  तो  बैठक  में  विश्वविद्यालय  आयोग  के  किस  प्रतिनिधि  ने

 भाग  लिया  ?  क्या  यह  सच  है  कि  अगर  कोई  कालेज  स्वायत्तता  प्राप्त  करना  चाहता  है  तो  इसके  लिए
 यह  अनिवाये  है  कि  वहां  पर  स्नातकोत्तर  कक्षाएं  पढ़ाई  जा  रही  हों  ?

 झोमतो  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  एक  साथ  इतने  सारे  प्रश्न  पूछ  लिए

 हैं  परन्तु  मैं  उनके  मूल  प्रश्न  का  उत्तर  ही  देना  चाहती

 माननीय  सदस्य  की  इतने  सारे  प्रश्न  पूछने  के  पीछे  जो  मन््शा  वह  मैं  समझ  गयी  हूं  भौर  उसी

 को  सदन  में  स्पष्ट  करना  चाहती  हूं  चाहे  वे  कितने  व्यापक  रूप  से  प्रश्न  क  जहां  तक  स्वाय  त्त्ता  प्रदान

 किए  जाने  का  सम्बन्ध  वह  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  काम  मापदण्ड  भी  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  परन्तु  जैसा  माननीय  सदस्य  ने  उसके  लिए  हमें

 ब्रह्म पुर  विश्वविद्यालय  के  स्टेट्यूट  और  एक्ट  में  संशोधन  करना

 ]

 शी  सोमनाथ  रथ  :  मन्त्री  महोदय  ने  मानदण्डों  का  उल्लेख  किया  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  वया  इन  मार्ग  निर्देशों  का पालन  किया  जा  रहा  है  ?

 शीमतो  कृष्णा  साही  :  जी  निश्चित  रूप  से  उनका  पालन  किया  जा  रहा

 यह  मामला  राज्य  सरकार  और  विश्व-विद्यालय  के  बीच  में  फिर  भी  मैं  माननीय  सदस्य  को

 आश्वासन  देना  चाहती  हूं  कि  राज्य  के  शिक्षा  मन्त्री  से  हमें  आश्वासन  मिला  है  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में

 शीघ्र  कार्यवाही  फिलहाल  स्थिति  यह  है  कि  उड़ीसा  के  किसी  भी  विश्व-विद्यालय  क्री  ओर  से

 हमें  अभी  तक  स्पेसिफिक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  न  यू०  जी०  सी०  को  मिले  कुल  8  कालेजों  से
 आवेदन-पत्र  आये  जिसमें  ब्रह्मपुर  विश्व-विद्यालय  के  अन्तर्गत  के०  एस  ०  यू०  जी०  भंजनग

 सम्भलपुर  विश्व-विद्यालय  के  अधीन  गंगाधर  मेहर  कालेज  तथा  रीजनल  इंजीनियरी
 उत्कल  विश्व-विद्यालय  के  अधीन  5  कालेजों  से  :  जिनमें  एम०  पी०  सी०  एन ०
 सी०  गवन्नंमेंट  चायबाला  वमन  कटक  भी  शामिल  इस

 तरह  कुल  मिलाकर  तीनों  विश्व-विद्यालयों  के  अधीन  8  कालेजों  से  हमें  आवेदन-पत्र  मिले

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  इन  तीनों  विश्वविद्यालयों  यह  आग्रह  करता  आ  रहा  है  कि  वह
 इन  तीमों  कालेजों  के  बारे  में  अपनी  सिफारिशें  शीघ्र  भेजें  ।  सम्भलपुर  विश्वविद्यालय  ने  आयोग  को
 बताया  है  कि  कालेजों  को  स्वायत्तता  का  दर्जा  प्रदान  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  के  बारे  में

 विद्यालय  के  नियमों  में  अभी  संशोधन  किया  जाना  यह  मामला  अभी  उड़ीसा  सरकार  के  विचा  राधीन

 6  प्र
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 उत्कल  की  ओर  से  कोई  उत्तर  अभी  नहीं  आया  सम्भलपुर  के  बारे  में  मैंने  बता
 तीनों  विश्वविद्यालयों  के  8  कालेजों  से  हमें  आवेदन  पत्र  आए  यदि  माननीय  सदस्य  कुछ  और  पूछना
 चाहें  तो  बताएं  ।

 ]

 थी  सोमनाथ  रथ  :  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  मेरे  पूरक  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं
 दिया  गया  ।  साथ  ही  मेरे  मुख्य  प्रश्न  के  बारे  में  दिए  गए  जवाब  को  देखते  हुए  भी  इसे  नहीं  समझा  गया  ।

 यह  राज्य  सरकार  अथवा  विश्वविद्यालयों  के  बीच  के  विवाद  की  बात  नहीं  यह  देश  की  राष्ट्रीय
 शिक्षा  नीति  से  सम्बन्धित  शिक्षा  समवर्ती  सूची  का  विधय  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  पहले  प्रश्न
 में  यह  बताया  है  कि  भारत  सरकार  की  नई  शिक्षा  नीति  के  अनुसार  500  कालेजों  को  स्वायत्तशासी
 दर्जा  दिए  जाने  की  सम्भावना  यह  डाज्य  सरकार  अथवा  राज्य  के  विश्वविद्यालयों  का  कार्य  नहीं
 है  अपितु  यह  एक  राष्ट्रीय  मामला  यह  विश्वविद्यालय  के  नियमों  में  संशोधन  करने  का  मामला  नहीं

 यह  देखना  केन्द्रीय  सरकार  ओर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  कायं  है  कि  शिक्षा  नीति  को

 लागू  की  जानी  ऐसा  भी  हो  सकता  है  कि  कुछ  राज्य  इस  नीति  को  लागू  न  करना  चाहें  ।  अतः  मैं
 माननीय  मन्त्री  महोदया  ने  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  परिस्थितियों  में  केन्द्रीय  सरकार  का  रवैया
 क्या  है  और  उड़ीसा  सरकार  का  रवंया  क्या  है  ?

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  सभी  राज्य  सरकारों  को  यहां  से  लिखा  गया  है  और  यह  सही  है
 कि  हम  चाहते  हैं--सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  तक  हम  500  कालेजों  को  आटोनोमस  लेकिन

 1987  तक  हम  कितने  कर  पाए  यह  मैं  बताना  चाहती  हूं  कि  67  कर  पाए  मात्र  ये  ही
 67  कालेजेज  ऐसे  हैं  जिनको  यू०  जी०  सी०  ने  एप्रूव  किया  इनमें  45  नए  हैं  और  22  पुराने

 उत्तर  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  प्रोसेस  में  भारत  सरकार  का  शिक्षा  विभाग  सभी  राज्य
 सरकारों  को  लिखता  रहा  है  और  यू०  जी०  सी०  भी  फालोअप  एक्शन  लेती  रही  सी०  ए०  बी०

 ई०  की  बैठक  में  हमने  1987  में  भी  विचार-विमर्श  किया  केवल  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  को

 छोड़कर  सभी  राज्य  सरकारों  ने  इसकी  स्वीकृति  दी  है  ओर  सभी  चाहती  हैं  कि  इसको  लागू  किया

 ]

 श्री  चिस्तामणि  जेगा  :  क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदया  से  यह  जान  सकता  हूं  कि
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वायत्तशासी  कालेजों  को  स्वीकृति  प्रदान

 किए  जाने  के  मानण्ड  क्या  है  ?  मन्त्री  महोदया  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  के  अनुसार  उड़ीसा  के  कुछ  कालेजों

 ने  स्वायत्तता  प्राप्त  करने  के  लिए  आवेदन  किया  अतः  कया  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  इसका  मानदंड

 क्या  है  क्योंकि  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  यह  बताया  है  कि  विश्वविद्यालयों

 ने  अपनी  सहमति  नहीं  दी  है  और  राज्य  सरकारें  अपनी  सहमति  नहीं  दे  रही  क्या  मैं  यह  जान

 सकता  हूँ  कि  अगर  सम्बद्ध  विश्वविद्यालय  और  राज्य  सरकार  अपनी  सहमति  नहीं  देती  तो  क्या

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  उनके  मामले  पर  विचार  करेगा  ?  यदि  तो  इन  कालेजों  पर  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  किन  परिस्थितियों  में  विचार  करेगा  ?
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 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  दो  बातें  प्रश्न  के  रूप  में  पूछी
 पहला  प्रश्न  क्राइटीरिया  के  बारे  में  क्राइटीरिया  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  महाविद्यालय  की

 शैक्षिणक  गुणवत्ता  देखी  परीक्षाफल  भौर  शैक्षिणक  कार्यंशीलता  कैसी  इसको  देखा

 शैक्षिक  उपलब्धता  देखी  जाएगी  ।  क्षात्रों  एवं  शिक्षकों  के  चुनाव  की  क्या  प्रक्रिया  कालेज  द्वारा  अमनाई

 गई  और  भौतिक  सुविधाएं  क्या-क्या  ये  भी  देखा  जाएगा  ।  पुस्तकालय  है  कि  नहीं  और  शिक्षा  संस्थानों

 की  और  क्या-क्या  जरूरतें  हैं  तथा  वित्तीय  ञ्नोत  कया  ये  देखा  जाएगा  ।  ये  तो  इसका  क्राइटीरिया  है  ।

 यानी  जो  महाविद्यालय  ये  जछरू  रतें  पूरी  करेंगे  उनको  ही  केवल  स्वायत्ता  प्रदान  की

 दूसस  प्रश्न  माननीय  सदस्य  का  क्या  है  ?

 भरी  चिन्तामणि  जेना  :  अगर  कोई  कालेज  ये  कण्डीशन्स  फुलफिल  न  करे  और  वह  स्वायत्तता
 के  लिए  एप्लाई  तो  उनका  क्या  हाल  होगा  ?

 श्रीसती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  एक  तरफ  राज्यों  की  स्वायक्तता  की  बात  होती  है
 और  दूसरी  तरफ  यह  बात  कही  जाती  है  कि  अगर  राज्य  सरकारें  इस  बात  की  अनुशंसा  नहीं  करें  कि

 कुछ  कालेजों  को  स्वावत्तता  दी  तो  भारत  सरकार  क्या  करेगी  ?  भारत  सरकार  की  तरक  से  हम
 बार-बार  राज्य  सरकारों  को  लिखते  हैं  और  यू०  जी०  सी०  को  फालोअप  एक्शन  लेने  के  लिए  हम  कहते

 यू०  जी०  सी०  फालोअप  एक्शन  ले  रही  ऐसा  नहीं  है  कि  वह  फोलोअप  एक्शन  नहीं  रही  है  ।
 इसलिए  माननीय  सदस्य  को  इतना  अधिक  चिन्तित  होने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 ]

 थी  एस०  जयपाल  रेह्डो  :  अध्यक्ष  '*

 शो  भागवत  झा  आजाद  :  आप  कंसे  खड़े  हो  गए  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  भी  आटोनोमस  बनना  चाहते

 ]

 ये  स्वायत्त  शासी  कालेज  में  भर्ती  हो  रहे  है  ।

 स्वायत्तज्ञासी  कालेज  में  आना  चाहते  हैं  ।

 श्री  एस०  जपपाल  रेड्डी  :  उत्तर  के  अनुसार  500  स्वायत्तणासी  कालेजों  के  घिकास
 के  लक्ष्य

 को
 सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  प्राप्त  करना  है  और  इसके  लिए  अब  केबल  दो  वर्ष  ही  बचे

 हैਂ

 प्रो०  मधु  वंडबले  :  सरकार  के  लिए  ?

 भी  एस०  जयपाल  रेडडो  :  नहीं  सातवीं  योजना  के  पूरा  होने  क ेलिए  साथ  ही  दिल्ली  में  कांग्रेस
 सरकार  का  समय  पूरा  होने  के  लिए  ।  महोदय  अब  तक  इस  बारे  में  कोई  शुरुआत  नहीं  को  मई  ।
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 एक  भी  कालेज  को  स्वायत्तशासी  कालेज  का  नहीं  दिया  गया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 इस  विशेष  परियोजना  के  विकास  की  दिशा  में  क्या-क्या  अड़चने  हैं  तथा  स्वायत्तशासी  कालेज  का  दर्जा

 प्रदान  करने  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  देने  का  अधिकार  क्षिसे  प्राप्त  है  ?

 ]

 श्रीमती  कुष्णा  साही  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  यह  जानना  चाहा  है  कि  यह  अब

 तक  क्यों  नहीं  लागू  किया  जा  रहा  इसके  बारे  में  यही  कह  सकती  हूं  कि  नए  प्रयोग  के  प्रति  छात्रों

 एवं  छात्राओं  में  कुछ  ऐसी  झित्तक  भी  और  आशंकाएं  होती  उनकों  ज्यादा  मालूम  कि  टीचर

 कैसे  सभी  नई  योजनाओं  को  रोकते  हैं  जिसमें  एकाउन्टेबलिटी  ज्यादा  हो  जाती  नए  पाठ्यक्रमों  की

 सूक्ष्म  विधि  का  विकास  और  निरन्तर  व्यापक  मूल्यांकन  बगेर  इतने  सारे  अतिरिक्त  बोझ  के

 कारण  छात्र  नहीं  चाहते  लोग  झिझ्लक  को  दूर  करने  बाद  ही  उसकी  अनुशंसा  कर  सकते  शिक्षा

 संगठनों  द्वारा  भी  इसका  कुछ  विरोध  किया  गया  इस  कारण  कि  विश्वविद्यालयों  का  जो  नियन्त्रण

 वह  महाविद्यालय  की  व्यवस्था  मैंनेजमेंट
 में

 चला  इस  डर  से  शिक्षक  संगठन  नहीं  चाहते
 लेकिन  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हम  इस  योजना  को  लागू  नहीं  रचनात्मक  कार्य  करने  के  लिए

 सरकार  से  जो  संभव  प्रयास  वह  करेंगे  ।

 कम्प्यूटर  संगणना  के  सम्बन्ध  में  वंविक  गणित  को  उफ्थोगिता  के  बारे  में  अनुसन्धान

 ]

 *+291.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  सानव  संसाधत  विक्षास  सन््त्री  यह  बलाने  की  हपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  दिनांक  3  1987  के  आफ  इंडियाਂ  समाचार  पत्र

 में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  जानकारी  है  कि  ब्रिटेन  में  शोधकर्ताओं  ने  बेदिक  गणित  को  कम्प्यूटर
 संगणना  के  परिणाम  की  जांच  करने  में  बहुत  उपयोगी  पाया  है  और  इससे  अन्य  क्षेत्रों  में  भी नए  आयाम
 मिल  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  भारत  में  वंदिक  गणित  और  इसके  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  किए  गए

 अनुसंधान  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  आगे  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  और

 इन  परियोजनाओं  के  क्या  नाम  हैं  और  सरकार  ने  उन्हें  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  प्रयास

 किए

 मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मस्ज्ो

 कृष्णा  :  हां  ।

 और  ऐसा  पता  चला  है  कि  भारत  में  कुछ  विद्वान  वेदिक  गणित  के  अध्ययन  और

 प्रसार  में  कार्यरत  हाल  ही  में  स्थापित  राष्ट्रीय  वेद  विद्या  वंदिक  गणित  और  कम्प्यूटर
 सगणना  पर  इसके  अनुभ्रयोग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए-एक  परियोजना  तैयार  करने  पर  विचार  कर

 रहा  है  ।

 बनना

 5
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 जिमुवाव ]
 डा०  ए०  के०  पटेल  :  मेरे  प्रश्न  का  दिया  गया  उत्तर  पूर्णतः  अस्पष्ट  मैं  माननीय  मन्त्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वैदिक  गणित  की  साधारण  प्रणालियां  किन-किन  देशों  में  पढ़ाई  जा

 रही  है  और  अपने  देशों  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  जो  सही  केन्द्र  के  नियन्त्रण  में  छात्रों  को  उक्त  विधि
 से  पढ़ाए  जाने  के  बारे  में  भारत  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रो  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सन्त्री  बी०

 नरतिह  :  यह  एक  कठिन  विषय  वैदिक  गणित  की  खोज  काफी  लम्बे  समय  के  बाद  हो  पाई
 कई  शताब्दियों  की  उपेक्षा  के  बाद  कुछ  अषध्येताओं  ने  '"*

 ओर  बी०  तुलसी  राम  :  वेदिक  मैथेमेटिक्स  क्या  जरा  क्लोयर  यह  हमारी  समझ
 में  नहीं  आ  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महो  दय  :  आपको  क्लास  लगाकर  बतायेंगे  ।

 थी  वो०  तुलसीराम  :  वेदिक  मैथेमटिक्स  क्या  है  ?

 एक  सासभोीय  सदस्य  :  आप  नहीं

 थी  बालकवि  में  राव  साहब  से  निवेदन  करना  चाहता  कि  श्री  तुलसी  राम  जी
 वैदिक  गणित  को  भायुर्वे दिक  समझ  रहे  इनको  जरा  आप  समझा  दीजिए  ।

 श्रो  वी०  तुलसोराम  :  इसको  समझने  के  लिए  ही  बोला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आयुर्वेदिक  में  भी  वैदिक

 श्री  पो०  वो०  नरसिह  यह  सही  है  कि  इस  विषय  को  समझना  बहुत  कठिन  है  इसलिए
 सदस्य  गण  इसे  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  क्या  है  ।  यह  बात  भी  सही  है  कि  इस  विषथ  की  कई  शताब्दियों
 से  उपेक्षा  की  जाती  रही  केवल  वर्ष  1961  में  पहली  बार  भारत  के  एक  महान  वेदिक  विद्वान
 शंकराचार्य  ने  है  के  शंकराचार्य  नहीं  बल्कि  जो  मैं  बताना  चाहता  हूँ  व ेभारतीय  कृष्ण  शंकराचार्य
 गोवध॑न  एक  पुस्तक  प्रकाशित  की  जिसम्रें  उन्होंने  बेदिक  विधि  के  16  6  सूत्र  दिये  हैं  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  वे  पूछेंगे  कि  सूत्र  क्या  है  ?

 |

 की  पो०  बी०  नरसिह  उन्होंने  सिद्ध  किया  है  कि  इन  सूत्रों  क ेआधार  पर  सभी  जटिल
 गणनाएं  अब  तक  अपनाये  जा  रहे  तरीके  के  बजाथ  काफी  आसानी  से  हल  की  जा  सकती  महोदय  आज
 हमे  याद  है  कि  उदाहरण  के  लिए  वर्ष  1960  में  हमने  नया  गणित  अपनाया  उनकी  काफी
 चना  हुई  काफी  प्रतिरोध  हुआ  नव  गणित  में  संख्याओं  पर  काफी  जोर  दिया  गया  और  अब
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 हे  बनननननड  मन

 समूची  कम्प्यूटर  की  संकल्पना  संस्थाओं  पर  आधारित  हम  दशमलव  प्रणाली  के  प्रयोग  के  आदी  हो
 गए  अब  एक  षड  दशमलव  प्रणाली  भी  है  जिसमें  16  को  आधार  माना  जाता  है  उदाह  रणाथ  जैसे  हम
 आना  का  प्रयोग  करते  यह  भी  उसी  तरह  का  प्रयोग  का  एक  आना  होता  है  तथा  16  आने
 का  एक  रुपया  अब  यह  दहाई  में  बदल  गया  है  कंप्यूटर  के  क्षेत्र  में  इसका  प्रयोग  युग्मक  है  अर्थात  केवल  दो
 ही  भाधार  है  ।  दुहरी  गणना  से  आज  जो  कुछ  हम  समझते  हैं  वह  हजारों  वर्ष  पहले  बैदिक  पाठ  में  भी
 उपलब्ध  था  |  इसी  की  आज  खोज  की  गई  अब  वेदिक  विधि  पर  काफी  कायें  हो  रहा  यह  केवल
 वेदों  में  ही  नहीं  है  ।  इन्हें  उप  वेद  कहा  जाता  वास्तव  में  उदाहरण  के  लिए
 मन्दिर  वास्तुकला  जो  हज़ारों  साल  से  चली  आ  रही  है  स्वयं  वेद  का  एक  हिस्सा  नहीं  इसे  उप-बेद

 कहा  गया  जिसका  प्रादुर्भाव  वेद  से  ही  हुआ  है  और  इस  प्रकार  यह  उत्कृष्ट  ज्ञान  आज  तक  विद्यमान

 है  ।

 कैलिफोनिया  विश्वविद्यालय  के  प्रोफेसर  ब्रिग्ज  ने  अपने  एक  लेख  में  यह  कहा  है  कि  ऐसा
 सोचना  अत्यंत  आश्चयं  जनक  है  कि  भारत  के  महान  विद्वान  शून्य  की  खोज  के  अलावा  दहाई  प्रणाली  तथा
 अन्य  संख्याओं  के  प्रति  भी  सचेत  रहे  जो  कि  आज  कम्प्यूटर  संकल्पना  का  आधार  बन  गया  अब  हमें
 इसकी  गटराई  में  जाना  अभी  कुछ  ही  महीने  पहले  बगे  स्थापना  की  गई  हमने  उन्हें
 इसका  अध्ययन  करने  को  कहा  वास्तव  में  प्रतिष्ठान  को  जाध्यात्मिक  क्षेत्र  में  वेदों  क ेकेवल  मूल  पाठ
 का  ही  अध्ययन  नहीं  करना  यही  सब  कुछ  नहीं  वे  वेदों  वेदान्तों  तथा  उप-वेदो  के  मूल  पाठ  को

 आधुनिक  समय  से  जोड़ना  चाहते  हैं  तथा  यह  मालूम  करना  चाहते  हैं  कि  इससे  ओर  कितना  अधिक

 सरलीक रण  हासिल  किया  जा  सकता  है  जिसके  बारे  में  इस  समय  शायद  पाश्यात्य  विधान  भी  अनभिज्ञ

 इस  प्रकार  उन्हें  इस  अन्य  प्रकार  के  काम  के  अलावा  इस  तरह  का  काम  सौंपा  गया  इस
 प्रकार  हमें  उन्हें  कुछ  करने  का  अवसर  देना  चाहिए  महोदय  कई  बातों  का  पता  लग  रहा  है  और  अब

 ऐसा  लग  रहा  है  कि  परिणाम  काफी  उत्साहवर्दधक  रहेंगे  ।

 डा०  ए०  के  ०  पटेल  :  स्वामी  भारती  कृष्ण  तीथ॑  द्वारा  लिखे  गए  16  खण्डों  के  तेयार  करने
 के  लिए  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  उनकी  पांडुलिपियां  जो  गई

 झी  पी०  थी०  मरसह  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  यह  मामला  विशेषज्ञ  निकाय  को
 सौंप  दिया  गया  है  और  इस  निकाय  में  वेदों  के  विशेषज्ञ  कायं  कर  रहे  हैं  तथा  इस  मामले  का  अध्ययन
 तथा  देखरेख  वे  ही  कर  रहे  होगे  ।

 डा०  ए०  के०  पढहेल  :  क्या  आ  पद्स  परियोजना  के  लिए  नियोजित  विद्वानों  क ेनाम  बता  सकते

 श्री  पी०  वी०  नर्रातह  राव  :  समूचे  को  पहले  इस  मामले  की  जांच  करनी  इसके
 धाद  इस  प्रयोजन  के  लिए  वे  एक  समिति  गठित  हम  अभी  उस  स्थिति  तक  नहीं  आये
 ५तिष्ठान  की  स्थापना  केवल  तीन  चार  महीने  पहले  की  गई  यह  एक  बिल्कुल  नया  संस्थान  हम
 निश्चित  ही  इस  पर  ध्यान  हम  सभी  को  इसमें  रुचि  है  और  हम  इसे  प्राप्त  करना  चाहते  हो
 सकता  है  हम  पाश्चात्य  विद्वानों  को  भी  यह  कह  कर  कि  जो  कुछ  उन्हें  अभी  तक  मालूम  नहीं  है वह  सब
 वैदिक  समय  में  विद्यमान  कुछ  जानकारी  दे  सकें  ।

 व
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 भोवहन  उद्योग  का  पुनरत्यान

 *$2092.  श्री  वी०  भीनिवास  प्रसाद  :

 श्री  बनबवारी  लास  पुरोहित  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  भन््जी  यह  यताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  नौबहन  उचधोग  के  पुनरुत्यान  के  उपायों  को  अन्तिम  रूप  दे

 दिया  है  और  आ्थिक-रूप  से  सक्षम  कम्पनियों  के  पुनःस्थापन  के  लिए  मार्मनिर्देश  तैयार  किए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  उपायों  से  नौवहन  उद्योग  की  किस  सीमा  तक  सहायता  होगी  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  राजेश  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत

 विवरण

 से  हाल  में  सरकार  द्वारा  नौवहन  उद्योग  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  किए  गए
 उपायों  में  पुनर्स्थापन  प्रस्तावों  के  माध्यम  से  व्यवहायं  नोवहनਂ  कम्पनियों  को  वित्तीय  सहायता  श्रदान

 नौवहन  कम्पतियों  को  भारतीय  कार्यों  क ेशेयर  में  अधिक  प्रतिशता  प्राप्त  करने  में  मदद

 जहाजों  के  अधिग्रहण  और  स्क्रविंग  की  प्रक्रियाओं  को  सरल  कम  इंधन  खपत  करने
 वाले  जहाजों  के  अधिग्रहण  को  बढ़ावा  देना  आदि  शामिल  प्राइवेट  सेक्टर  की  व्यवहार्थ  नौवहम
 कम्पनियों  के  पुनर्स्थापन  के  लिए  सरकार  द्वारा  शिपिंग  क्रेडिट  एण्ड  इनवेस्टमेंट  कम्पनी  आफ  इण्डिया
 लिमिटेड  की  मदद  से  तैयार  किए  गए  मांग॑  निर्देशों  में  ऋणों  की  अदायगी  पर  सीमित
 अवधि  के  लिए  ब्याज  की  अदायगी  से  ऋणों  की  अदायगियों  के  लिए  फिर  से  समय-निर्धारण  आदि
 शामिल  इन  उपायों  के  दमखम  वाली  व्यवहायं  नौवहन  कम्पनियों  को  लम्बी  अवधि  की  विश्वव्यापी
 मंदी  से  उबरने  में  मदद  मिलेगी  और  वे  सुबृढ़  और  वित्तीय  रूप  से  व्यवहायं  नौबहन  उद्योग  के  सृजन  में
 सहायक  होंगी  ।

 श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  सरकार  विश्व्यापी  मनन््दी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जिसका
 कि  भारतीय  नौवहन  की  छोटी  कम्पनियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  नौवहन  उद्योग  के  सुधार  के  लिए
 कई  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 भारतीय  नौवहन  निगम  सहित  भारतीय  नौवहन  कम्पनियां  कोरिया  निर्मित  जहाजों  को
 खरीद  रहे  हैं  जो  कि  हमारे  देश  के  लिए  अनुपयुक्त  हैं  ।

 |

 फ्रांस  और  पश्चिम  जमंनी  जैसे  पश्चिम  यूरोपीय  देशों  से  उक्त  जहाजों  की  खरींद  के
 सम्बन्ध  में  काफी  प्रस्ताव  आये  जिनमें  काफी  सुविधाएं  देने  की  पेशकश  भी  की  गई  यदि  तो
 कोरिया  ओर  जापानी  सप्लायरों  के  स्थान  पर  इन  प्रस्तावों  पर  यथोचित  रूप  से  विचार  बयों  नहीं  किया
 गया  ?

 श्री  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  जो  सवाल  माननीय  सदरय  ने  वि हि  में
 वभाग  से  उठाया  व

 नौवहन  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  तथा  जो  डुछ  सरकार  उसके  पुनर्वास  के  लिए  कर  रही  है  उस  सम्मरप
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 में  अब  जो  पूरक  प्रश्त  माननीय  सदस्य  पूछ  रहे  हैं  वह  यह  है  कि  क्या  कुछ  देशों  स ेजहाजों  की  खरीद
 के  सम्बन्ध  में  पेशकश  प्राप्त  हुई  क्या  हम  उन  पर  विचार  कर  रहे  हैं  अथवा  नहीं  ।  यह  उचित  होता
 अगर  वे  इस  विषय  पर  एक  अलग  प्रशएन  करते  ।

 झी  सो ०  माधव  रेड्डी  :  महोदय  पिछले  दिसम्बर  में  नौवहन  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  के  लिए

 एक  संदर्शी  योजना  तैयार  करने  के  सवाल  के  अष्ययन  हेतु  एक  योजना  दल  गठित  किया  गया  मैं

 समझता  हुं  कि  उक्त  दल  की  रिपोर्ट  आ  गई  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि योजना  दल  द्वारा  क्या

 सिफा  रिशें  की  गई

 थी  राजेश  पायलट  :  यह  एक  शक्त  प्राप्त  समिति  थी  जिसका  गठन  इस  मामले  की  जांच  के

 लिए  किया  गया  था  और  यह  विषय  वित्त  मन्त्रांलय  को  अन्तरित  कर  दिया  गया  वित्त  सचिय  की

 अध्यक्षता  में  यह  समिति  कायं  कर  रही  मैं  समझता  हुं  इस  विषय  पर  वित्त  मन्त्रालय  आपको  अधिक

 जानकारी  दे

 क्री  बसुदेव  श्राचायय  :  इस  समय  हमारे  देश  में  सिन्धिया  स्टीम  नेविगेशन  पुराने  नौवहन
 उद्योगों  में  स ेएक  यह  इस  समय  बंद  और  परिसमापन  के  कगार  पर  क्या  मैं  मनन््त्री  महोदय  से

 यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  हमारे  देश  के  सबसे  पूराने  नौवहन  उद्योगों  में  से  एक  उद्योग  सिन्धिया  स्टीम

 नेविगेशन  को  बचाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  यह  सही  है  कि  बहुत  पुरानी  यहां  तक  कि  जिसे
 देश  को  सबसे  पुरानी  नौवहन  कम्पनी  कहने  का  गये  है  वह  सिन्धिया

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  :  आपका  बहुत  धन्यवाद  ।

 ओ  राजेश  पायलट  :  इस  बात  पर  माधवराव  जी  को  काफी  प्रसन्नता  हुई  यद्द  दुर्भाग्य  की
 बात  है  कि  यह  कम्पनी  इस  स्थिति  में  पहुंच  गई  है  ।

 महोदय  इस  कम्पनी  के  इसमें  पहुंचने  क ेकई  कारण  इनमें  से  मुखय  कारण  यह  है  कि  फ्रम्पनी
 में  कुप्रबन्ध  उसके  बाद  हम  देख  रहे  हैं  कि  नौवहन  उद्योग  मन्दी  में  बल  रहा  सभी  नौवहन
 कम्पनियों  को  अपने  कार्यसंचालन  में  परिवर्तन  लाना  चाहिए  था  जो  कि  वे  नहीं  ला  पाये  ।  वास्तव  में

 यह  एक  मुख्य  कारण  है  जिस  पर  विचार  किया  जाना  महोदय  वर्ष  1920  में  जब  यह  कम्पनी

 चालू  हुई  थी  तो  इसके  पास  40  जदाज  थे  और  यह  देश  में  सबसे  बड़ी  कम्पती  लेकिन  धीरे-धोरे

 इसकी  परिसम्तत्तियां  घटकर  85  करोड़  रुपया  रह  गई  तथा  उस  पर  165  करोड़  रुपये  की  बकाया
 राशि  है  और  सरकार  से  ली  गई  लगभग  135  करोड़  रु०  की  विलम्बित  देय  राशि  सरकार  इस  पर

 विचार  १२  रही  हमने  उन्हें  इसके  कई  विकल्प  दिए  वे  सरकार  को  किस  एकार  महसूस  कराते

 हैं  कि  राजकोष से  प्राप्त  घन  का  राष्ट्रीय  उद्देश्य  तथा  एक  सही  उद्देश्य  के  लिए  उपयोग  हो  रहा  यदि

 सरकार  उन  प्रस्तावों  से  सन्तुष्ट  हो  जाती  है  और  वे  अर्थक्षमता  की  स्थिति  में  आ  सकते  हैं  तो  सरकार

 उनकी  सहायता  करेगी  ।

 भरी  आनन्द  सिह  :  मै  केवल  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  में  बताया  गया  है

 नौवहन  कम्पनियों  को  वित्तीय  सह्दायता  उपलब्ध  करना  शामिल  है'**ਂ  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 प्रयोजन  के  लिए  इस  योजना  में  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ।
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 .  श्री  राजेश  पायलट  :  इसमें  सवाल  धनराशि  का  नहीं  है  ऐसी  लगभग  17  कम्पनियां

 हैं  जिन्होंने  अ्थक्षमता  के  मूल्यांकन  के  लिए  कहा  था  और  17  में  से  9  कम्पनियों  +  उन  सुविधाओं
 प्राप्त  करने  की  सिफारिश  की  गई  है  जिनकी  हमसे  नौवहन  वित्त  मन्त्रालय  भौर

 भूतल  मन्त्रालय  के  साथ  चर्चा  की  6  कम्पनियों  को  अपना  कारोबार  बन्द  करने  का  सुझाव
 दिया  गया  है  वयोंकि  वे  अर्थक्षम  स्थिति  में  नहीं  है  और  अन्य  दो  कम्पनियां  अभी  भी  विचाराधीन

 इसमें  निश्चित  रूप  से  धनराशि  का  सवान  नहीं  है  क्योंकि  सरकार  अच्छी  तरह  जानती  है  कि

 नौवहन  उद्योग  मन्दी  में  मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करने  में  प्रसन्नता  है  कि  इस  आदी  मन्दी  की

 स्थिति  में  भी  हमारे  नौवहन  उद्योग  अन्य  विकसित  देशों  की  तुलना  से  जहां  सरकार  इस  बात  से

 भारी  चिन्तित  है  कि  नौवहन  उद्योग  को  कितनी  धनराशि  की  सहायता  दी  स्वयं  को  कायम

 रखा  है  ।  जो  कुछ  भी  हमारा  हमारी  सरकार  कर  उन  प्रयासों  स ेकाफी  हृद  तक  हम  मन्दी

 की  स्थिति  में  भी  टिके  हुए

 सरकार  की  ओर  जैसाकि  मैं  सदन  में  और  अन्य  समारोहों  में  कहता  रहा  हूं  कि  सरकार  ने

 मन््दी  का  सामना  कर  रही  कम्पनियों  को  माल  ढुलाई  आध्िक  सहायता  देने  और  ऋण  की
 अवधि  में  छूट  देने  तथा  अन्य  सम्भव  उपाय  करने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयत्न  किए

 थी  आनस्व  प्रश्न  अत्यन्त  स्पष्ट  है  कि  यह  वित्तीय  सहायता  क्या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कहते  हैं  कि  यह  प्रश्न  नहीं  है  ।

 थी  आनन्द  सिह  :  उन्होंने  यह  सहायता  दी  लेकिन  वह  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  कितना
 दे  रहे  वह  कहते  हैं  कि धनराशि  का  कोई  प्रश्न  नहीं  ह ैफिर  किसका  प्रश्न  है  ?

 डा०  दसा  सामंत  :  देश  में  सभी  नोवहन  कम्पनियां  संकट  से  गुजर  रही  हैं  मेरी  वहां
 कोई  यूनियन  नहीं  बम्बई  में  सिधिया  नौवहन  कम्पनी  और  मेकेनीज  कम्पनी  में  कुछ  हो  रहा
 उनकी  शेयर  पूंजी  केवल  180  करोड़  रुपए  लेकिन  अब  तक  इन  कम्पनियों  ने  बैंकों  और  सरकार  से
 700  या  800  करोड़  रुपये  का ऋण  लेकर  व्यय  कर  व्या  परन्तु  ये  लोग  उद्योग  का
 करण  नहीं  कर  रहे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न

 डा०  दत्ता  सामन््त  :  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हैं  कि  आप  उन्हें  इतनी
 घनराशि  देने  की  बजाय  एक  काम  क्यों  नहीं  करते  भारत  का  समुद्र  क्षेत्र  काफी  विस्तृत  है  जहां  से
 काफी  मात्रा  में  आयात-निर्यात  किया  जाता  आप  इन  उद्योगों  का  अधिग्रहण  क्यों  नहीं  कर  लेते  हैं  ?
 अन्यथा  ऐसा  ही  होता  आप  इन  उद्योगों  का  राष्ट्रीकरण  करके  उनका  अधिग्रहण  कर
 नौवहन  उद्योग  एक  समान्तर  और  अच्छा  परिवहन  माध्यम

 श्री  राजेश  पायलट  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  माननीय  सदस्य  महोदय  की  बात  को  स्पष्ट  करना

 चाहूंगा
 ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  हम  इस  धन  को  नौवहन  उद्योग  की  पुर्नेस्थापना  के  लिए  आवंटन  के  रूप

 में  निर्धारित  नहीं  कर  सकते  उनकी  जो  भी  जआावश्यकताएं  है  उनका  पता  लगाया  कुछ कम्पनियों  को  ऋण  के  भुगतान  में  कुछ  छूट  देने  भुगतान  न  करने  की  आवश्यकता  होगी  ।  कुछ  कम्पनियों
 को  इकाई  को  चालू  रखने  के  लिए  कुछ  भौर  ऋण  की  आवश्यव  ता  मैं  इस  बात  को  जोर  देकर
 कहना  चाहता  हूं  कि  जितनी  भी  आधिक  सहायता  की  आश्यकता  होगी  हम  उसे  देने  का  प्रयत्न  करेंगे
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 ताकि  वे  आधिक  दृष्टि  से  सक्षम  अगर  थे  आ्िक  दृष्टि  से  सक्षम  न  रह  सकें  तो  उन्हें  आथिक

 सहायता  दिए  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 मैं  इन  उपायों  को  पढ़  रहा  हुं  जो  हम  मन्दी  को  दूर  करने  तथा  कम्पनियों  को  चालू  रखने  के

 लिए  कर  रहे  है  ताकि  सदन  को  उनका  पता  चल  सके

 घाटे  में  चल  रही  इकाइयों  को  हटाकर  नौवहन  उद्योग  का  पुर्नंगठन  करना  ।

 आध्थिक  दृष्टि  से  सक्षम  नौवहन  कम्पनियों  के  पूंजी  ढांचे  को  सुदृढ़  बनाना  ।

 गैर-नौवहन  कम्पनियों  को  नौवहन  में  लाने  क ेलिए  तथा  नौवहन  कम्पनियों  को

 अपतटीय  क्षेत्र  में  अपना  प्रसार  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  ।

 जहाजों  को  भाड़े  पर  देने  की  प्राथमिकता  की  वर्तमान  व्यवस्था  को  जारी
 रखना  ।

 भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  को  ढुलाई  धहायता  देना  ।

 पुराने  जहाजों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  लचीली  नीति  पहले  ऐसा  नहीं

 हमने  एक  समय  सीमा  निर्धारित  की  जब  कोई  कम्पनी  जहाजों  को  प्राप्त  करना  चाहती  है
 तो  कम्पनी  को  4  से  6  सप्ताह  के  अन्दर  या  नाਂ  का  जवाब  देना  पड़ेंगा  पहले  इसमें  वर्षों  लग  जाते

 कम्पनी  को  जहाज  को  चिन्हित  करना  होता  था  और  जब  तक  सरकार  से  अनुमति  मिलती  थी  तब

 तक  जहाज  बिक  जाता  हमने  इस  प्रक्रिया  को  आसान  बनाया

 इसके  अलावा  जहाजों  को  तोड़ने  की  नीति  की  समीक्षा  करने  की  बात  पहले  कम्पनियों  को

 इसके  लिए  सीमा  शुल्क  विभाग  की  अनुमति  लेनी  होती  थी  तथा  सीमा  शुल्क  देना  होता  अब  हमने

 इसे  ओ०  जी०  लाइसेंस  के  अन्तग्गंत  रखा  है  ।  किसी  भी  समय  जब  जहाज  को  तोड़ना  हो  तो  इसमें  कोई

 देरी  नहीं  की  जाती  इसी  तरह  हम  परिवर्तन  तकनीक  के  साथ  समुद्री  प्रशिक्षण  का  पुनंगठन  करने

 का  प्रयत्न  कर  रहे  ये  सन  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  हम  प्रमुखतः  माल  दुलाई  सहायता  के  रूप  में  सहायता  देने  का  प्रयत्न

 कर  रहे  जब  वे  वस्तुओं  का  आयात  करते  थे  तब  वे  विक्रेता  के  जहाज  द्वारा  करते  थे  इसे  सी  ०

 आइ०  एफ०  कहा  जाता  अब  हम  इसे  एफ०  ओ०  बी०  पयंन््त  द्वारा  प्राप्त  कर  रहे
 इससे  नोवहन  उद्योग  के  विकास  में  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।

 मैं  प्रत्येक  तीन  महीने  के  बाद  जहाज  उद्योग  के  अधिकारियों  के  साथ  बैठक  करता  हम
 आमने-सामने  बातचीत  करते  इस  बेठक  में  विभाग  के  सभी  अधिकारियों  के  साथ  नौवहन  उद्योग  के

 भी  सभी  अधिकारी  सम्मिलित  होते  उनके  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  जाता  है  और  नौबहन  उद्योग  की

 सहायता  करने  के  लिए  जो  भी  सहायता  की  जा  सकती  है  तत्काल  दी  जाती  है  ।

 श्री  एच०  एम्त०  पटेल  :  मैं  सरकार  को  उसके  द्वारा  नौवहन  उद्योग  की  पुर्नेस्थापना  के  लिए

 किए  गए  कदमों  के  लिए  बधाई  देता  अभी-अभी  मन््त्री  महोदय  ने  जिन  उपायों  का  उल्लेख  किया  हैं

 बहुत  बढ़िया  है  बशर्तेसपवी  गई  योजना  के  अन्तर्गत  वे  काम  मन्त्री  महोदय  ने  स्वयं  ही  इस  बात  को
 कहा  है  कि  एक  पुराने  जहाज  फो  खरीदने  की  अनुमति  देने  तथा  जहाज  को  तोड़ने  के  लिए  अनुमति  देने
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 में  कैसे  वर्षों  का समय  लग  जाता  अब  वे  इन  कार्यों  को  मह्दीनों  के  अन्दर  निपटाने  की  भाशा  करते
 मैं  भाशा  करता  हूं  कि जब  तक  नौवहन  उद्योग  का  पुनंस्थापन  न  हो  जाए  सरकार  अपनी  इच्छाओं  को

 कार्यरूप  देगी  ।  आप  हस  काये  को  महीनों  में  नहीं  बल्कि  हफ्तों  के  अन्दर  किसी  काये  को  करने  के

 लिए  महीनों  लगाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  हमेशा  ही  धन  की  बात  नहीं  होती  जैसा  कि  मन्त्री

 महोदय  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  प्रश्न  यह  है  कि  सही  समय  पर  सही  निर्णय  लिए  जायें  और  मुझे  आशा  है
 कि  ऐसा  किया  जाएगा  ।

 श्री  राजेश  पाइलट  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि  एक  पाइलट  की  प्रति
 क्रिया  बहुत  तेज  होती

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  सहायता  मिलेगी  ।

 सड़क  बुघंटनाएं

 *293.  श्री  बजमोहन
 भरी  ए०  जमसोहन  :

 क्या  जल-भूतज  परिवहन  धन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  अनेक  वर्षों  स ेकदम  उठाने  के  बावजूद  भारत  में  सड़क  दुषघंटनाओं  की  दर  में
 प्रतिवर्ष  वृद्धि  हो  रही  है  तथा  सड़क  दुर्घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  लोगों  की  मृत्यु  हो  जामे  की  दर  भारत
 में  सब  से  अधिक  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  नये  उपाय  करने  का  विभार  है  ताकि  सड़क  दु्घेटनाएं
 कम  से  कम  हों  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मस्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  राजेश  :  नहीं  |  गत
 वर्षों  से  प्रति  एक  हजार  वाहनों  पर  सड़क  दु्धघंटनाओं  ओर  उनसे  होने  वाली  मौतों  की  संख्या  में  प्रगामी
 रूप  से  कमी  आती  गई  है  ।

 हाल  ही
 में  गठित  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  ने  1987  में  हुई  अपनी  बेठक  में

 राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  स ेयह  सिफारिश  की  कि  वे  राज्य  स्तर  पर  सड़क  सुरक्षा
 परिषदें  और  जिला-स्तरीय  समितियां  गठित  करें  और  राजमार्ग  गश्त  सहित  सड़क  सुरक्षा  के  उपाय  करें
 और  उन्हें  कार्यान्बित

 डाइवर  वाहन  उपयुक्तता  प्रमाण  पत्रों  और  यातायात  सम्बन्धी  उल्लंबनों  को  रोकने
 हेतु  दण्ड  देने  के  सम्बन्ध  में  मोटर  वाहन  विधेयक  में  सख्त  प्रावधानों  का  भी  प्रस्ताव  किया  गया

 श्री  बजमोहन  महस्ती  :  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  परिवहन  मन्त्रालय  की  वाधिक
 रिपोर्ट

 की
 ओर  आकर्षित  करना  वर्ष  1984-85  के  दौरान  |  लाख  किलोमीटर  सड़क  पर

 दुर्घटनाओं  की  दर  1.47  वर्ष  1985-86  में  यह  बढ़कर  1.55  तथा  वर्ष  1986-87  86-87  में  यह  बढ़
 कर  1.63  हो  रा

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  माननीय  मन््त्री  महोदय  ने  ५ न  पछले  तीन  न  दुंटनाओं
 मं

 ब्धि  होने  के  कारणों  की  जांच  करके  ु  वर्षो  के  दोरान

 पंटनाम

 मे
 बृद्धह  उनका  पता  लगाया  है  भर  क्या  सरकार  ने  इस  बारे

 मे कोई कदम उठाया है । $
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 श्री  राजेश  पायलट  :  घातक  दुर्घटनाओं  की  संड्या  में  वृद्धि  को देखकर  सरकार  बितित  हुई  और

 इसीलिए  उन्होंने  राष्ट्रीय  स्तर  पर  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद्  की  स्थापना  हमने  इस  बारे  में

 सड़क  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  तथा  अन्य  उपलब्ध  विशेषज्ञों  क ेसाथ  उनके  विचार  जानने  के  लिए  बातचीत  की

 और  हमने  यह  निर्णय  लिया  कि  राज्य  स्तर  पर  भी  ऐसी  बैठकों  का  आयोजन  किया  जाना  चाहिए  ताकि

 इस  बारे  में  भली  भांति  सोच  विचार  करके  कुछ  कदम  उठाए  जा  सके  ।  मैं  सदन  तथा  माननीय  सदस्य

 की  घातक  सड़क  दुघंटनाओं  में  हो  रही  वृद्धि  के  प्रति  व्यक्त  की  जा  रही  बिन््ता  में  पूर्णतया  शामिल  हूं  ।

 मैं  इस  कारण  से  इन्कार  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  भारत  को  सड़क  दुघंटनाओं  के  मामले  में  सबसे  ऊपर  रखने

 के  बावजूद  जब  आप  प्रति  हजार  वाहन  घातक  दुघंटनाओं  का  अनुपात  निकालें  और  उसकी  तुलना
 पध्ित  राष्ट्रों  से  करें  जहां  वाहनों  की  संछ्या  बहुत  अधिक  है  तो  यह  भनुपात  कम  हो  जाता  है  ।  अगर  आप

 उनकी  दुर्घटनाओं  की  संद्या  को  देखें  तो  वह  हमसे  कहीं  अधिक  उनका  यह  अनुपात  कम  हो  जाता  है
 क्योंकि  विकसित  देशों  में  भारत  की  अपेक्षा  अपनी  जनसंस्या  के  अनुपात  में  वाहनों  की  संख्या  कहीं  ज्यादा

 होती  है  ।  उस  स्थिति  में  हमारा  अनुपात  बहुत  अधिक  मैं  उस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  कर  रहा  हूं  परन्तु
 सरकार  मोटर  वाहन  विधेयक  को  लाकर  हर  सम्भव  प्रयत्न  प्रारम्भ  कर  रही  है  जो किसी  दिन

 सदन  में  प्रस्तुत  किया  मैं  इसे  यहां  अपनी  अनुपस्थिति  के  कारण  नहीं  ला  सका  हूं  ।  हम  सड़क

 सुरक्षा  परिषद्  की  सुरक्षा  बेठकें  भी  आयोजित  कर  रहे  हैं  जिसमें  कुछ  फिल्में  भी  दिद्याई  जाती  हैं  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  ढाइवरों  के  चयन  के  मामले  में  हम  वहां  यातायात  पुलिस  के  एक  प्रतिनिधि  की

 उपस्थिति  को  अनिवायं  बना  रहे  हैं  ताकि  वह  इस  सब  को  रोक  सके  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  सड़कों  की  हालत  भी  बहुत  खराब

 श्री  बृजमोहन  महन्तो  :  ड्राइवर  वाहन  उपयुक्तता  प्रमाणपत्र  तथा  यातायात  का

 उल्लंघन  करने  के  लिए  दण्ड  आदि  के  प्रावधान  के  अलावा  मैं  यह  पूछना  चाहता  हुं  कि  क्या  सड़कों  की

 हालत  सुधारने  से  दुर्घटनाओं  में  कमी  क्या  इस  बात  पर  परिवहन  मन्त्रियों  की  बेठक  में  विचार

 कर  लिया  गया  है  तथा  क्या  इस  बारे  में  मार्गनिर्देश  बना  लिए  गए  हैं  ?

 श्री  राजेश  पायलट  :  सड़कों  की  स्थिति  भी  एक  मुख्य  कारण  हमने  अपने  सीमित  साधनों  से

 सड़कों  की  हालत  सुधारने  की  कोशिश  की  है  और  मैं  सदन  को  केवल  यही  आश्वासन  दें  सकता  हूं  कि

 केन्द्रीय  सरकार  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जा  रही  लेकिन  महोदय  इस  समय

 हमारे  सामने  एक  और  समस्या  है  जिसका  मैं  आज  सदन  के  सामने  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  राज्य

 सरकार  को  एक  विशेष  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  निर्माण  के  लिए  धनराशि  आवंटित  की  जाती  राष्ट्रीय
 र/जमार्गों  का  निर्माण  का  राज्य  के  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  जाता  है  परन्तु  मुझ  यह  अत्यन्त

 दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  यह  काये  अपेक्षा  के  अनुरूप  सही  नहीं  होता  हम  राज्य  सरकारों  के

 साथ  एक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  बनाने  के  बारे  मे  विचार  कर  रहे  हैं  ताकि  इस  क्षेत्र  पर  व्यय  की

 जाने  वाली  धनराशि  पर  निगरानी  रखी  जा  सके  और  सड़कें  जिन्हें  कि  उपयुक्त  मानक  का  बनाया  जाना

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उनकी  जांच  को  जा  सके  ।  यह  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ा  हुआ

 है  और  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  में  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमने  राज्य

 सरकारों  के  साथ  इस  विषय  को  बहुत  गम्भीरता  से  लिया  है  कि  सड़कों  का  निर्माण  और  रखरखाव

 राष्ट्रीय  राजमाग  प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित  मार्ग  निर्देशों
 क ेअनुसार  किया  जाना

 भ्रो  अताउरहमान  :  सड़क  दुघंटना  का  प्रश्न  अत्यन्त  विस्तृत  विषय  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि
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 इसे  10  या  15  मिनट  के  समग्र  में  मिपटाया  जा  सकता  इसमें  ग्रामीण  शहरी  बातायात
 *

 तथा  गृह  मन्त्रालय  आते  श्री  राजेश  पायलट  ही  अकेले  ध्यक्ति  नहीं  होंगे  जो  इस  विशिष्ट  विषय  से

 सम्बद्ध  गृह  मन्त्री  महोदय  को  भी  यहां  होना  जाहिए  क्योंकि  जो  मामले  दर्ज  किए  प्राते  हैं  ओर

 निपटाए  जाते  वे  गृह  मन्त्रालम  के  भन्तगंत  आते  हैं  ।  जहां  तक  मुझे  जानकारी  सड़क  दुषंटनाओं  में

 प्रतिवषं  24000  से  25000  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  जाती  है  और  बड़ी  संख्या  में  भ्यक्षित  अपंग  हो  जाते

 बतः  ये  ऐसे  तथ्य  हैं  जिन  प्र  मुख्य  कृप  से  विचार  क्रिया  जाना  चाहिए  और  जैसा  कि  उत्तर  में  कहा
 गया  है  कि  सलाहाकार  समिति  का  ग्रठन  करना  इन  समस्याक्रों  का जिनका  हम  सामना  कर  रहे  कोई

 हल  नहीं  सलाहकार  समितियां  सहायता  नहीं  करेंगी  ।  यह  क्रेद्दीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के

 इकट्ठे  बैठने  का  प्रश्न  है'**

 अध्यक्ष  महोकय  :  कृपया  अनुपूरक  प्रश्न  कीजिए  |  यह  केवल  एक  सुझाव  भ्रश्त  नहीं  है  ।

 भरी  क्षताउरहसान  :  मन्त्री  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  किस  अ्रकार  के  सुधा  रात्मक

 ओर  ठोस  उपाय  करने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ?  सड़की  की  स्थिति  पूरी  तरह  से  खतरनाक  हमें  सड़कों
 की  स्थिति  को  सुधारना  चाहिए  और  हमें  तेज  बलने  वाले  और  धीरे  चलने  वाले  बाहनों  के  लिए
 अलग  सड़कें  करनी  चाहिए  और  पेदल  चलते  वालों  क ेलिए  एक  अल्लग  लेन  बनागी  इसीलिए
 मैं  कह  रहा  हूं  कि इसके  लिए  आधे  घण्टे  की  चर्चा  कराने  की  आवश्यकता

 अध्यक्ष  महो  दय  :  आपने  केवल  सुझाव  विए  ब्रनुपूरक  प्रश्न  नहीं  किए  हैं  ।

 शी  वी०  शोभनाप्रीश्वर  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मन्त्री  महोदय  को  इस
 बात  की  जानकारी  है  कि  विजयवाड़ा  और  गुंटूर  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संडया  5  पर  सड़क  दुषंटनाएं
 बहुत  हो  रही  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  र/जमार्ग  विभाग  ने  दुर्घटनाओं  से  बचने  के
 लिए  दो-पथ  मार्ग  को  चार-पथ  अर्थात्  दो पथ  एक  ओर  तथा  दो  पथ  विपरीत  दिशा  में  दूसरी
 ओर  बंदलने  का  सुझाव  दिया  यदि  ऐसा  तो  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार
 इसकी  जांच  करेगी  और  तुरन्त  आवश्यक  स्वीकृति  देगी  और  दुघंटनाओं  की  संख्या  में  कमी  लाने  के  लिए
 और  चार-पथ  राजमार्गों  क ेविकास  के  छिए  आगे  कदस  उठाएगी  ?

 ओ  राजेश  पायलट  :
 इस  बारे  में  विभाग  से  पता  करना  मैं  बाद  में  माननीय  सदस्य  को

 जानकारी  दूंगा  ।  इस  नारे  में  मेरे  पास  इस  समय  जानकारी  नहीं  है  ।

 पलन  कामगारों  के  वेतनमानों  में  बुद्धि  एवं  उन्हें  अन्शरिस  राहुल

 +294,  डा०  चिन्सा  मोहन  :

 ओऔी  बलवल्त  सिह  रामवालिया  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पत्तन  कामगारों  के  बेतनमानों  में  वृद्धि  करने  एवं  उन्हें  अन्तरिम  राहुत
 देने  का  भी  निर्णय  किढ़ा  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लिनुवाव  |

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्रो  राजेश  :  से  पत्तन
 श्रमिकों  का  वेतन  ढांचा  1-1-1988  988  से  संशोधित  होना  इस  बीच  सरकार  ने  उनको  1-1-1986  से

 अन्तंरिम
 राहत

 संस्वीक्षति  प्रदान  की  जिस  रीति  से  औद्योगिक  मंहगाई  भत्ता  पैटर्न  अंपनाने  वाले
 सावेजनिक

 क्षेत्रीय
 उपक्रमों  के  श्रमिकों  को  संस्वीकृति  दी  गई  है  ।

 डा०  चिन्ता  मोहन  :  मैं  जल-भूतन  परिवहन  क्भिाग  को  सुधारने  तथा  शीघ्र  और
 तत्काल  निर्णय  लेने  क ेलिए  माननीय  श्री  एच  ०  एम०  पंटेल  द्वारा  दी  गई  बधाई  में  उनकी
 नाओं  में  शामिल  होता  हूँ  ।  यहां  पर  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  किन  दिशा
 निदेशों  और  स्थितियों  के  अन्तगंत  गत  वर्ष  वेतन-मानों  को  संशोधित  किया  किन  परिस्थितियों  में

 उन्होंने  गत  वर्ष  पत्तन  श्रमिकों  को  दी  जाने  वाली  अन्तिम  राहत  की  राशि  बढ़ानी  पड़ी

 श्री  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  यह  प्रशन  पत्तन  श्रमिकों  से  सम्बन्धित  नौवहन  निगम
 से  सम्बन्धित  उनका  प्रश्न  एक  अलग  विषय  मैं  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  मूल
 प्रश्न  पत्तन  श्रमिकों  से  सम्बन्धित  है  ।

 )

 श्री  बलवस्त  सिह  रामवालिया  :  माननीय  मन्त्री  उत्तर  दैने  से  बचने  का  प्रयत्न  कर

 रहे  हैं*
 बन

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  अभी  यहीं  हैं  ।

 और  बलवम्त  सिह  रामवालिया  :  उन्होंने  सभा  को  यह  बताकर  कि  श्रमिकों  के  वेतन-मानों  से
 सम्बन्धित  यह  प्रश्न  पत्तन  श्रमिकों  से  सम्बन्ध  रखता  उत्तर  देने  से  बचने  का  प्रयत्न  किया

 भारतीय  नौवहन  निगम  मूल  संस्था  है  ।  वह  इससे  इन्कार  नहीं  कर  सकते  ।  हम  मैं  स्वयं
 और  डा०  चिस्ता  केवल  900  अधिकारियों  के  बेतन  में  39  प्रतिशत  जिससे  भारतीय

 मनौवहन  सिगम  को  3.27  करोड़  रुपये  की  हानि  स्वीकृति  देने  में  माननीय  मन्त्री  द्वारा  अपनाए  गए
 रवैया  के  बारे  में  चिन्तित  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  दिशानिर्देशों  को  नजर  अन्दाज  करके  ऐसा
 किया  गया  है  साथ  और  श्रेणी-]५  संवर्गों  के  कमंचारी  मन्त्रालय  से  अपनी  मजदूरी  बढ़ाने
 के  लिए  वर्ष  1975  से  निवेदन  कर  रहे  उनका  ज्ञापन  नामंजूर  कर  दिया  गया  इस  सम्बन्ध  मैं

 पूछना  चाहूंगा  कि  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  दिशा  निर्देशों  की अवहेलना  और  उन्हें  नजरअन्दाज  क्यों

 किया  गया  है  और  निम्न  वर्ग  के  कमंचारियों  की  उपेक्षा  क्यों  की  गई  है  ?  मैं  इसका  उत्तर  माननीय  मंत्री

 से  जानना

 भरी  राजेश  पायलट  :  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  इसे  दूसरे  तरीके  से  रखा

 पत्तन  भारतीय  नौवहन  निगम  की  मूल  संस्था  है  क्योंकि  पत्तन  ने  का  करना  पहले  प्रारम्भ  किया

 शा  ।  जो  प्रश्न  आपने  पूछा  है  बह  पूर्णतः  पत्तन  कर्मचारियों  के  विषय  के  अन्तर्शत  आता  आज  आप

 जो  पूछ  रहे  वह
 अलग  प्रश्न  आपने  यह  उपयुक्त  सूचना  मुझे  दी  मैं  निश्चय  ही  इसकी  जांच
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 ny  तभीन-नीनी-ीनीननननिननननननन+नननन-नननननन-न नमन  पं  ननननननन  नी  जनीननिननानननीनीनिनी  नननीननननननननीनीनीन॑-ऊ--.वौनन-++

 कराऊँगा  कि  यह  कंसे  किया  मैं  रिकार्ड  की  जांच  किए  बिना  स्पष्ट  और  सही  सूचना  नहीं  दे
 सकता  लेकिन  मैं  सूचना  आप  तक  पहुंचाऊंगा  |  यदि  यह  सही  मैं  सूचना  आप  तक  पहुंचाऊंगा  ।

 भी  बलवम्त  सिह  मैं  आपको  एक  पत्र  लिख  सकता

 थी  राजेश  मैं  स्वयं  ही  आपको  सूचित  करूंगा  ।  मैं  स्वयं  आपके
 सम्मुर

 बिलासपुर-जवलपुर  रेलवे  लाइन

 +297.  भरी  मोहन  लाल  झिकरास  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिलासपुर  से  जबलपुर  तक  का  बरस्ता  मांडला  एक  रेलवे  लाइन  बनाए  जाने  के

 लिए  सर्वेक्षण  काये  पूरा  हो  चुका  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  निष्कर्ष  रहे  हैं  ;

 इस  रेलवे  लाइन  के  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  और

 बिलासपुर  से  जबलपुर  तक  की  वर्तमान  रेलवे  लाइन  की  तुलना  में  प्रस्तावित  रेलवे  लाइन
 के  चालू  हो  जाने  से  कितने  किलोमीटर  दूरी  और  समय  में  कमी  आ  जायेगी  ?

 रेल  सन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  साधवराव  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  सर्वेक्षण  पूरा  होने  और  रिपोर्ट  की  जांच  की  जाने  से  पहले  इस  लाइन
 निर्माण  शुरू  करने  के  बारे  में

 न  तो  कोई  विनिश्वय  किया  जा  सकता  है  और  न  ही  कोई  तुलना  की  जा
 सकती  है  ।

 श्री  मोहन  लाल  झिकराम  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  हूं  ।
 सित  क्षेत्रों  क ेसवालों  को  कब  तक  टाला  जाता  इनका  उत्तर  कब  तक  टाला  जाएगा  ?

 थो  साधवराव  सिधिया  :  अध्यक्ष  सर्वे  पूरा  होने  से  पूर्व  इसके  बारे  में  पूर्व-निश्चय  कैसे
 लिया  जा  सकता  है  ।

 प्रश्नों
 क ेलिखित  उत्तर

 ]  ह
 कानूनों  कार्यवाही  से  सम्बन्धित  चिकित्सीय  मामलों  में  तुरन्त

 शखिकित्या  प्रदात्न सहायता  प्रदान  करमा

 +295.  श्रोमती  किशोरी  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भस्त्री  यहू  बताने  की
 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  अपने  नियन्त्रणाधीन  अस्पतालों  और  औषधालयों  जिनमें  कानूनी
 कार्यवाही  से  सम्बन्धित  चिकित्सीय  मामलों  की  प्राथमिक  चिकित्सा  अथवा  नियमित  उपच्यर  की  व्यवस्था

 अपेक्षित  विशेष  अनुदेश  जारी  किए  यदि  तो  उन  अनुदेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  व्यवहारिक  रूप  में  ऐसे  मामलों  के  अस्पताल  पहुंचते  ही  उन्हें  तत्काल  चिकित्सा

 सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ;

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  और

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इन  आदेशों  की  पुनरीक्षा  करने  और  यदि  आवश्यक

 तो  गृह  मन्त्रालय  के  परामर्श  से  इनमें  संशोधन  करने  का  विचार  जिससे  कि  अस्पतालों  में  कानूनी
 कार्यवाही  से  सम्बन्धित  चिकित्सीय  मामलों  की  अविलम्ब  उपचार  की  व्यवस्था  की  जाए  और  साथ-साथ

 पुलिस  भी  इन  मामलों  पर  कार्यवाही  करे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्जालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  से

 (a).  दिल्ली  के  सरकारी  अस्पतालों  और  पुलिस  प्राधिकरणों  के  प्रतिनिधियों  की  1986  में  हुई  एक
 बैठक  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  कानूनी  कारंवाई  से  सम्बन्धित  चिकित्सीय  मामलों  में  रोगियों  को

 बिना  देरी  किए  तत्काल  सुविधाएं  प्रदान  की  इस  निर्णय  की  सूचना  सभी  अधीक्षकों  को  अनुपालन
 के  लिए  भेजी  जा  चुकी  है  और  इसका  पांलन  किया  जा  रहा  निर्णयों  की  एक  प्रतिलिपि  विवरण  के
 रूप  में  संलग्न

 विवरण

 अस्पतालों  में  कानूनी  कारंवाई  से  सम्बन्धित  चिकित्सीय  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  विधि  को

 बदलने  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लिए  29-5-1987  को  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  में

 एक  बैठक  हुई  इस  बैठक  में  सरकारी  अस्पतालों  तथा  दिल्ली  पुलिस  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया
 निम्नलिखित  निर्णय  लिए  गए  थे  :--

 (1)  अस्पताल  में  जब  कप्ती  कानूनी  का  रंवाई  से  सम्बन्धित  कोई  चिकित्सीय  मामला  आता
 तो  ड्यूटी  पर  तैनात  चिकित्सा  अधिकारी  को  चाहिए  कि  वह  ड्यूटी  पर  तनात

 कॉस्टेबल  को  रोगी  के  लिंग  तथा  दुर्घटना  के  स्थान  और  समय के  बारे  में

 सूचना  दे  और  रोगी  का  अपेक्षित  उपचार  शुरू  कर  ड्यूटी  पर  तैनात  कांस्टेबल
 की  यह  डयूटी  होगी  कि  वह  सम्बन्धित  पुलिस  स्टेशन  अथवा  उच्च  पुलिस
 कारियों  को  अनुवर्ती  कारंवाई  करने  के  लिए  सूचित

 जैसे  ही  रोगी  की  जांच  तथा  उपचार  पूरा  हो  वैसे  ही  एक  पूरी-पूरी  चिकित्सा

 रिपोर्ट  तैयार  की  जाए  और  पुलिस  को  दे  दी  पुलिस  के  पहुंचने  अथवा
 -

 पुलिस  औपचारिकताएं  पूरी  करने  के  लिए  रोगी  के  उपचार  करने  में  देरी  न  की

 (2)  कानूनों  कार्रवाई  से  सम्बन्धित  चिकित्सीय  घायलों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान
 करने  के  लिए  अस्पतालों  के  जो  जोन  बनाए  गए  वे  केवल  उन्हीं  मामलों  में  लागू

 होंगे  जो  पुलिस  द्वारा  लाए  कानूनी  कारंवाई  से  सम्बन्धित  जो  रोगी  अपने

 21  ,



 लिखित  उत्तर  26  1987
 भा ममजफफफनक  सअसफ  ःससयीः:ज:  चर  नस  तल तलवदवतलनततससीीीनननन>नतत->+3>-न «>««र«»«»««नज«म

 आप  अस्पताल  आएंगे  ही  दुधंटना  किसी  अन्य  अस्पताल कें  क्षेत्र  में  घटी

 उन्हें  उस  अस्पताल  द्वारा  जहां  रोगी  आएगा  इलाज  की  मनाही  नहीं  की  जाएगी  और
 मे  ही  रोगी  को  केवल  इसलिए  किसी  अन्य  अस्पताल  में  भेजा  जाएगा  क्योंकि  वुर्घटना
 किसी  ऐसे  क्षेत्र  में  हुई  है  जो किसी  अन्य  अस्पताल के  क्षेत्र  में  आाता  इन  मामलों
 में  वही  पुलिस  औपचारिकताएं  अपनाई  जायेंगी  जो  उपर्युक्त  पैरा  (1)  में  दी  गई  हैं  ।

 सभी  सरकारी  चिकित्सा  संस्थाओं  को  कहा  जाए  कि  वे  सभी  मामलों

 में  तत्काल  चिकित्सा  सहायता  प्रदान  करें  भले  ही  वे  कानूनी  कारंवाई  से  सम्बन्धित

 चिकित्सीय  मामले  हों  या  नहीं  ।  कुछेक  अस्पतालों  हारा  रोगियों  को  प्राथमिक

 यता  तक  देने  की  मनाही  करने  तथा  रोगियों  को  केवल  इसी  कारण  अन्य  अस्पतालों
 में  भेजने  का  रवैया  कि  वे  कानूनी  कारंवाई  से  सम्बन्धित  चिकित्सीय  मामले  उचित

 नहीं  हैं  ।  रोगी  को  प्राथमिक  चिक्रित्सा  सहायता  दे  देने  के  बाद  यदि  उस  संस्था :
 में  उपचार  के  लिए  जरूरी  विशेषज्ञ  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  तो  उसे  अस्पताल  में

 भेजा  जा  सकता

 सोवियत  संघ  की  सहायता  से  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकोकशण

 #296.  भरी  एस०  एम०  गुरड्डी  :

 भी  एच०  एन०  नस्जे  गोडा  :

 क्या  इस्पात  और  खान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  विशेषज्ञों  द्वारा  धोकारो  इस्पात  संयंत्र  क ेआधुनिकीकरण  की  प्रारूप  योजना

 तैयार  की  गई  है  ;

 रहा
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 यदि  तो  कया  यह  आधुनिकीकरण  योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  सौंप  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  प्रारूप  योजना  में  की  गई  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 इस्पात  और  खान  सम्त्री  सावन  लाल  :  और  हां  ।

 इस  प्रस्ताव  की  मुख्य-मुख्य  बातें  निम्नानुसार  हैं  :---

 1.  दोनों  परिवर्तक  शालाओं  का  आधुनिकीकरण  और  सतत  ढलाई  करने  वाली  मशीनों
 की  स्थापना  ।

 2.  अपरिष्कृत  इस्पात  की  क्षमता  40  लाख  टन  से  वढ़ाकर  45  लाख  टन  करना  ।

 3.  हाट  स्ट्रिप  मिल  का  आधुनिकीकरण  |

 4.  विक्रेय  इस्पात  की  क्षमता  31.56  लाख  टन  से  बढ़ाकर  39.95  लाख  टन  तक
 करना  |

 स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  सोवियत  प्रस्ताव  का  मूल्यांकन  किया  जा
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 कच्चे  लोहे  का  उत्पादन

 *298.  भरी  वाई०  एस०  महाजन  :  कया  इस्पात  ओर  शाम  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  समेकित  इस्पात  संयंत्र  ढलाई  कारशानों
 की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  कच्चे  लोहे  का  उत्पादन  नहीं  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  सरकार  का  देश  में  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ;

 क्या  देश  में  उत्पादन  और  ढलाई  उद्योग  की  आवश्यकता  के  बीच  अन्तर  को  पूरा  करने  के

 लिए  कच्चे  लोहे  का  बड़ी  मात्रा  में  आयात  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  कच्चे  लोहे  क ेआयात  की  वर्तमान  व्यवस्था  कया  है  और  क्या  यह
 जनक  हंग  से  कार  रही  और

 ढलाई  कर्ताओों  और  कच्चे  लोहे  के  प्रयोवताओं  द्वारा  हाल  ही  में  की  गई  इस  मांग  पर
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  कि  कच्चे  लोहे  का  आयात  भारतीय  हस्पात  प्राधिकरण  के  माध्यम  से
 किया  जाए  ?

 इस्पात  और  खान  मनत्री  साक्षन  लाल  :  वर्ष  1987-88  के  दोरान  ढलाई
 धरों  तथा  अन्य  उपभोक्ताओं  की  कच्चे  लोहे  की  अनुमानित  मांग  लगभग  15  लाख  टन  चालू  वर्ष  के

 सेल  के  उत्पादन  का  निर्धारित  लक्ष्य  लगभग  14  लाख  टन  जिसमें  से  13  लाख  टन  बिक्री  के

 लिए  उपभोक्ताओं  को  उपलब्ध  कराए  जाने  की  योजना  श्थम  महीनों  में  निर्धारित  लक्ष्य
 में  मामूली  कमी  अर्थात  लगभग  7  प्रतिशत  की  कमी  आई  है  ।

 वर्ष  की  शेष  अवधि  के  दौरान  अपने  उत्पादन  के  निर्धारित  लक्ष्य  में  आई  कमी  को

 पूरा  करने  के  प्रयास  कर  रही  मांग  तथा  सेल  से  होने  बाली  अनुमानित  उपलब्धता  के  बीच  आए
 अन्तराल  गौण  उत्पादकों  से  माल  प्राप्त  करके  तथा  आयात  से  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 नहीं  ।

 इस  समय  कण्चे  लोहे  का  माध्यम  अभिकरणों  की  मारफंत  आयात  करने  को
 प्रणाली  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्त्गंत  पंजीकृत  निर्यातक  नीति  के  अन्तगंत  आयात  और
 अग्रिम  ला  हसेंसिंग  के  द्वारा  किया  जाता  है|  यह  प्रणाली  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रही  है  ।

 (2)  सरकार  ने  इस  मांग  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 भारतीय  लिकित्सा  परिषद  हारा  साइजी  रिया  से  चिकित्सा  स्नातकों

 को  डिप्रियों  का  पंजीकरण  न  किया  जाना

 +20909,  श्री  ए०  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  मूल  के  सेकड़ों  छात्र  जिन्होंने
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 नाइजोरिया  से  चिकित्सा  स्नातक  की  डिग्री  ली  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  उनकी
 स्नातक  डिग्री  का  अपेक्षित  रजिस्ट्रेशन  न  किए  जाने  के  कारण  परेशान  हैं  ;

 क्या  भारतोय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  उपरोक्त  चिकित्सा  डिग्री  के  रजिस्ट्रेशन  किए
 जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  मामला  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज
 भारतीय  मूल  के  नाइजीरिया  में  बसे  कुछ  छात्रों  ने  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  नाइजीरियन  संस्थाओं  द्वारा
 दी  गई  मेडिकल  डिग्रियों  को  भारतीय  अयुविज्ञान  परिषद  द्वारा  मान्यता  नहीं  दी  गई

 नाइजीरियन  मेडिकल  डिग्रियों  को  मान्यता  देने  का  मामला  कुछ  समय  से  भारतीय

 आयुविज्ञान  परिषद  के  विचाराधीन  परिषद  ने  सूचित  किया  है  कि  नाइजीरियन  संस्थाओं  का  दौरा
 करने  के  लिए  एक  टीम  भेजने  के  लिए  उनके  द्वारा  आवश्यक  प्रबन्ध  किए  जा  रहे  सभी  औपचारिक
 ताएं  पूरी  होते  ही  यह  टीम  दौरा  करेगी  और  उसकी  रिपोर्ट  पर  परिषद  विचार  करेगी  ।

 वन्यजोव  अभ्यारण्यीं  क ेलिए  अधिसूचित  वन-कत्र

 *»३00.  श्री  श्ोबल्लप्न  पाणिप्रहो  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 जंगली  जानवरों  के  संरक्षण  एवं  संवर्धन  के  लिए  सरकार  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  में
 वन-क्षेत्रों  को  वन््यजीव  अभयारण्य  के  रूप  में  अधिसूचित  किया  गया  है  ;

 उड़ीसा  में  इन  क्षेत्रों  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 इन  वन्यजीव  अमयारण्यों  क ेविकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मन््त्री  भजन  :  इस  समय  देश  में  358  अधिसूचित
 जीव  अभयारण्य  हैं  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 वन्यजीव  अभयारण्यों
 के  विकास  के  किए  गए  उपायों  में  शामिल  हैं  राज्य

 सरकारों  के  वन्यजीव  प्रभागों  को  वन्यजीब  अभयारण्पों  के  क्षेत्रीय  और  प्रशासनिक  नियन्त्रण  का  अधि  :
 कार  वन  और  घासभूमि  के  दोहन  को  समाप्त  प्रबन्ध  वासस्थल  प्राणिजात
 की  बेहतर  प्रकृति  की  बेहतर  व्याज्या  और  अनुसंघान  एवं  उन्नत  संचार  को  उन्नत  बनाने
 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  ।
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 विवरण

 उड़ीसा  में  वम्यजीव  अभयारण्यों  के

 कम  अभयारष्य  का  तो का  जिला  क्षेत्रटल

 .  ह

 .  महत्वपूर्ण  प्र  जातियां
 सं०  वर्ग  किमी  ०  में

 हु  1.  बालुखण्ड  ..  पुरी  रा  72.00

 .

 ओलिव  रिडले
 क्छुआ

 2.  भित्तर  कनिका  कटक  650.00  मछियारी  खारे
 पानी  में  पाया  जाने  वाला
 मगर

 3.  चन्दका  पुरी  220.00  हाथी

 4.  चिल्का  पुरी  और  गंजाम  900.00  जल  मुर्गी

 5.  देग्रीगढ़  सम्बलपुर  346.90  तेंदुबा

 6.  हृदगढ़  मयूरभंज  191.60  बाघ

 7.  खालासुनी  सम्बलपुर  116.00  हनी  तेंदुआ

 8.  कोठागढ़

 ह

 फूलबनी  399.50  पिसूरी

 9.  कूलदिहा  बालासौर  272.75  पेंगोलिन

 10.  लखारी  गंजाम  300.00  चीता

 11.  महानदी  बंसीपाली  पुरी  168.35  पिसुरी

 12.  नन्दनकानन  पुरी  4.26  पैंगो  घड़ियाल

 13.  सत्कोसिया  दर्रा  पुरी  795.52  भेड़िया
 कटक  और

 फूलबनी

 14.  सिमलीपाल  मयूरभंज  2447.00  मगरमच्छ

 15.  युना  बेडा  कालाहांडी  442.13  जंगली  भेंसा

 16.  उषाकोठी  सम्बलपुर  285.00
 ह

 हनी  हाथी

 ओओ  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पुरामे  रेल  डिब्यों  को  बदलना

 #301.  प्रो०  पराग  क्या  रेल  मसत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  शिकायतें  मिली  हैं  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  रेलवे  के उपयोग  के

 लिए  पुराने  और  मियाद  पूरी  कर  चुके  रेत  डिब्बे  उपलब्ध  कराये  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  यदि  इनके  स्थान  पर  नये  डिब्बे  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 गए  तो  वे  क्या  हैं  ?

 रेल  मम्त्रालय  के  राक््य  भरती  माधवराबव  पूर्तत्तिर  क्षेत्र  में  चल  रहे
 सवारी  डिब्बों  की  हालत  के  बारे  में  कुछ  झिकायतें  प्राप्त  हुई

 सवारी  डिब्बों  के बदलाव  की  व्यवस्था  उनकी  आयु-एवं-हालत  के  आधार  पर  की  जाती

 सवारी  डिब्बों  के  निर्माण  की  समग्र  क्षमता  कम  क्षमता  बढ़ाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 सोषियत  संध  से  रेल  उपकरणों  की  खरीद

 +102.  भी  कस्नल  नाथ  :  कया  रेल  मनन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सोवियत  संघ  कुछ  रेल  जिसमें  भारी  क्षमता  काले  विद्युत
 चालित  रेल  इंजन  भी  शामिल  हैं  तथा  पर्याप्त  मात्रा  में  रेल  पटरियां  खरीदने  के  किसी  प्रस्ताव  पर
 विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  सम्त्रालय  के  राज्य  मन््त्रौ  भाधवराद  :  और  (a).  भारत  और  रूस
 के  बीच  खरीद  या  तकनीकी  सहयोग  के  सम्भावित  क्षेत्रों  में  आरी  क्षमता  वाले  बिजली  रेल  इंजबों  और

 पटरियों  की  पहचान  की  गयी  इस  सम्बन्ध  में  बातचोत  निहायत  प्रारम्भिक  दौर  में  है  ।

 कुछ  मदों  क ेआयात  को  सरणोकरण  योजना  से  मुक्त  करना

 +303.  भ्री  सी०  माघव  रेड्डी  :  क्या  इस्पात  और  श्लान  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  आय्त  की  जा  रही  इस्पात
 की  कुछ  हाट  रोल्ड  कोइल्स  तथा  कोल्ड  रोल्ड  शीट्स  के  आयात  की  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण
 लिमिटेड  को  अम्तरिस  करने  का  कोई  श्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मस्त्री  माजनलाल  :  और  गम  बेलित  क्वायलों
 तथा  ठंडी  बेलित  चादरों  सहित  कुछेक  जिनका  इस  समय  अशयात  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम
 की  मात  किया  था  रहा  का  आयात  करने  के  लिए  सेल'को  अनुमति  देने  के  लिए  सेल  से  एक  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ  जिससे  सेल  इन  मदों  के  सम्बन्ध  में  उपभोक्ताओं  की  सम्पूर्ण  मांग  को  पूरा  कर  सके  ।

 !

 इंदिरा  गांधी  खुला  विश्वविद्यालय  के  कार्यक्रम

 +304.  भरी  वृद्धि  चना  जन
 :  कया  अलव  संसाधन  विकश्स  सात्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि'ः
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 इस्दिरा  ग्रांशी  स्कूला  विश्यशद्यालयः  ढा रा  अब  अरर  मप्र  किए  गए  कार्य  क्रमों  का  ब्यौरा
 क्या  है  ;  थौर

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  हुई  प्रशत्ति  और  भावी  कार्य  ऋण  का  ब्योरा  क्या  ?

 मानक  संसाधन  विकास  भरजासव में  शोर  विभाों  में
 और  इस  विश्वविद्यालय  ने  1987  में-दो  डिप्लोमा

 शुरू  किए  एक  प्रबन्ध  में  और  दूसरा  सुदूर  शिक्षा  ये  कार्यक्रम  कल  रहे  इस  परट्वक्रणों
 और  सृजतात्मक  लेखन  में  एक  नए  डिप्लोमा  कार्यक्रम  में'दाख्िला  1988  में  करने  का  प्रस्ताव

 बी०  ए०  और  बी०  काम»  पाग्रक्रमों  क ेलिए  दाखिला  1988  में  करने-का  प्रस्ताव

 शुरूशुरू  में  उन  छाबों  के  जिन्होंने  अपनी  उच्चसर  माध्यभिक  परीक्षा  उत्ती्ण  नहीं  एक
 प्रारम्भिक  कार्यक्रम  जनवरी  और  1988  के  बीच  आयोजित  किया  जा  रहा  इस  प्रारम्भिक
 कार्यक्रम  में  दाखिले  के  लिए  प्रवेश  परीक्षा  198  /  में  आयोजित  की  गई  इसके  अतिरिक्त
 विश्वविद्यालय  का  संगणक  जनजातीय  शिक्षा  तथा  महिला-शिक्षा  में
 डिप्लोमा  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  भी  प्रस्ताव  इन  पाद्यक्रमों  क ेलिए  शिक्षण  सामग्री  की  तंयारी  का
 कार्य  चल  रहा  है  ।

 ]

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  47  के  तमिलनाडु  सेक्दान  को  सुदृढ़  बनाना

 $305.  भरी  एन०  डेनिस  :  क्या  जल-सूतल  परिवहन  सन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिवेन्द्रम-कम्याकुमारी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  47  क ेतमिलनाडु  सेबशन को  सुदृढ़
 बनाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  हां  ।

 हाल  ही  में  तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  47  के  त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी  खण्ड  पर

 625/0  कि०  मी०  से  631/2  कि०  मी०  तक  तथा  644/0  किं०  मी०  650/0  कि०  मी०  तक  की

 सड़क  को  सुदृढ़  करने  क ेलिए  150  81  लाख  रुपए  के  दो  अनुमानों  की  मंजूरी  दी  गई

 एपियाटिक  सोहझाइटी  में  विसीय  संकट

 +306,  भी  इम्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  अल्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 '

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केन्द्र  द्वारा  धनराशि  न  दिए  जाने  के  कारण

 एशियाटिक  जो  देश  की  एक  प्रमुख  अनुसंघ्रान  और  अध्ययन  संस्था  को  भारी  वित्तीय

 संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संस्था  को  कितनी

 प्रनराशि  मंजूर  की  गई  है  और  अब  तक  उसे  कितनी  धनराशि  प्रदात की  गई  है  ;

 हा



 लिखित  उत्तर  26  1987

 पूरी  धनराशि  का  भुगतान  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  संस्था  को  निकट  भविष्य  में  बन्द  होने  से  बच्नाने  क ेलिए  उसे  मंजूर  की  गई  धनराशि
 का  तुरन्त  भुगतान  करने  के  लिए  क्या  कंदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मर्त्रालय  में  शिक्षा  और  संसक्ृति  जिमागों  में  राज्य  ससत्री

 कृष्णा  :  से  केन्द्रीय  सरकार  स्वीकृत  योजनाओं  और  परियोजनाओं  के  लिए
 राशि  देती  है  ।  प्रतिपृ्ति  का  प्रश्न  ही  नहीं  वर्ष  1987-88  के  लिए  एशियाटिक  सोसाइटी  के
 59.00  लाख  रुपए  और  46.38  लाख  रु०  के  बजट  प्रावधानों  में  से  चालू
 वित्त  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  योजनागत  के  अधीन  25.91  लाख  रु०  और  योजनेतर  के  अधीन  20.72
 लाख  रुपए  दिए  गए  इनमें  दोनों  शीर्षों  के अन्तगंत  1986-87  6-87  से  आगे  ले  जाई  गई  घनराशियां  भी
 शामिल  हैं  ।

 अपेक्षित  प्रासंगिक  विस्तृत  सूचना  प्राप्त  होने  पर  सामान्य  पद्धति  के  अनुसार
 दी  गई  है  ।  सोसाइटी  ने  अपनी  वित्तीय  कठिनाइयों  का  संकेत  देते  हुए  सरकार  को  कुछ  पत्र  भेजे  थे  ।
 घनराशि  देने  में  विलम्ब  मुख्यतः  इसलिए  हुआ  कि  एशियाटिक  सोसाइटी  ने  पूरी  सूचना  समय  पर  नहीं

 भेजी  थी  ।

 सोसाइटी से  पूर्ण  ब्यौरे  प्राप्त  होने  पर  आगे  धनराशि  सामान्य  पद्धति  के  अनुसार  ही  दी

 हल्दिया  पतन  का  विकास

 #307.  ओ  सत्यगोपाल  सिन्र  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  सरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सातवीं  योजना  अवधि  में  हल्दिया  पत्तन  के  विकास  के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए
 गए

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  अब  तक  मंजूर  की  गई  तथा  दी  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  भम्वालय  के  राज्य  सम्त्री  राजेश  :  और

 हल्दिया  डाक  कलकत्ता  पोर्ट  का  एक  अंग  हल्दिया  डाक  कम्पलेक्स  के  विशिष्ट  विकास
 के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  की  गई  2  करोड़  रुपए  या  उससे  अधिक  लागत  वाली

 महत्वपूर्ण  स्कीमें  नीचे  दी  गई  हैं  :

 क़म  सं०  स्कोम  का  नास

 1...  मौजूदा  तेल  जैटी  को  सुदृढ़  करना  ।

 गोदी  के  अन्दर  और  बाहर  सड़क  का  निर्माण  ।

 ट्रैक्टर  टगों  के  साथ  दूसरी  तेल  जेटी  ।

 अतिरिक्त  सामार्प  कार्यो  बर्थ  । है

 ४

 १२
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 कम  संख्या
 ..

 स्कीस  का  नाम

 5.  .  मौजूदा  कंटेनर  टमिनल  में  वृद्धि

 6.  चिरंजीव  पुर  टाउन  शिप  में  आवासीय  मकान  ।

 7...  हल्दिया  में  नदी  सुरक्षा  बांध  ।

 अब  तक  सरकार  द्वारा  हल्दिया  डाक  कम्पलंक्स  की  स्कीमों  के  लिए  कोई  धनराशि,रिलीज

 नहीं  की  गई  है  क्योंकि  इस  प्रकार  का  खर्चे  उनके  अपने  आंतरिक  संसाधनों  से  वहन  किया  जा  रहा

 विल्ली  में  अग्तर्राज्यीय  बस  टमिसल  के  निकट  यमुना  नदी  पर  पुल  का  निर्माण

 #309.  शीमती  गीता  मुखर्जी  :

 श्री  एम०  रधमा  रेड्डी  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  भन्त्री  दिल्ली  में  अन्तर्राज्यीय  बस  टमिनल  के  निकट  यमुना  नदी  पर

 पुल  के  निर्माण  के  बारे  में  9  1987  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  60]  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  अन्तर्राज्यीय  बस  टर्मिनल  के  निकट  यमुना  नदी  पर  पुल  के  निर्माण  का  में

 अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 क्या  इसकी  प्रगति  निर्धारित  लक्ष्य  के अनुसार  हो  रही  है  और  कया  पुल  वर्ष  1988  के
 अन्त  तक  पूरा  हो  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  इसमें  देरी  के  क्या  कारण  हैं  और  इसका  निर्माण  कार्य  निर्धारित  समय

 पर  पूरा  करना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कौन  से  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  या  करने  का  प्रस्ताव

 जल-भूतल  परिवहन  सम्त्रालय  के  राज्य  भन््त्री  राजेश  :  और  चूंकि
 दिल्ली  में  अन्तराज्यीय  बस  अड्डे  के निकट  यमुना  नदी  पर  पुल  सड़कों  पर  पड़ता  इसलिए
 लोक  निर्माण  विभाग  इस  परियोजना  को  देख  रहा  उनके  अनुसार  अब  तक  72

 प्रतिशत  कार्य  पूरा  हो  गया  प्रगति  के  मौजूदा  गति  लगभग  निर्धारित  समय  के  अनुरूप  है  और  पुल
 को  यातायात  के  ज्िए  1988  के  अन्त  तक  खोल  दिए  जाने  की  सम्भावना

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हिमालयन  कार  रंली

 +309.  थी  बी०  तुलसीराम  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  राजधानी  में  हिमालयन  कार  रेली  आयोजित  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  रैली  में  भाग  लेने  वाली  कारों  और  प्रतियोगियों  सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 और
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 जन  न

 इस  रैली  का  उद्देश्य  क्या  था  तथा  इस  पर  कितनी  घबराशि  खर्च  की

 मानव  संसाधन  विकास  अन््त्रालय  में  युवाਂ  काम  और  खेल  तथा  महिलाओर  आल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मन्त्री  मारप्रेट  :  जी  हिमालयन  कार  रेली  27

 अक्तूबर  से  |  1987  तक  हिमालयन  रेली  एसोसिएसन  द्वारा  आयोजित  की  गई  थी  ।

 हिमालयन  कार  रेली  में  192  भाग  लेने  वालो  और  96  कारों  ने  भाग  लिया

 रेली  का  मुख्य  देश  में  मोटर  खेलों  फ़ो  बढ़वा  और  प्रोत्साहित  करना  है  |  अनुभान  है
 कि  आठवीं  दिग्रालयन  कार  रेली  के  आस्योजन  में  लगभग  15  लाख  रुपए  छब  होंगे  ।

 स्वास्थ्य  योजनाओं  के  लिए  महाराष्दू  को  अनुदान

 2911.  थी  विलास  मुस्तेमवार  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्नो  राज्यों  के
 स्वास्थ्य  मन्त्रियों  के सम्मेलन  में  लिए  गए  निर्णय-के  बारे  में  13  1987  के  अतारकित  प्रश्न

 संब्या  2770  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में.आयोजित  सम्मेलन  में  लिए  गए  निर्णयों  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  कितनी
 प्रगति  हुई  और

 (a)  लक्ष्म  प्राप्त  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  कब  और  कितनी  धनराशि  का  अनुदान
 दिया  गया  था  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मस्त्लय  में  राज्य  मन््ची  :

 और  (a).  राज्य  स्वास्थ्य  मन्त्रियों  के सम्मेलन  की  सिफारिशें  सामान्य  किस्म  की  थीं  और  उपचारात्मक
 निवारक  तथा  संवधं॑नात्मक  स्वास्थ्य  परिचर्या  उपलब्ध  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य

 आधारभूत  ढांचे  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लागू  होती  महाराष्ट्र
 राज्य  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना  सम्बन्धी
 प्रगति  सन््तोषजनक  हैं  और  आशा  है  कि  राज्य  इस  सम्बन्ध  में  सातवीं  योजना  के  लक्ष्य  प्राप्त  कर
 उप*केन्ट्रों  को  जो  कि  1-4-81  के  बाद  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  इन  पूनिटों
 की  स्थापना  के  लिए  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  जाता  ।  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  सामुदायिक  स्वारच्य
 केन्द्रों  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की स्थापना  करने  की  योजना  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता
 ऋ्रम  के  अन्तगंत  धनराशि  आबंटित  की  जाती  है  ।

 ]

 बल्क  ओदधियों  के  निर्माण  के  लिए  सक्षम  कर्म  चारो

 कक
 2.  भ्री  चिन्तामणि  जगा  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्री  यह  बतकनी की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारें  अपने-अपने  राज्य  में  बल्क  ओऔवध्ियों  के  निर्माण  के  लिए  सक्षम
 चारियों  का  अनुमोदन  करने  के  लिए  सक्षम  हैं  ;
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 यदि  तो  विभिस्न  राज्यों  में  राज्य  में  बल्क  औषधियों
 के  लिए  कितने  व्यक्तियों  का  अनुमोदन  किया  गया  ;  और

 ऐसे  कर्मचारियों  के  लिए  अपेक्षित  मूल  योग्यताओं  और  अनुभव  का  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्द्ो  सरोज
 राज्य  सरकारें  लाइसेस्स  प्राधिकारियों  को  नियुक्त  करती  हैं  जो  औषधों  के  निमांण  क ेलिए

 सेन्स  मंजूर  करते  लाइसेन्स  मंजूर  करते  समय  लाइसेंसिंग  प्राधिकारी  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि
 निर्माता  औषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  के  अन्तर्गत  निर्धारित  की  गई  शर्तों  का  अनुपालन  कर

 रहे  हैं  ।

 सक्षम  तकनीकी  कर्मचारियों  की  अहँताएं  और  अनुभव  संलरन  विवरण  में  दिए  गए

 फार्स  25  में  लाइसेस्स  को  संज्री  अथवा  नव्ीकश्ण  के  लिए  हर्ते

 फ्राम  25  पें  लाइसेल्स  की  मंजूरी  देने  अथवा  नवीकरण  करने  से  पहले  आवेदक  द्वारा
 मिखित  झ्र्तों  काःअनुपालन  किया  जाएगा  :--

 1.  विनिर्माण  काये  सक्षम  तकनीकी  कमंचारी  के  सक्तिय  निर्देशन  और  वेयक्तिक
 वेक्षण  के  अन्तगंत  किया  जाएगा  जिसमें  कम  से  कम  एक  व्यक्त  होगा  जो  पूर्णकालिक
 कमंचारी  होगा  और  जो  :

 इस  नियम  के  उद्देश्य  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मान्यताप्राप्त  किसी
 विश्वविद्यालय  से  फार्मेती  अथवा  फार्मास्थूटिकल  कैमिस्ट्री  में  स्नातक  हो
 और  स्नातक  की  उपाधि  प्राप्त  करने  के  पश्च्रात  औषध-निर्माण  में  कम  से  कम

 18  महीनों  का  व्यावहारिक  अनुभव  हो  ।  अनुभव  की  इस  अवधि  को

 छह  मास  तक  घटाया  जा  सकता  है  यदि  व्यक्ति  के  अपने  चिश्व॑धिद्यांलय  के

 पाठ्यक्रम  के  दौरान  छह  माह  की  अवधि  के  लिए  औषध  निर्णाण  में  प्रशिक्षण
 प्राप्त  किया  हो  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मान्यताप्राप्त  किसी  विश्वविद्यालय  से  विज्ञान  का

 स्नातक  हो  जिसने  इस  उद्देश्य  क ेलिए  अपनी  डिग्री  पाठ्यक्रम  में  रसायन

 शास्त्र  का  एक  मुख्य  विषय  के  रूप  में  अध्ययन  किया  हो  और  अपनी  स्नातक

 डिग्री  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  औषध  निर्माण  में  कम  से  कम  3  वर्ष  का  अनुभव
 अथवा

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मान्यताप्राप्त  किसी  विश्वविद्यालय  से  रसायन

 पंजरकी  अथवा  रसायन  प्रौद्योगिकी  में  स्मातक  हो  तथा  इसके  साथ  अपनी

 स्नातक  डिग्री  क ेपश्चात  औषध-निर्माण  में  कम  से  कम  3  वर्ष  की  अर्क्ोाप्त
 सामान्य  प्रशिक्षण  और  व्यावहारिक  अनुभव  प्राप्त  किया  अथवा

 कोई  भी  विदेशी  अहंता  किए  हुए  जिसके  प्रश्चिक्षण  की  गुणवत्ता
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 और  विषय  वस्तु  धारा  धारा  अथवा  धारा  में  निर्धारित
 की  गई  अहंताओं  के  बराबर  हो  ओर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  नियम

 के  अन्तगंत  सक्षम  तकनीकी  स्टाफ  के  रूप  में  कार्य  करने  की  अनुमति  दी  गई

 हो  ।

 बशर्ते  कि  वह  जो  29  1957  के  तुरन्त  पहले  औषधों  के  निर्माण  कार्य  का

 सक्रिय  रूप  से  निर्देशन  और  व्यक्तिगत  रूप  से  पर्यवेक्षण  कर  रहा  था  और  जिसका
 नाम  तदनुसार  फार्म  25  में  मन्जूर  किए  गए  किसी  लाइसेन्स  में  प्रविष्ट  कर  लिया
 गया  जो  उस  तारीख  से  पहले  ही  दिया  गया  इस  नियम  के  लिए  अहंता  प्राप्त
 समझा

 इसके  अतिरिक्त  बशर्ते  कि  लाइसेन्सिंग  प्राधिकारी  विसंक्रामक  तरल  पदार्थ  कीटनाशक
 लिक्विड  औषधीय  गैर-रसायनिक  प्लास्टर  आव  पेरिस
 और  सर्जिकल  ड्रेंसिग  के  उत्पादन  के  मामले  जिनके  निर्माण  के  लिए
 टिकल  कमिस्ट्री  अथवा  फार्मेधी  का  ज्ञान  होना  अनिवायं  नहीं  और  यद्यपि  जिसके
 पास  इस  नियम  की  धारा  अथवा  में  शामिल  की  गई  अहंंताओं  में  से

 कोई  भी  अहंता  न  हो  लेकिन  लाइसेंसिंग  प्राधिकारी  के  विचार  में  वे  ऐसे  पदार्थों  के
 निर्माण  में  पर्याप्त  अनुभव  रखते  सक्षम  तकनीकी  कर्मचारी  के  सक्रिय  निदेशन
 और  बंयक्तिक  परय॑वेक्षण  के  अन्तगंत  ऐसे  पदार्थों  के  निर्माण  करने  की  अनुमति  प्रदान
 कर  सकता  है  ।

 बन  लगाने  के  लिए  नए  शुष्क  मास  प्लेटफार्स

 2913.  भरी  पी०  पेंचालंया  :  कया  पर्यावरण  ओर  वन  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  पुनः  वन  लगाने  के  विचार  से  और  नये  शुल्क
 प्लेटफार्म  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  सनन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि/प्रामोण  प/लिटंकलिकों  की  स्थापना

 2914.  डा०  सुधोर  राय  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  अथवा  ग्रामीण  पालिटेकनिकों  की  स्थापना  करने
 का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  गौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 सानव  संसाधन  विकास  मस्त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  बिसागों  में  राश्य  मस्ती
 कृष्णा  :  से  इस  मन्त्रालय  की  एक  ऐसी  योजना  है  जिसके  अन्तगंत  प्रोद्योगिकी  को
 प्रामीण  क्षेत्रों  में  बढ़ावा  देने  क ेलिए  एक  केन्द्रीय  प्वाइंट  के  रूप  में  काम  करने  के  लिए  कुछ  जाने  पहचाने
 पालिटेकनिकों  का  चयन  किया  जाता  है  इन  पालिटेकनिकों  को  समुदायिक  पालिटैकनिकों  के  रूप  में
 पदनामित  किया  जाता  है  और  इन्हें  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती

 इस  समय  108  सामुदायिक  पालिटैकनिक  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  यह  निर्धारित  किया  गया

 है  कि  सामुदायिक  पालिटैकनिक  प्रणाली  का  मूल्यांकन  किया  जाएगा  भर  उनकी  कोटि  तथा का  क्षेत्र

 में  वृद्धि  करने  क ेलिए  उनको  उपयुक्त  रूप  से  सुदृढ़  बनाया  इस  मूल्यांकन  को  करने

 के  लिए  एक  राष्ट्रीय  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  गया  इस  प्रणाली  का  और  आगे  विकास  अथवा

 अन्यथा  रूप  से  इस  समिति  की  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया

 नई  बिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  चलाए  जा  रहे  शिशुगह

 29  प्रो०  सेफुदीन  सोज  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  चलाये  जा  रहे  शिशुगृह  केवल  7  वर्ष  तक  की  आयु
 के  बच्चों  की  ही  देख  रेख  करते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  दिल्ली  प्रशासन  को  12  वर्ष  तक  की  आयु  के  बच्चों  को  शिशुगृहों
 में  लेने  के  निर्देश  दिया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  प्रशासन  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  में  युबा  कार्य  ओर  खेल  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मन्त्री  मारप्रेट  :

 नीति  अनुसार  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  केवल  3  मास  से  7  वर्ष  तक  की  आयु  के  बच्चों
 को  प्रवेश  देती  क्योंकि  7  वर्ष  स ेअधिक  आयु  के  बच्चों  के  स्कूल  जाने  की  सम्भावना  होती  है  ।

 नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जोगिन्दर  नगर  से  मण्डो  तक  छोटी  रेल  लाइन  बिछाना

 2216.  प्रो०  मारायणच्न्व  पाराशर  :  क्या  रेल  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  रेलवे  ने  इस  दशक  में  हिमाचल  प्रदेश  में  जोगिन्दर  नगर  से  मण्डी  तक  छोटी  लाइन
 बिछाने  के  लिए  कोई  सर्बेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  लाइन  की  लम्बाई  सहित  इस  सर्वेक्षण  के  क्या  निष्कर्ष  हैं  तथा  जोगिन्दर
 नगर  मण्डी  छोटी  लाइन  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  आएगी  ;  भौ
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 हस  लाइन  को  स्वरीकुति  देने  भ्रीर  दकके  निर्माण  के  लिए  रेलवे  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 रेल  समन्त्रालय  के  राज्य  अम्त्रो  माधबराव  :  जी  नहीं  ।

 और  श्रश्न ही  नहीं  उठते  ।  ~

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  चिकित्ता  सुविधाएं

 29  थी  सानिक  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भर्त्रो  धह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  मे ंउपलब्ध  चिकित्सा  सुविधाओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  फल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री

 Apa  हज

 सरोज  :  एक

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  मे ंउपलब्ध  चिकित्सा  सुविधाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 ())  स्वास्थ्य  शिक्षा  क ेजरिए  निवारक  और  संवर्धन  कार्य  ;

 (ii)  संचारी  रोगों  का  नियन्त्रण  उन्मूलन  ;

 (iii)  परिवार  नियोजन के  बारे  में  प्रेरणा  तथा  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लिए
 सेवाओं  की  व्यवस्था  ;

 (iv)  जच्चा-बज्वा  स्वास्थ्य  परिचर्या  जिसमें  रोग  रक्ताल्पता  तथा  विटामिन
 की  कमी  से  बचाव  शामिल  है  ;

 (५)  बाह्य  क्लीनिकों  के  माध्यम  से  रोगहारक  सेवाएं  ;

 ई०  सी०  जी०  और  पैथोलॉजिकल  प्रयोगशाला  सुविधाओं  जैसी  नैदानिक

 सुविधाएं  ;

 प्रसूति  और  स्त्री  फिजीशियन  और  बाल-चिकित्सा  विज्ञानी  की
 विशेषज्ञ  सेवाएं  ।

 विल्ली  विश्वविद्यालय  के  अनुसूचित  जालियों/अनु्स॒जिल  जबजातियों
 के  छात्रों  को  छात्रवल्ियां

 2918.  श्रीमतो  सुमति  क्या  सानव  संसाधन  बिकास  भन्त्री  यह  कत्मने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  दिल्ली  के  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  में  ऊंची  शिक्षा
 पाने  वाले  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  छात्रों  को  अन्य  विश्वविद्यालयों  में  मिलने
 वाली  छात्रवृत्तियों  के  सम्रान  छात्रकृत्तियां  वहीं  मिलती  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 क्या  दिल्ली  के  विश्वविद्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अमुसुचित्र  जनजातिपों  के
 छात्रों  के  लिए  स्थान  आरक्षित  करसे  के  अतिरिक्त  उन्हें  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 सासथ  विकास  भरज्रालय  में  क्षिक्षा  लौर  संस्कृति  विचारों  में  राज्य  मल्त्री
 छुण्णा  :  कल्याण  भारत  सरकार  उत्तर-मैट्रिक  स्१र  पर  अध्ययन  कर  रहे
 सूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  के  लिए  उत्तरमंद्रिक  छात्रवृत्तियों  की योजना  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रहा  ताकि  वे  उत्तर-स्नातक  स्तर  तक  अपनी  शिक्षा  पूरी  कर
 कल्याण  मन्त्रालय  को  अनुसूचित  जाति/अनुचित  जनजाति  के  छात्रों  से  दिल्ली  स्थित  विश्वविद्यालयों
 में  छात्रवत्तियों  का  भुगतान  न  करने  के  सम्बर्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 (@)  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 विश्वविद्यालयों|कालेजों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन-जातियों  के  छात्रों  के लिए
 स्थानों  के  आरक्षण  के  प्रावधान  के  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  इन  समुदायों  से  संबंधित

 छात्रों  कौ  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन््म  उपाय  किये  इन  सुविधाक्नों  में  विभिन्न  प्रकार  की

 शिक्षा  वृत्तियां/छात्रवृत्तियां  प्रदान  करना/आरक्षण  विशेष  उपचारी  पाठ्यक्रम  आयोजित

 नरसरी  योजना  लागू  करना  आदि  शामिल  हैं  ।

 भारतीय  नोवहन  मिगम  का  मिम्नतस  भाड़ा  सम्बन्धी  समभोते  में  भाग  लेना

 2919.  डा०  बी०  एल०  शैलेश  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  भमल्जी  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 किः

 कया  करमाहेम  सम्मेलन  के  सदस्य  नौवहन  कम्पनियों  ओर  गैर-सदस्य  नौवहन  कम्पनियों

 द्वारा  संयुक्त  रूप  से  तैयार  किए  गए  निम्नतम  भाड़ा  समझौते  में  भारतीय  नोवहन  निगम  ने  भाग  लिया

 और

 यदि  तो  किन  परिस्थितियों  में  और  इसमें  भाग  लेने  से  निगम  को  क्या  लाभ  प्राप्त

 होंगे  ?

 जल-भूतल  परिवहन  भन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  हां  ।

 (ex)  पीछे  मालभाड़ा  दरों  में  |-5-1985.  को  संशोधन  किया  गया  उसके  बाद  से  माल

 भाड़ा  के  स्तर  में  काफी  गिरावट  आई  इसलिए  सदस्य  लयइनों  ने  कुछ  बाहरी  लाइनों  के  साथ

 कर  इस  व्यापार  में  नियमित  रूप  से  ढोयी  जा  रही  प्रमुख  सामग्रियों  के  बारे  में  सहमत  दरें  तय  कर  एक

 न्यूनतम  मालभाड़ा  करार  न्यूनतम  मालभाड़ाਂ  करार  करने  से  मण्डी  शेयर  और  भारतीय

 नौवहन  निगम  की  मालभाड़ा  आय  में  सुधार  हुआ

 ]

 नई  शिक्षा  नीति  को  कार्यवाही  योजना  में  शिक्षकों  को मागीवार  बनाना

 2920.  भ्री  अजीज  कुरेशी  :  क्या  मानव  संसाधन  बिकास  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  की  कार्यंबाही  योजना  में  शिक्षकों
 को

 भागीदार  बनाने  के  लिए  क्या

 विशेष  प्रश्वधान  किए  गए  हैं  ;

 क्या  इन  विशेष  उपबन्धों  के  अनुसार  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्
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 तथा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  में  शिक्षकों  को  अधिक  प्रतिनिधिरव  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  राष्ट्रीय  शिक्षक  कल्याण  संगठन  की  राष्ट्रीय  स्तर  की  समिति  में  स्कूल  शिक्षकों  की

 विशेष  भागीदारी  का  कोई  प्रावधान  है  और  तत्सम्बन्धी  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  राष्ट्रीय  शिक्षक  और  प्रशिक्षक  प्रशिक्षण  परिषद्  में  शिक्षकों  ओर  प्रशिक्षकों  को और

 अधिक  प्रतिनिधित्व  दिया  जाएगा  ;  और

 शिक्षक  प्रशिक्षण  परिषद्  को  एक  सांविधिक  निकाय  बनाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की

 गई

 मानव  संप्ताधन  विकास  सम्त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  बिमागों  में  राज्य  सन्त्री

 कृष्णा  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  शैक्षिक  प्रक्रिया  में  शिक्षकों  की  केन्द्रीय  भूमिका  को

 सम्मान  देती  है  तथा  नीति  यह  स्वीकार  करती  है  कि  नीति  के  प्रावधानों  को  शिक्षकों  की  समग्र

 भागिता  तथा  उनकी  बचनबद्धता  के  साथ  ही  लागू  किया  जा  सकता  राष्ट्रीय  नीति  में  शिक्षकों  को

 ऊंचा  दर्जा  देने  तथा  उन्हें  नवीन-परिवर्तन  करने  की  स्वतन्त्रता  की  परिकल्पना  की  गई  इसमें  शिक्षकों

 के  वेतन  तथा  सेवा  शर्तों  में  सुधार  फी  परिकल्पना  की  गई  है  जो  उनको  सामाजिक  तथा  व्यावसायिक

 जिम्मेदारियों  के  अनुरूप  इसमें  सभी  स्तरों  पर  उत्तरदायित्व  के  साथ  भागे  बढ़ने  के  लिए  शिक्षकों

 को  उन्नत  सुविधा  की  अभिधारणा  की  गयी  है  तथा  इसमें  शिक्षक  संघों  का  शामिल  होना  अपेक्षित

 मीति  में  शिक्षकों  की  सक्षमता  को  स्वरोननत  करते  के  लिए  शिक्षक  शिक्षा  को  युधरे  हुए  कार्यक्रम  का

 प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 शिक्षकों  सक्षमता  में  सुधार  करने  के  उन्हें  राष्ट्रीय  नीति  के  महत्वपूर्ण  बलों  से  अवगत

 कराने  के  लिए  तथा  उनकी  प्रेरणा  में  वृद्धि  करने  के  सरकार  ने  1986  से  प्रत्येक  वर्ष  5,00,000

 सकल  शिक्षकों  के जन-अनुस्थापन  के  लिए  एक  कायंक्रम  आरम्भ  किया  यह  कार्यक्रम  राज्य  सरकारों

 की  सहायता  से  रा०  शै०  अनु०  प्र०  परिषद्  के  जरिए  कार्यान्वित  किया  जाता

 रा०  शै०  अनु०  प्र०  परि०  तथा  वि०  अनु०  आयोग  की  संरचना  की  अभिशासित  करने

 वाले  नियमों  के  रा०  शै०  अनु०  प्र०  की  परिषद  के  चार  शिक्षक  तथा  इसी  तरह  चार

 विद्यालय  शिक्षक  वि०  अनु०  आयोग  के  सदस्य  हैं  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय  अध्यापक  कल्याण  कल्याण  प्रतिष्ठान  की  कार्यकारी  समितियों

 में  राज्य  शिक्षा  मन्त्री  द्वारा  नामित  किए  जाने  वाले  6  व्यक्ति  शामिल  हैं  इसमें  से कम-से-कम  दो

 प्रतिष्ठित  शिक्षाविद्  होते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षक  शिक्षा  परिषद  में  42  सदस्य  हैं  जिनमें  से  पूरव-स्कूल  तथा  व्यावसायिक

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  ।2  विशेषज्ञ  परिषद  के  अध्यक्ष  द्वारा  नामित  किए  जाते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  राष्ट्रीय  शिक्षक  शिक्षा  परिषद  की
 शिक्षक  शिक्षा  की  सस््थाओं  को  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिए  आवश्यक  संसाधन  और  क्षमताएं  प्रदान
 की  जाएंगी  तथा  पाठ्यचर्या  और  प्रणालियों  के  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शन  दिया  कार्यबाही  योजना
 जिसने  नीति  के  प्रावधानों  को  लागू  करने  के  लिए  विशिष्ट  नीतियां  तैयार  की  में  यह  परिकल्पना
 की  गई  है  कि  राष्ट्रीय  शिक्षक  शिक्षा  परिषद  को  स्वायश्तता  तथा  सांविधिक  दर्जा  दिया  जाएगा  ।  नीति
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 ता

 तथा  कार्यवाही  के  इन  प्रावधानों  को  समय-रहते  कार्यान्वित  करने  लिए  का  सवाई  आरम्भ  की

 जाएगी  ।  -

 आरक्षित  बन  क्षेत्र

 .  2921.  भीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृष्ण  करेंगे

 कया  सरकार ने  देश  में  कुल  आरक्षित  वन  क्षेत्रों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  3]  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  मे ंकुल  आरक्षित  वन  क्षेत्र  कितना  और

 आरक्षित  वन  क्षेत्रों  क ेउचित  संरक्षण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  भस्वालय  में  राज्य  मन््त्ी  जियाउरंहमान  :  और

 जैसा  कि  राज्य  सरकार|किन्द्र  शासित  प्रदेश  की  सरकार  द्वारा  सूचना  दी  गई  वर्ष  |  984-85  में

 रिजंब  वनों  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्रों  क ेराज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए

 वन  क्षेत्रों  के  संरक्षण  हेतु  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  उपाएं  किए  गए  हैं  :

 1.  राज्य  सरकारों  को  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  गिए  गए

 (1)  प्राकृतिक  वनों  की  पूर्ण  कटाई  से  बचना  और  जहां  ऐसी  कटाई  फसलों  को  पुनः
 उग़ाने  और  अन्य  वन-वर्धन  उपयोग  के  लिए  अनिवाय॑  हो  तो  हसे  पहाड़ियों
 में  10  हेक्टेयर  और  मैदान  में  25  हेक्टेयर  क्षेत्रों  तक  सीमित  रखा  जाना

 (2)  कम  से  कम  कुछ  वर्षों  के  लिए  पहाड़ियों  में  1000  मीटर  से  अधिक  ऊंचाई
 में  पेड़ों  को  गिराने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में  विचार  करना  ।

 (3)  पहाड़ियों  और  नाजुक  क्षेत्रों  का पता  लगाना  जिनकी  वनों  की  कटाई  से

 सुरक्षा  की  आवश्यकता  है  और  तत्काल  जोरदार  वनरोपण  की  आवश्यकता

 है  ।

 (4)  भौगोलिक  क्षेत्र  के  4  प्रतिशत  को  सुरक्षित  क्षेत्र  के  रूप  में  अलग  रखना  जेसे
 वन्यजीव  राष्ट्रीय  जीवमण्डल  रिजंबव

 2.  प्रति  वर्ष  5  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  को  ईंधन  की  लकड़ी  और  धारा  पौधरोपण  के

 अन्तर्गत  लाने  के  उद्देश्य  से  1985  में  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  का  गठन

 किया  गया

 3.  हिमालय  में  जल  और  वृक्ष  संरक्षण  और  अन्य

 वनरोपण  कार्यक्रम  |
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 4.  अवसंरचना  का  बिकास  और  वन  की  सुरक्षाਂ  क ेलिए  कामूनी  उपबस्धों  का  प्रव्तत  ।

 5.  बन  भूमि  के  गैर-वन  प्रयोजनों  हेतु  उपयोग  में  लाने
 से

 रोकने
 के  लिए  वन

 1980  का  प्रवर्तन  ।

 6.  घरेलू  और  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  में  इंधन  की  लकड़ी  के  प्रतिस्थापन  के  लिए  ऊर्जा  के
 बैकल्पिक  स्रोतों  का  विकास  ।

 7.  रेलवे  स्लीपरों  और  भवन  निर्माण  में  वेकल्पिक  सामग्रियों  द्वारा  लकड़ीਂ

 8.  कन  उत्पादकों  के  लिए  उदासीकृत  आयात

 ०.  उन  जो  लकड़ी  का  प्रतिस्थापन  को  वित्तीय  प्रोत्साहन  देना  ।

 10.  परिरंक्षण  उपचार  के  प्रयोग  पर  जोर  दिया  गया  है  ताकि  इमारती  लकड़ी  की
 मिंयाद  को  अधिक  लम्बी  अवधि  तक  रख्य  जा  इससे  मांग  में  कमी  होगी  ।

 11.  धूम  खेती  पर  नियन्त्रण  ।

 विवरण

 राज्यवार  रिजंब  वम  के  अन्तगंत  वन  क्षेत्र  के  ब्योरे

 किलोमीटर

 राफ्ण|केरा  शासित  प्रदेश  रिजवं  क्षेत्र

 1.  आंध्र  प्रदेश  49921

 2.  असम  17277

 3.  अक््माचल  प्रवेश  13623.

 4.  बिछझ्चर  5051

 5.  दमन  और  द्वीव
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 6.  गुजरात  13448

 7.  हरियाणा  228

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1825

 9.  जम्भू  व  कश्मीर  20892

 10.  कर्नाटक  28574

 11.  केरल  9152
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 राज्य/केरद  शासित  प्रदेश  क्षेत्र

 12.  मध्य  प्रदेश  80995

 13.  महाराष्ट्र  42713,

 14.  मणिपुर  4377

 15.  मेघालय  १06

 16.  मिजोरम  ॥॒  8048

 17.  नागालैंड  483

 18.  उड़ीसा  26108

 19.  पंजाब  हु

 20.  राजस्थान  12281

 21.  सिक्किम  2240

 22.  तमिलनाडु  18297

 23.  त्रिपुरा  3863

 24.  उत्तर  प्रदेश  34579

 25.  पश्चिम  बंगाल  7054

 26.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  2912

 27.  चब्डीगढ़  —

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  203

 29.  दिल्ली  उपलब्ध  नहीं

 30.  पाण्डिचेरी  न

 31.  लक्षद्वीप  --

 योग  401935

 रफ़ेन्टियल  करन्ट  का  आयात

 2922.  डा०  हुपा  सिन्धु  भोई  :  क्या  स्वास्थ्य  जोर  परिवार  कल्वाण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फिजियोधिरेपी  के  लिए  प्रयोग  किए  जाने  वाले  करन्ट  स्टीम्पूलेट्स ”
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 के  भारत  में  आयात  की  अनुमति  दी  जाती  है  ;

 यदि  तो  कानून  के  किस  विशिष्ट  प्रावधान  के  अन्तगंत  इन्हें  आयात  करने  की  अनुमति
 दी  जाती  और

 '  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किने  आयात  की  अनुमति  दी  गई  ओर  आयातित

 लेटसंਂ  का  मूल्य  कितना  था  और  इन्हें  किन-किन  देशों  स ेआयात  किया  गया  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  सरोज  :  जी
 बशतें  व्यापार  विकास  महानिदेशालय  .  से  इसे  देश  में  आयात  करने  की  अनुमति  मिल  हो  और  मुख्य

 आयात  एवं  निर्यात  से  आयात  का  लाइसेंस  मिला  हो  ।

 आयात  की  अनुमति  विज्ष  मन्त्रालय  के  दिनांक  30-9-1983  की  अधिसूचना  के
 बन्धों  के  अन्तगंत  दी  जाती  है  ।

 मुख्य  नियन्त्रक  आयात  एवं  निर्यात  से  मिली  सूचना  के  अनुसार  अस्पताल  और  चिकित्सा

 संस्थाएं  अपने  इस्तेमाल  के  लिए  एक  वित्तीय  वर्ष  में  2  लाख  रु०  के  मूल्य  तक  के  विकित्सीय  उपकरणों
 का  आयात  कर  सकती  केन्द्र  अथवा  राज्य  सरकारों  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  अस्पताल  बगैर  किसी

 मूल्य  सीमा  के  अपने  जरूरत  के  उपकरणों  का  आयात  कर  सकते  हैं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  किए
 गए  आयात  का  ब्यौरा  तथा  आयात  किए  गए  इन  स्टिमुलेटरों  का  मूल्य  और  उन  देशों  के  नाम  जहां  से

 इन्हें  आयात  किया  गया  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  यह  मद  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  आती

 है  ।

 स्टडोज  आन  मोपाल  गंस  पर  विशेष  अंक  का  विमोचन

 2923.  भी  परस  राम  भारदह्ाज  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मरत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंघान  परिषद  ने  स्टडोज  आन  भोपाल  गैस
 विक्टम्सਂ  नामक  एक  विशेष  खण्ड  प्रकाशित  किया  है  जिसमें  अनेक  भारतीय  बंशानिकों  के  विश्व  के
 किसी  भी  देश  में  होने  वाली  इस  सबसे  बड़ी  औद्योगिक  दुघंटना  जिसमें  भयानक  परिणामों  के  सम्बन्ध  में

 अनुसंधान  कार्य  सम्मिलित  किए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मगत्री  सरोज  खापडें  ):  और
 भारतीण  आयुविज्ञान  अनुसंघान  परिषद  ने  भोपाल  गंस  पीड़ितों  पर  वैज्ञानिक  अध्ययनों  पर

 भारतीय  आयुविशान  अनुसंधान  जरनल  का  एक  विशेष  संस्करण  प्रकाशित  किया  इसमें  दिए  गए
 अध्ययनों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  प्रकार  है  :--

 गांधी  मेडिकल  कालेज  भोपाल  में  दाखिल  गैत्ष  से  पीड़ित  978  रोगियों  का
 षण  करने  से  पता  चला  है  कि  गैस  से  होने  वाली  सामान्य  ओर  प्रमुख  शिकायतें  थीं--नेत्रों  में  प्रदाह

 श्वसनी  जिसमें  सांस  लेने  में  कठिनाई  होती  संवेदना  अवरुद्ध  होना  और  बक्ष  में  पीड़ा
 वमन  और  अधिजठर  मांस  पेशियों  में  कमजोरी  कम्पन  ,  पेरेस्थेजिया

 ओर  दबाव  ।
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 भोपाल  में  गैस  रिसाव  से  प्रभावित  500  व्यक्तियों  का  वक्ष  एक्सरे  सांस  में  गैस  अन्दर  चले

 जाने  से  पाई  गई  तत्काल  अप्तामान्यताओं  को  रिकार्ड  करने  के  लिए  अध्ययन  किया  यह  पाया

 गया  कि  41.4  प्रतिशत  रोगियों  में  इन्टरस्टिशियल  ओडेमा  के  अनुरूप  पल्मोनरी  प्रतिक्रिया  का  पता

 चला  जबकि  40.6  प्रतिशत  रोगियों  में  वायुकोष  सहित  इन्टरस्टिशियल  का  पता  आदि

 8  प्रतिशत  रोगियों  में  गुहिकायन  और  वात  मध्यस्थानिका  जैसी  घातक  विक्षप्तियों  का  पता  गेस

 सांस  में  अन्दर  जाने  से  फेफड़े  को  हुई  क्षति  को  उन  रोगियों  जिन्हें  गम्भीर  खांसी  ओर

 वक्ष  में  दर्द  गैसे  के  रिसने  के  72  धण्टों  के  बाद  रिकार्ड  किया  गया

 जहरीली  गैस  से  ग्रस्त  224  रोगियों  पर  किए  गए  फेफड़े  कार्यकरण  सम्बन्धी  अध्ययनों  में

 स्पाइरोमेटरी  द्वारा  की  गई  जांच  से  आम  तौर  पर  यह  परिणाम  निकला  कि  फेफड़ों  के  आकार  में  कमी

 अथवा  बिस्तार  हुए  बगर  उसमें  हवा  का  प्रवाह  सीमित  श्वसनी  लक्षणों  का  घनत्व  फंफड़े
 करण  में  आए  विकारों  के  अनुपात  से  अधिक  था  ।

 10  सरकारी  क्लीनिकों  के  बाह्य  रोगी  विभागों  यादजक्छिक  मृल्याकन  करने  में  जांचे  गए
 रोगियों  का  (22.6  मानसिक  विकारों  से  पीड़ित  पाए  193  रोगियों  में  37.3  प्रतिशत
 तन्त्रिका  24.9  प्रतिशत  उत्तेजनावसथा  और  35.2  प्रतिशत  सामंजस्य  प्रतिक्रिया  के  शिकार

 ४

 इम्यून  जेनेटाक्सिक  प्रभावों  तथा  उप्ररूप  से  प्रभावित  जीवों  के  मूत्र  में  म्युटेजेन  का

 पता  लगाने  सम्बन्धी  मूल्यांकन  अस्पताल  में  भर्ती  रोगियों  तथा  भोपाल  में  रेलवे  कोलोनी  के  निवासियों
 पर  किए  गए  थे  ताकि  मूत्र  में  एम्स  परीक्षण  के  विलम्बित  प्रभावों  का  मूल्यांकन  किया  जा  सके  ।
 तौर  पर  ये-अपसमान्यताएं  अस्थायी  और  अल्प  किस्म  की  सेल  साइकिल  पैरामीटर्स
 समान्य  लेकिन  उनकी  अनुएस्थिति  में  उनके  कारण  होने  वाली  जटिलताओं  ओर  विषेले  गैस  के  समग्र

 विषैले  प्रभावों  के साथ  उनके  सम्बन्ध  का  जायजा  लेना  कठिन  पूरी  समय  से  पृव॑  जन्म  तथा

 चिकित्सा  द्वारा  गर्म  की  समाप्ति  पर  पीड़ित  महिलाओं  में  मानव  बीजाण्डासन  की  मार्फिलॉजी  सम्बन्धी

 एक  अध्ययन  किया  गया  गैस  के  किसी  बुरे  प्रभाव  के  प्रमाण  के  लिए  134  बीजाण्डासनों  के
 अध्ययन  किए  गए  थे  ।  बीजाण्डसन  का  औसत  भार  और  पूरी  अवधि  पर  भ्रूण  भार  पूरी  अवधि  के  बाद

 नियन्त्रण  वर्ग  की  महिलाओं  के  मुकाबले  गैस  से  प्रभावित  महिलाओं  में  कम  पाया  जहां  तक

 इनफाकंशन  तथा  कंल्सीफिकेशन  ज॑से  घटिया  परिवतंनों  का  सम्बन्ध  गेस  से  पीड़ित  और  सुरक्षित
 महिलाओं  के  बोच  कोई  अन्तर  नहीं  फाइंबरीनाइड  बेक  सिसिस्टीकल

 सिनसिटियल  मम्बरेन  की  घटना  साहित्य  में  पहले  से बतलाये  गए  विवरण  के  समान  जिस  महिला
 ने  चिकित्सा  द्वारा  गर्भ  समाप्त  करा  लिया  है  उसके  बीजाण्डासनों  में  जलसंचयी  विकृति  सुरक्षित
 लाओों  की  अपेक्षा  गैस  पीड़ित  महिलाओं  में  अधिक  पूरी  अवधि  पर  होने  वाले  प्रसवों  में

 संरचरना  विक्कृति  में  गैस  पीड़ित  तथा  गैस  से  सुरक्षित  महिलाओं  के  बीच  कोई  महत्वपूर्ण  अन्तर  उद्दीं
 दिखाई  दिया  ।

 सारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  हुआ  घाटा

 2924.  डा०  सुधीर  राय  :

 थी  एस०  पलाकोंड्रायुड  :

 क्या  इस्पात  और  झ्ान  मन््त्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1986-87  के  दोयज्  मारतीय  इस्पात  पाश्निकरण  लिफिटेड  को  संबंब-ब्ार  कितना

 खाभ  और  घाटा  हुआ  ;  और

 इन  घाटों  को  कम  करने  के  लिए  यदि  कोई  उठाये  गए  हैं  तो  वे  क्या  हैं  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्प्रात  ओर  खान  फन्की  मालन  लाल  :  त्॒यं  nn  7  के  दोरात

 की  संयंत्र-वार  लाभदायकता  मनिम्नाबुक़ार

 छा  (+

 करोड़  दपये

 सिलाई  इस्पात  कारखाना  (--)  38:67

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  (--)  22-46

 राउठरकेला  दहस्पात  कारखाना  11.13

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  125.17  ,

 मिश्र  इस्पात  कारखाना  (--)  25.72

 सेल॑म  इस्पात  कारखाना  2.92

 अन्य/समायोजन  0.44

 52.81

 इसको  (-)  81.91

 अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  उपायों  स ेअपनी  लाभकारिता  अधिक

 करने  का  प्रयास  कर  रही  है  :--

 (i)  कुल  उत्पादत  बढ़ाना  ता  उत्पादकत्म  में  वृद्धि  करना  ;

 (४)  तकनीकी  आधिक  प्राचलों  में  सुधार  लाना  ;

 (४)  म्लल-सूक्षियों  तथा  चन्र  पूंजी  को  कस  क़रना  ;

 (५)  बेहतर  उप्लब्धता  के  लिए  संयंत्रों  तथा  उपस्करों  के  रखरखाव  में  सुव्यवस्थित  ढंग
 से  सुधार  लाना  ;

 (५)  बढ़िया  क्वाछिटी  के  आदानीं  की  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करना  ;

 प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  के  साथ-साथ  परियोजनाओं  को  आधुनिक  बनाना  ;  और

 निजी  विद्युत  उत्पादन  का  इष्टतमीकरण  तथा  ऊर्जा  संरक्षण  ।
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 राष्ट्रीय  जहाज  डिजाइन  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करना

 2925.  भी  मुंह्लापर्लली  क्यों  जल-भूतल  परिवहन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे

 क्या  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  जहाज  डिजाइन  और  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  कितेना  आर्वर्टन  किया  गयी  है  ;

 बंया  राष्ट्रीय  जेंहाज  डिंजोइन  औरं  अनुसंधान  केन्द्र  को  स्थांपित  कर  दिया  गया  है  या

 इस  पर  काय॑  शुरू  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  लागत  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  कार्य  कबः  प्ररम्भ  होगर  और  यह  केन्द्र  कहां  स्थापित  किया  जा  रगा  ?

 जल-मूतेल  परिवहन  मन्जे।लय  के  रॉज्ये  मंत्रों  राजेश  :  सो्तियों  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्रक  में  एक  राष्ट्रीय  जहाज  डिजाइन  और  अनुसंधान  केंन्द्र  स्थोंपितं  करने  के

 लिए  4  करोड़  रुपए  का  योजनामत  प्रशवधान  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 सरकार  द्वारा  कार्य  शुरू  होने  की'तिथि  या  परियोजना  के  स्थान  के  बारे  में  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  है  ।

 हृदय  रोग  के  लिए  ओोकाषि  का  विकास

 2926.  भ्री  यशवन्तराबव  गड़ाथ  क््यां  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मनत्री  यह
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  औषधि  अनुसंधान  संख्यान  ने  हृदय  रोग  के  लिए  एक  नई  ओषधि  का  विकास

 किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यह  औषधि  इस  रोग  के  उपचार  में  कहां  तक  सफल  हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंेस्त्ाल्य  में  राज्य  सल्त्री  सरोज  खापड  )  :  जी

 और  गुगुलीपिड  कोम्मीफोरा  मुकुलरिसिन  का  एक  अविषेला  अंश  पशुओं  पर

 किए  गए  चिरकारी  विषाक्तता  सम्बन्धी  अध्ययनों  में  गुगुलीपिड  लेने  से  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव
 निंसिटी  अथवा  म्युटेजेनिक  प्रभाव  पड़ने  का  पता  नहीं  गुर्गुलींपिड  नैदानिक  परीक्षणों  के  तीन
 चरणों  से  सफलतापूर्वक  गुजरा  छह  चिकित्सा  संस्थानों  में  विभाजित  खुराकों  में  गुग्लीपिड  1580
 मि०  ग्रा०|दिन  के  परीक्षण  किए  70-80  प्रतिशत  रोगियों  में  गुगुलीपिड  से  इस  समय

 इस्तेमाल  की  जाने  वाली  क््लोफिब्रेटों  क ेसाथ  क्रमशः  सीरम  कोलोस्ट्रोल  (10  ओर

 हि
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 सपिडस  (21  के  मुकाबले  क्रमशः  ]1  प्रतिशत  और  16  प्रतिशत  कीं  औसतन  कमी  हुई  ।

 गुगुलोपिड  अपने  हाइपोलिपिडेमिक  प्रभाव  में  क्लोफिड्रेट  से  तुलनीय  गुगुलीपिड  गौण  प्रभावों  से
 प्राप्त  ह ैऔर  क्लोफिस्टेट  जेसा  फलु  उत्पन्न  करती  है  औषध  इस  समय  सिप्ला
 शालाएं  बम्बई  द्वारा  ब्रांड  नाम  के  अन्तगंत  बेची  जाती

 ओओोन  परत  का  नष्ट  होना

 2927.  थ्री  बो०  कृष्ण  राव  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ओजोन  परत  के  नष्ट  होने  के  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  पन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  हां  ।
 सरकार  को  समतापमंडलीय  परिवर्तन  का  ओजोन  परत-प्रभाव  और  जलवायु  में  परिवर्तन  से  सम्बन्धित

 संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  समन्वय  समिति  की  एक  रिपोर्ट  आप्त  हुई

 सरकार  विशेषज्ञों  के  परामर्श  से  इस  रिपोर्ट  की  जांच  कर  रही

 जयगगर  ओर  उदयपुर  के  बीच  रेल  लाइन

 2928.  भरी  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उदयपुर  में  सीमेंट  कारखाने  की  स्थापना  एवं  अन्य  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 जयपुर  से  उदयपुर  तक  रेल  लाइन  बिछाने  का  प्रस्ताव  था  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराब  :  जी  नेपाल  में  एक  सीमेंट
 कारखाने  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  जयनगर  से  लक्ष्मीपुर  तक  एक  रेलवे  लाइन  के  लिए
 राइट्स  द्वारा  केवल  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।

 ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हृदय  रोगों  के  इलाज  के  लिए  पर्याप्त  खुविधाएं

 2929.  भ्रौ  संयद  शहादुह्दीन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  देश  में  3  करोड़  व्यक्ति  हृदय  रोगों  से  पीड़ित  हैं  और
 यह  रोग  युवा  लोगों  में  फ़ैल  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  रोग  को  फैलने  से  रोकने  के  उपाय  तथा  इसके  इलाज  हेतु  पर्याप्त
 धाएं  प्रदान  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ;
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 देश  में  लगभग  कितने  हृदय  रोग  विशेषज्ञ  हैं  ;

 देश  में  कितने  गहन  परिचर्या  यूनिट  और

 देश  में  इस  समय  कितने  हार्ट  सर्जरीਂ  यूनिट  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सम्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  सरोज
 सरकार  को  देश  में  हृदय  वाहिका  रोगों  की  अत्यधिक  घटनाओं  की  जानकारी  अस्पतालों  में  सभी
 चिकित्सीय  मामलों  में  इस  रोग  में  लगभग  20  से  40  प्रतिशत  तक  युवा  पीड़ित  हैं  और  रयूमेटिक  हार्ट
 रोगों  से  प्रत्येक  1000  स्कूली  बच्चों  में  6  से  7  बच्चे  तक  पीड़ित

 सरकार ने  देश  में  हृदय  रोगियों  के  इलाज  के  लिए  विशेष  जांच  प्रयोगशालाओं  की
 धाओं  के  लिए  मेडिकल  कार्डिलॉजिकल  इंटेसिव  केयर  यूनिट  और  कार्डियक  सर्जरी  यूनिट
 वाले  का्डियक  सेंटर  स्थापित  किए

 सरकार  को  देश  में  उपलब्ध  हृदय  रोग  विशेषज्ञों  की  संख्या  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है
 क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विश्वसनीय  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया

 देश  के  सभी  मुख्य  अस्पतालों  सरकारी  और  निजी  स्वामित्व  में  गहन
 चर्या  एकक  हैं  ।

 देश  में  13  संस्थाएं  हैं  जहां  जटिल  हृदय  शल्य  चिकित्सा  की  जाती  है  ।

 विदर्भ  और  बम्बई  के  बोच  रेल  लाइन

 2930.  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  क्या  रेल  सन््त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 कया  विदर्भ  और  बअम्बई  के  बीच  रेल  लाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  जी  नहीं  ।

 विदर्भ  और  बम्बई  के  थीच  रेल  लाइनें  पहले  से  मौजूद

 सनसाड-परलो-ब जनाथ  और  परभनी-तु  दखेड  रेलवे  लाइनों  को

 बड़ी  लाइन  में  बदलना

 2931.  भ्री  अशोक  शंकर  राव  चब्हाण  :  क्या  रेल  मस्त्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मराठवाड़ा  क्षेत्र  में  मनमाड-औ  रंगाबाद-परभनी-परली-बैजनाथ  ओर

 पुरना-मुदखेड़  रेलवे  लाइनों  को  मीटर  लाइन  से  बड़ो  लाइन  में  बदलने  के  कार्य  में  धन  सम्बन्धी

 नाइयों  के  कारण  विलम्ब  हुआ  है  ;

 यदि  तो  क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  रेलवे  स ेएक  ऐसी  योजना  तैयार  करने  का  अनुरोध

 किया  है  जिसमें  वह  लागत  का  एक  भाग  ऋणपत्र  जारी  करके  वहन  कर  सके  ;  और

 यदि  तो  इसमें  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 45



 लिछितਂ  उत्तार  36  1987

 रेल  मन्त्रालय  के  राष्फ  मस््त्रीਂ  मोजयरॉव

 और  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सुझौक  दिया  था  कि  महाराष्ट्र  में  अनुभोदित  आमान

 परिवतंन  परियोजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  धन  की  आंशिक  व्यवस्था  ऋण-पत्र  जारी  करके

 और  तदन्न्तर  उपयोगकर्ता-सेवा  पर  अधिभार  लगा  करके  वसूली  द्वारा  की  जा  सकतो  थीं  ।

 राज्य  सरकार  को  सूचित  करं  दिया  था  कि  इस  परं  आंगें  कोई  कार्रवाई  करने  से  पहले  उपर्युक्त
 योजना  के  लिए  वित्त  मन्त्रालय  और  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  प्राप्त  करनी

 नौवहन  सस्धण्की  कार्यकारो  कल  को  रिपोर्ट

 2932.  और  के०  एसਂ  रथिं  :  क्यों  जैल-भूलस  परिवहुम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  नौवहन  निगम  के  चेयरमैन  की  अध्यक्षता  में  एक  नौवहन  संबंधी

 कार्यकारी  हल  गठित  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ;

 क्या  इस  दल  ने  कोई  अंतरिम  रिपोर्ट  तंयार  की  है  अथवा  अन्तिम  रिपोर्ट  पेश  की  है  ;

 यदि  तो  उसकी  सिफारिशों  का  विस्तृत  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  की  प्रमुख  सिफारिंशोंਂ  विशेष  रूप  से  भारतीय  नौवहन  उद्योम  में  विदेशी  पूंजी
 निवेश  और  इस  उद्योग  में  गैर  सरकारीकरण के  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  से  (3).  2000
 ई०  की  समयावधि  में  परिवहन  सेक्टर  के  लिए  एक  दीधंकालीन  भावी  योजना  तैयार  कंरनें  और  एक
 भलीभांति  समेकित  बहु/माडल  परिवहन  प्रणाली  विकसित  करने  की  दृष्टि  से  योजना-आयोग  ने  एक
 संचालन  समिति  का  गठन  किया  है  जिसमें  इस  क्षेत्र  क ेविख्यात  विशेषज्ञ  इस  संचालन  समिति  ने  भी

 कई  विशेषज्ञ  दलों  का  गठन  किया  है  जिनमें  भारतीय  नौवहन  निगम  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  की
 अध्यक्षता  में  गठित  नौबहन  सम्बन्धी  योजना  दल  शामिल  दल  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  2000
 ई०  में  राष्ट्रीय  व्यापार  और  नौवहन  टनेज  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  है  और  नौवह  उद्योग
 की  सहायता  करने  के  लिए  कार्गो  सहायता  सहित  कुछ  उपाय  सुझाए  इस  दलਂ  की  रिपोर्ट  योजनां
 आयोग  में  संचालन  समितिः  के  कार्म  के  लिए  एक  इनपुट  के  में  होगी  ।.

 डाकटरों  के  सांग  पत्र  पर  निर्णय

 2933.  श्री  केंदब  राव  पारधी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मग्त्री  यह  बंताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरों  द्वारा  गत  वर्ष  अपनी  हड़ताल  के  समय  सरकार  को

 दिए  गए  मांग-पत्र  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  उनकी  सेवा  निवृति  की  आयु  को  60  वर्ष  तक  बढ़ाने  की
 माँग  भी  थी  ;

 क्या  सरकार  ने  डाकटरों  के  मांग-पत्र  पर  उनकी  सेवा-निवृति  की  आयु  को  60  वर्ष  तक
 बढ़ाने  का  आश्वासन  दिया  था  ;

 |
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 -.-++++++  डसससससअडटक  सकल  इ  इ ंंी----स्स्त+तं॥9/+7्त  लिया

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  डाक्टरों  की  उपरोक्त  मांग  पर  निर्णय  ले  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  निर्णय  का  ज्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  :  से
 जो  डाक्टर  20-7-87  से  28-7-87  तक  हड़ताल  पर  थे  उनकी  एक  मांग  उनकी  सेवानिवृति  की

 आयु  बढ़ाने  के  बारे  में  हड़ताली  डाक्टरों  को  सूचित  किया  गया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  के
 चारियों  की  विभिन्न  श्रेणियों  की  सेवानिवृति  की  आयु  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  सामान्य  नीति  के  संदर्भ
 में  सेवानिवृत्ति  की  आयु  बढ़ाने  के  प्रश्ण  पर  विचार  किया  सेवानिवृत्ति  की  आयु
 बढ़ाने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रसवपूर्व  गर्भाशय  वेधन  परीक्षण  का  दुरुपयोग

 2934.  थी  के०  शलचमतर  रेह्ी  :  क्या  स्थास्फ्य  और  फ़ल्किर  ऋर्याण  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रसवपूर्व  गर्भाशय  वेधन  परीक्षण  के  दुरुपयोग  के  विरूद्ध  कोई
 कानून  प्रभावी  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  प्रसवपूर्थ  गर्भाशय  वेघन  परीक्षण  के  दुरुपयोद  के  कोई  मामले  अकाश  में  आए  हैं  और
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राज्य-कर  तथा  वर्ष-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सम्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  सरोज  :

 नहीं  ।  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  मिली  सूचना  के  अनुसार  एम्नीओसेन्टेसिस  की  सुविधाएं  40  सरकारी
 संस्थाओं  में  उपलब्ध  इस  मन्जामय  को  एम्म्रीओेसेन्टेसिश्न  परीक्षण  के  दुरूपग्रोम्त  की  कोई

 सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 जी  नहीं  ।

 रेलवे  इस्जोनिर्या रंग  वर्कझ्नाप  आ्ाफोतस  के  कर श्रारियों  को  सेवाओं  को
 नियमित  करता

 2935.  श्री  आर०  जोवरत्यम्र  :  बया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  इंजीनियरिंग  आकॉनम  में  1984  के  बाद  नियुक्त  स्थाई  और
 अस्थाई  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  और

 अस्थाई  कर्मचारियों  की  सेवाक्षों  को कब  तक  त्रियमित  छिग्रा  जाएगा  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  साध्रश्वरात्र  :

 निम्नलिखित  तिथि  को  स्थाई  अस्क्षई
 क्म्नेचारियों  की  संद्ष्या

 2  हु

 1-1-1984  1977  408
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 _  TT  छः

 ||  2  3

 1-1-1985 5  1918  418

 1-1-1986  1921  379

 1-1-1987  987  2145  128

 a  ee.

 नियमित  पदों  पर  कार्यरत  सभी  अस्थाई  कमंचारी  नियमित  कर्मचारी

 पोरबस्दर-जनागढ़  रेल  लाइन  को  बदलता

 2936.  श्री  मोहन  माई  पटेल  :  क्या  रेल  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पोरबन्दर-जूनागढ़  रेल  लाइन  को  बदलने  के  लिए  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  परियोजना  पर  कब  तक  काये  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  से  पोरबन्दर  और
 जालिया  के  बीच  बड़ी  लाइन  मौजूद  है  |  वांसजालिया-जेतलसर  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने

 के  लिए  सर्वेक्षण  का  अनुमोदन  नहीं  किया  गया  जेतलसर-जूनागढ़  खंड  राजकोट-वेरावल  मीटर

 लाइन  का  एक  भाग  वित्तीय  निहिताथों  का  पता  लगाने  हेतु  राजकोट-वेरावल  मीटर  लाइन  को
 बड़ी  लाइम  में  बदलने  के  लिए  सर्वेक्षण  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।

 वनरोपण  कार्यक्रम

 2937.  ओऔमती  पटेल  रमाबेन  रामजोमाई

 श्री  उसमभाई  एच०  पटल  :

 क्या  पर्वावरण  और  बन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  गुजरात  और  देश  के  अन्य  भागों  में  कितने  वृक्ष  लगाए  गए  हैं  ;

 नवरोपित  पौधों  के  वृक्षों  में  विकसित  होने  की  बतंमान  दर  क्या  है  ;

 क्या  वनरोपण  कारयंक्रम  के  अन्तगंत  सफेदे  के  वृक्ष  लगाए  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  सफेदे  के  वृक्ष  लगाए  जाने  के  विरूद्ध  की  जाने  वाली  आलोचना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  सस्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  जियाउ  रंहमान  विवरण
 संलग्न

 वनीकरण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उगाए  गए  वुक्षों  की  जीवंतता  दर/प्रतिशत  के  सम्बन्ध  में
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 कोई  विधिवत्  अथवा  वैज्ञानिक  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया

 और  जी  हां  ।  वनीकरण  कार्य  क्रम  के  अस्तगंत  रोपण  की  जाने  बाली  प्रजातियों  में
 से  यूकलिप्टस  ए+  परन्तु  यूकलिप्टल  सहित  विभिन्न  प्रकार  की  प्रजातियों  का  रोपण  पुथक-पृथक
 कितने  क्षेत्र  में  किया  गया  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  रखी  जाती

 (2)  यूक  लिप्टस  के  विरोध  में  प्रमुख  आलोचना  यह  है  कि  यह  भूमिगत  जल  को  अत्यधिक  मात्रा
 में  ग्रहण  करता  है  जिसके  परिणामस्व  हप  भूमिगत  जलस्तर  नीचे  चला  जाता  है  ;  इसके  फलस्वरूप  वृक्ष
 के  आसपास  की  शृमि  पर  घास  आदि  अन्य  छोटे  पौधे  नहीं  उग  पाते  और  इल  अकार  मिट्टी  की  उवंरा
 शक्ति  समाप्त  हो  जाती  है  ।  यह  आलोचना  निर्णायक  वैज्ञानिक  आंकड़ों  पर  आधारित  नहीं  फिर  भी
 सभी  राज्यों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  विशेषकर  जिन  क्षेत्रों  मे ंजनजातियां  निवास  करती  हैं  वहां  केवल

 यूकलिप्श्स  से  लगाएं  और  स्थानीय  अबस्थाओं  के  लिए  उपयुक्त  विभिन्न  प्रकार  की  प्रजातियों  को
 उचित  संख्या  में  सम्मिलित  रूप  से  साथ-साथ  उगाएं  ।

 विवरण

 1987  तक  रोपित  वक्षों  को  1987-88  के  बौरान
 रोपित  किए  जाने  वाले  ब॒क्षों  के  लक्ष्य

 ऋ०सं०  राज्य/के०शा०  प्रदेश  लक्ष्य  87  तक  उपलब्धि

 पौधों  की  संख्या  पौधों की  संख्या  .
 लाखों  में  लाखों  में

 2  रा  3  4

 1.  ओआन्प्र  3000.0  1,848.17

 2...  असम  500.0  450.55

 3...  बिहार  3500.0  2,281.00

 4...  गुजरात  3000.0  1,543.98

 5.  हरियाणा  725.0  271.85

 6.  हिमाचल  प्रदेश  700.0  362.94

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  405.0  107.30

 8...  कर्नाटक  2500.0  2,276.29

 9...  केरल  1700.0  1,028.11

 10.  मध्य  प्रदेश  4000.0  3,997.54

 49



 लिखित  उत्तर  1987

 1  2  3  4

 11.  महाराष्ट्र  2600.0  1,997.14

 12.  मणिपुर  170.0  165.35

 13.  मेघालय  150.0  203.75

 14.  नागालेण्ड  200.0  प्राप्त  नहीं

 15.  उड़ीसा  2600.0  1,639.13

 16.  पंजाब  535.0  275.54

 17...  राजस्थान  1500.0  ए
 765.00

 18.  सिक्किम  120.0  129.83

 19...  तमिलनाडु  2400.0  83.41

 20...  त्रिपुरा  260,0  260.00

 21.  उत्तर  प्रदेश  5000.0  2,631.0

 22...  पश्चिम  बंगाल  1400.0  1,330.0

 23.  अ०  एवं  नि०  द्वीव  समूह  "100.0  64.75
 24.  अरूणाचल  प्रदेश  125.0  20.77
 25...  चण्डीगढ़  3.4  2.95

 26.  दादरा  एवं  तगर  हवेली  4.0  30.50
 27.  दिल्ली  40.0  14.80
 28...  दमन  एवं  द्वीव  100.0  73.16
 29...  लक्षद्वीप  0.2  0.19
 30.  मिजोरम  725.0  277.50
 31.  पांडिचेरी  10.60  0.41

 योग  38,073.20  24,133.01
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 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  कंम्पस  के  निर्माण  और
 विकास  सम्बन्धी  बसु  लांच  समिति

 2938.  भी  असुदेब  आजा  :

 श्री  हस्नाम  सोल्लाह  :

 श्री  संफुहीन  चोधरी  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  कैम्पस  के  निर्माण  और  विकास  में  कमियों  की
 जांच  करने  वाली  जस्टिस  बसु  समिति  ने  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 विश्वविद्यालय  अधिकारियों  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
 ।

 सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन््त्री

 कृष्णा  :  से  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  (1983-84)  3-84)  में  की

 गई  सिफारिश  के  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के

 निवृत्त  न्यायमूर्ति  श्री  ए०  के०  बसु  को  निम्नलिखित  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त
 किया

 1.  वास््तुकार  के  साथ  हुए  इकरारनामे  की  शर्ते  लागू  करने  में  विश्वविद्यालय  की
 असफलता  ।

 2.  वे  जिनमें  69.57  लाख  रुपए  के  ठेके  एक  अनुभवहीन  मैससे

 होम  डेकोलम  को  दिए  गए  थे  ।

 3.  वे  जिनमें  निर्माण  की  सामग्री  खो  गई  थी  तथा  विश्वविद्यालय  स्टाफ
 ओर  ठेकेदारों  के  बीच  किसी  मिलीभगत  की  सम्भावना  हो  ।

 4.  विश्वविद्यालय  द्वारा  काये  न  करने  वाले  कम्प्यूटरों  की  खरीद  ताकि  जिम्मेदारी
 निर्धारित  की  जा  सके  ।

 जांच  समिति  ने  तथाकथित  गलतियों  के  लिए  किसी  को  भी  विशेष  रूप  से  जिम्मेदार

 नहीं  इसने  मैससे  होम  डेकोलम  को  आठ  ठेके  दिए  जाने  से  सम्बन्धित
 आरोप  से  विश्वविद्यालय  के  श्री  सी०  पी०  कुकरेजा  को  पुण्ंतः  विमुक्त
 नहीं  किया  ।  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  बाद  विश्वविद्यालय  ने  सूचित  किया  है  कि

 वास्तुविद  की  सेवाएं  जारी  रखने  से  सम्बन्धित  भवन  निर्माण  समिति
 के  विचारार्थ  उसकी  अगली  बैठक  में  रखा

 सानस  बाघ  परियोजना

 2939.  भरी  पीयूष  तिश्की  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  ममत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाघ  परियोजनाਂ  के  आस-पास  स्थानीय  आदिवासी  लोगों  को  अपनी  घरेलू

 है
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 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  ईंघन  के  लिए  घास  फूस  आदि  एकत्र  करने  की  अनुमति
 दी  जाती  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ————

 पर्यावरण  और  बन  सन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  जियाउरंहमान  )  भौर

 असम  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  मानस  बाघ  रिजरवँ  की  फ्रवन्ध  बोजसा  के  मानस

 अभ्यारण्य  और  अभ्यारण्य  के  बाहर  के  क्षेत्र  जिलसे  मानस  बाघ  रिजर्ब  बनता  में  कोई  अधिकार  मान्य

 नहीं  मानस  अभ्यारण्य  के  मछली  पकड़ने  और  घास-फूस  संग्रह  के  सम्बन्ध  में

 रियायत  दी  जाती  हैं  ।

 बनरोपण  कार्यक्रम  के  लिए  विदेशी  सहायता

 2940.  भी  प्रकाश  वी०  पाटिल  :  वया  पर्यावरण  झौर  बन  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में  व्यापक  पैसाने  पर  वनरोपण  कार्यक्रमों  के  लिए  कुछ  देशों  ने

 वित्तीय  सहायता  देने  का  वायदा  किया  है  ;

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिस्होंते  सहायशा  देने  का  वाक््दा  किया  है  श्र
 इस  सम्बन्ध  में  कौन  सी  योजनाएं  प्रारम्भ  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  इस  योजना  में  हमारे  देश  में  क  केवल  वास्यकी  उउच्चोग  को  समृद्ध  बल्कि  इसके
 साथ  ही  वनों  पर  आधारित  हस्तशिल्प  उद्योगों  को  भी  सहायता  प्रदाव  करने  और  विकसित  करने  के

 किए  व्यापक  प्रधास  करते  की  परिकल्पना  की  गई  है  ताकि  क्षादिवासियों  को  अपनी  वनभूमि  से
 पित  न  किया  जाए  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रति  हुई  है  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहुमाम  :  और
 जी  पिभिन्न  राज्यों  में  क्मीकरण  कियश-कलापों  में  सहायता  प्रदान  कर  रहे  देशों/संगठनों  की

 एक  सूची  संलरन  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  विदेशी  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकी  प्रयोजनाओं  में  वक्षारोपण  की
 परिकल्पना  की  गई  है  जिससे  गरीब  ग्रामीणों  तथा  जनजातियों  को  उनकी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के
 लिए  मुख्यतः  इंधन  इमारती  तथा  फल  प्राप्त  होंगे  ।  वनों  पर  आधारित  हस्तशिल्प
 उद्योगों  का  विकास  इन  परियोजनाओं  का  अंग  नहीं  है  ।  फिर  भी  ये  कार्यक्रम  जनजातियों  के  उनकी
 अपनी  वन  भूमि  से  विश्थापन  को  रोकने  के  लिए  वृक्षारोपण  के  माध्यम  से  सामाजिक  सुरक्षा  के  रूप  में
 जनजाति  के  विकास  में  सहायता  प्रदान  करते

 हु
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 निश्चित  उतर  26  1987

 पर्यावरण  का  संरक्षण

 2941.  भ्रो  राजकुमार  राय  :  क्या  पर्यावरण  और  बस  मरत्री  यह  बताने  की  क्वूपा  करेंगे

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  पर्यावरण  संरक्षण  पर  कितनी  घनराशि

 इस  प्रबीजन  हेतु  वर्ष  198  7-88  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ;

 क्या  पूरी  धभराशि  का  उपयोग  कर  लिया  गया  है  ;  ओर

 यदि  क्षो  इसके  क्या  कारण

 पर्यावरण  और  वन  मन््त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  जियाउरंहसान  :  से

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 गंबा  कार्य  योजना  के  तहत  निध्चियीं  के  उपयोग  में  काफी  कमियां  इस  कमी  के  मुख्य
 कारण  राज्यों  द्वाद्या  स्कीमों  को  प्रस्तुत  करने  में  धिलम्ब  और  ज॑वर्स  रचना  की  अपर्याप्सता

 विवरण

 बंटित  धनराशि  तथा  पर्यावरण  और  व  मन्त्रालय  ह्वारा  वनरोपण  श्रहित  पर्यावरणीय

 सुरक्षा  से  सम्बन्धित  योजना  कार्यक्रमों  बर  फिया  गया  लक

 रुपयों

 वर्ष  बंटित  सर्च  किया  वया

 1985-86  5-86  84.70  66.18

 1986-87  145.45  102.37

 2.  वर्ष  1987-88  के  लिए  बंटित  धमराशि  164.20  करोड़  रुकए  हैं  ।

 ]

 वृष  तथा  अन्य  वस्तुओं  में  सिल्वट

 2942.  भी  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्त्री  पह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वृध  और  दुग्घ  उत्पादों  तथा  दालीं  और  फल  उत्पादों  आदि  में  मिलावट  की
 प्रतिशतता  1986-87  में  14  प्रतिशत  से  बढ़कर  1987-88  के  प्रथम  चार  महीनों  में  21.6  प्रतिक्षत
 तक  पहुंच  गई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  मिलावट  की  रोकने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  कदम  उठाए  गए  और
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 2  1909  लिखित  उंसर

 क्या  4।  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  था  और  यदि  तो  उनमें  से  कितने
 मामलों  में  दोष  सिद्ध  हुआ  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  में  राज्य  स्त्री
 सरोज  :

 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  राजधानी  में  खांद्य  पदार्थों  में  मिलाबट  की  कुल
 शतता  बषं  1987-88  के  पहले  चार  महीनों  के  दौरान  1986-87  की  लगभग  14  प्रतिशत  से  बढ़कर
 21.6  प्रतिशत  हो  गई

 वर्ष  1986-87  98  6-87  और  1987-88  के  पहले  चार  महीनों  का  एक  तुलनात्मक  विवरण  संलग्न

 58)

 दिल्ली  प्रशासन  का  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  विभाग  नमूने  एकत्र  करने  सम्बन्धी

 दार  अभियानों  द्वारा  मिलावट  रोकने  के  लिए  भरसक  प्रयास  कर  है  जोर  मिलाक्ट  करने  वालों  के

 विरुद्ध  न््यायोलय  में  खींच  अरपमिश्रणण  निवरिण  1954  के  छपकबेरेंघों  क ेअधीन  मुकर्देमे  चलाए
 जाते  हैं  ।

 1987-88  के  पहले  चार  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  4  मामलों  में

 मुकदमे  चलाए  गए  थे  और  उसी  अवधि  के  दोरान  33  मामले  दोषी  पाए  गए  थे  ।

 दूध में सिलाबट

 2943.  थी  भव्ेश्वर  तांती  :

 डा०  वी०  वेंकटश  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1987-88  के  पहले  चार  महीनों  में  दिल्ली  में  द्रैध  में  सबसे  अधिक  मिलावट
 पाई  गई  है  ;  और

 यदि  तो  दूध  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  में  मिलावट  शैकने  के  लिए  कौन  से  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?  +  '

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  में  राज्य  मस््जी  सरोज  :

 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गयी  सूचना  के  अनुसार  राजधानी  में  दूध  में  मिंलांवट  की  जो
 1986-87  6-87  के  दौरान  13.66  प्रतिशत  1987-88  के  पहले  चार  महीनों  में  बढ़  कर  17.03
 प्रतिशत  हो  गई

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  दिल्ली  प्रशासन  नमूना  उठाने  के  अभियानों  को  तेज
 करके  मिलावट  को  रोकने  के  भरसक  प्रयास  कर  रहा  है  और  मिलावट  करने  वालों  के  खिलाफ  खाद्य
 अपमिश्रण  निवारण  1954  के  उपबन्धों  के  अधीन  न्योयालय  में  मुकदभा  जाता

 दिल्ली  भ्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  1986-87  के  पूरे  वर्ष  में  दूध  के  तथा  अन्य
 अनिवायं  वस्तुओं  के  1070  नमूने  उठाए  गए  थे  जकंकि  वर्ष  1987-88  के  पहले  चार  महीनों  के

 दोरान  उठाए  गए  नमूनों  की  संख्या  637
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 न

 अस्य  महानगर  परियहन  निगरसमों  की  कार्य-कुशलता  की  तुलना  में  विल्ली  परिवहन
 निगम  की  कार्य-कुशलता

 2944.  भरी  वी०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बम्बई  में  हैदराबाद  में  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सड़क  परिवहन  और
 बंगलौर  में  मद्रास  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  जैसे  परिवहन  निगमों  की  तुलना  में  दिल्ली  परिवहन
 निगम  में  प्रति  यात्री  औसत  दर  बसों  के  बेड़े  की  उपयोग  प्रति  लीटर  डीजल  तेल  की  खपत  से

 प्रत्येक  बस  की  औसत  मील  रफ्तार  आदि  क्या  हैं  ;

 दिल्ली  परिवहन  निगम  की  कम  कार्यकुशलता  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 दिल्ली  परिवहन  निगम  की  कार्य-कुशलता  बढ़ाने  तथा  उसके  वाहनों  के  रख-रखात्र  में

 सुधार  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  राजेश  :  1986-87  के

 लिए  दिल्ली  परिवहन  बम्बई  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  एण्ड  ट्रांसपोर्ट  अन्डरटेकिग  और  पल्लवन

 ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन  की  नगर  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  तुलनात्मक  आंकड़े  नीचे  की  तालिका  में  दिए  गए

 ऋ०  सं०  विवरण  दि०  १०  नि०  बेस्ट  पी०  टी०  सी०

 1.  बस  यात्रियों  का औसत  166.80  124.00  123.50

 2.  बेडे  का  उपयोग  85.99  85.58  88.00

 3.  डीजल  खपत  लीटर  कि०  3.59  2.94  3.49

 4.  प्रति  कि०  मी०  आय  )  318  596  506

 5.  दुर्घटना  दर  एक  लाख  कि०  मी  ०)  1.67  6.79  3.30

 हैदराबाद  ओर  बंगलूर  में  नगर  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  तुलनात्मक  आंकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं
 प

 अन्य  नगर  परिवहन  निगमों  की  तुलना  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  का  कार्य  बेहतर
 प्रति  कि०  मी०  आय  में  अन्तर  बम्बई  और  मद्रास  में  प्रति  कि०  मी०  थात्री  भाड़ा  अधिक  होने  के  कारण

 दिल्ली  परिवहन  निगम  में  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  के  कुछ  उपाय  जो  अनवरत

 आधार  पर  किए  जाते  वे  पुरानी  बसों  को  आधारभूत  सुविधा  प्रदान  विभिन्न

 कार्य  निष्पादन  मानदण्डों  के  लिए  मानक  गौर  लक्ष्य  निदिष्ट  करना  तथा  बेड़ें  की  जल्दी  मरम्मत|

 अनुरक्षण  ।
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 न  उस्उऩ्न्६ुल€  ल_लन्चच  भीभभ++

 सतरवेला  इस्पात  संघंत्र  के  शात्तथिक  उत्सकत  में  कभी

 2945.  भ्री  अमल  दस्त  :  कया  इस्पात  ओर  खान  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  का  वास््तविक  उत्पादन  18  लाख  टन  की  निर्धारित  क्षमता  से

 घटकर  11  लाख  टन  रह  जाने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या-उत्पादन  में  कमी  आने  के  लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  गई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रो  साखषम  लाल  :  और  हां  ।  राउरकेला

 इस्पात  कारखाने  में  कम  उत्पादन  होते  के  सम्बन्ध  अध्ययन  से  पता  चले  मुख्य  कारण  ये  हैं  :--

 (i)  उपस्कर  तथा.संयंत्र  के  में  निहित  अवरोध  ;

 (7)  कच्चे  माल  की  गुणवत्ता  क ेगिरावट  ;  और

 (ii)  उपस्करों  के  पुराने  पड़ने  तथा  उनका  प्रौद्योगिकीय  अप्रचलन  होने  के

 उपस्करों  की  क्रमिक  रूप  से  गिरती  हुई  उपलब्धता  तथा  उनका  कम  उपयोग  ।

 उपर्यक्त  कारणों  के  जटिल  तथा  विविध  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  वास्तविक
 उत्पादन  के  निर्धारित  क्षमता  से  कम  होने  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  जिम्मेवारी  निर्धारित  नहीं  की  जा
 सकती  ।

 सफ़ब  रजंग  अस्पताल  की-तरह  के  तए  अक्षरताल्र  का  मिर्साण

 2946.  डा०  ड्ो०  एन०  रेड्डी  :  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  पश्चिम  दिल्ली  में  सफदरजंग  अस्पताल  की  तरह  के  एक  नए
 अस्पताल  का  निर्माण  करते  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सरोज  :
 दिल्ली  प्रशासन  का  पश्चिमी  दिल्ली  में  निम्नलिखित  अस्पताल  खोलने  का  प्रस्ताव  है  :--

 (1)  हरी  नगर  वाला  उपाध्यक्ष  अस्पताल  ।

 (2)  मंगोलपुरी  में  100  पलंगों'बाला संजय  गांधी  मेमोरियल  अस्पताल  ।

 (3)  जाफरपुर  में  100  पलंगों  वाला  अस्पताल  ।

 उपर्यूकत  अस्पतालों  का  निर्माण  कार्य  पहले  ही  शुरू  हो  गया

 प्रश्न  ही  नहीं
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 चड:>:एी--स्

 रेल  साड़िगों  सें  दिए  लजरते  वाले  भोजत  की.किस्स  जांच  करने  के  लिए
 अचानक  निरीक्षण

 2947.  श्री  वकक्कस  पुरुधोश मल  :  रेल  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  यह  जानकारी  है  कि  रेल  गाड़ियों  में  दिया  जाने  वाला  भोजन  लिए  जाने
 बासे  उप्तके  मूल्म  की  तुलना  में  काफ़ी  घटिया  किस्म  का  होत  है  ;

 क्या  केरल  एक्सप्रेस  में  दिए  जाने  वाले  मध्याक्न/रात्रि  भोजन  के  पैकेटों  की  किस्म  के  बारे
 में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 तो  सत्सम्बन्धी  ब्योरा  बया  है  और  उन  पर  यदि:कोई  कार्यवाही  की  गई  तो
 यह  कया  है  ;

 क्या  रेलवे  अधिकारियों  ने  रेल  गाड़ियों  में  दिए  जाने  वाले  भोजन  की  किस्म  की  जांच
 करने  के  लिए  अचानक  निरीक्षण  किए  थे  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  इन  निरीक्षकों  के  निष्कष  क्या  थे  और  उन  पर
 क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  साधवराव  :  (१)  जी  अनेक  गाड़ियों
 में  किए  गए  ब्यापक  मतसरंग्रह  से  पता  नजता-है  कि  अधिकांश  यात्रियों  ने  धोजन्  की  गुणवत्ता  को  अच्छा
 पाया

 कुछ  शिकायतें  प्रपष्त-हुई  हैं  ।

 सूचना  इकट्टी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 और  (3).  भोजन  की  गुणवत्ता  तथा  सेवा  की  किस्म  की  जांच  करते  के  लिए  रेलों  के
 निरीक्षकों  और  अधिकारियों  द्वारा  नियमित  रूप  से  निरीक्षण  किए  जाते  के  दौरात़
 नोटिस  में  आई  त्रुटियों  में  खाना  गर्म  न  खाने  की  गुणवत्ता  निर्धारित  स्तर  की  न  बेयरों  द्वारा
 वर्दी  न  सेवा  में  बिल  न  देने  ज॑सी  कुछ  घटनाएं  शामिल  इन  निरीक्षणों  क ेफलस्वरूप
 पाई  गई  त्रुटियों  के  लिए  जिम्मेदार  कर्मचारियों/ठेकेदारों  के  विरुद्ध  निवारक  तथा  दण्डात्सक  कारंवाई
 की  जाती  खान-पान  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  गए  उपाग्रों  में  बेहतर  किस्म  की  कच्ची
 सामग्री  का  आधार  रसोईघरों  का  आधघुनिकीक  कमंचारियों  का  कमंचारियों  तथा
 ठेकेदारों  के  विरुद्ध  इस्तेमाल  के  बाद  फेंकने  योग्य  कंटेमरों  का  इस्तेमाल  आदि  शामिल

 अध्यापको ंके  लिए  अध्यापन  घंटे

 2948.  महेन्द्र  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रह  सब  है  कि  सरकार  ने  अध्यापकों  से  कुशल  ओर  प्रभावी  सेवा  लेने  की  दृष्टि  से
 दिल्ली  मे  सरकारी  स्कूलों  और  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  अध्ययन  घंटों  की अधिकतम  संख्या
 प्रति  अध्यापक  प्रति  सप्ताह  28  और  32  अध्यापन  घंटे  प्रति  सप्ताह  निर्धारित  करने  का  कभी  कोई

 निर्णय  लिया  था  ;
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 3-००  जड़

 यदि  तो  उस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  इस  निर्णय  के  कब  तक  कार्यान्वित  करने  की  सम्भावना  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री

 हुष्णा  :  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  शिक्षा  दिल्ली
 प्रशासन  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  सिद्धांत  रूप  में  लिया  गया  सक्षम  अधिकारी  द्वारा  अन्तिम  रूप  से

 अनुमोदित  नहीं  किया  गया

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सड़क-निर्माण  में  सहायता  और  बसों  के  लिए  श्रीलंका  हारा  निवेदल

 2949.  भी  जी  एस०  बसबराज  :

 श्री  एच०  एन०  नस्जे  गोडा  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीलंका  ने  भारत  से  2500  बसें  सप्लाई  करने  का  निवेदन  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  अनुबन्ध  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ;

 कया  श्रीलंका  की  सरकार  ने  सड़कों  के  निर्माण  में  भी  सहायता  देने  के  लिए  अनुरोध  किया

 है  ;  और

 यदि  तो  क्या  भारत  इस  सम्बन्ध  में  श्रीलंका  को  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राजेश  :  कोई  औपचारिक

 अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 कोई  औपचारिक  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 भ्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तेल  कम्पनियों  द्वारा  खासा  पकाने  की  गंस  के  सिलेंडर  स्वीकार  करना

 2950.  श्री  सत्पेय्य  नारायण  सिहु  :  क्या  इस्पात  और  खान  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 कया  तेल  कम्पनियों  ने  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेंडरों
 के  लिए  निर्ित  विशेष  इस्पात  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 इस्पात  ओर  खाल  सन््त्री  साखन  लाल  :  और

 वर्ष  1987  के  मार्च  के दौरान  कुछ  सिलेंडर  निर्माताओं  ने  के  ध्यान  में  यह  बात  लायी  थी  कि

 कुछ  उष्मा  की  गर्म  बेलित  चादरों  में  सिलेंडरों  का  निर्माण  करते  समय  अत्यधिक  चटक  आ  गयी
 इसको  अधिक  सावधानी  का  मामला  मानते  हुए  स्वयं  ने  सिलेंडर  निर्माताओं  के  पास  उपलब्ध

 इन  चादरों  को  वापस  लेने  का  निर्णय  लिया  ।

 के  तकनीकी  विशेषज्ञोंने  एल०  पी०  जी०  इस्पात  की  चादरों  के  उत्पादन  में
 सम्मिलित  विभिन्न  पहलुओं  की  समीक्षा  की  असफलताओं  की  सम्भावनाओं  को  कम  करने  के  लिए
 कड़सी  प्रक्रिया  नियन्त्रण  सम्बन्धी  उपायों  को  भी  अपनाया  गया

 पश्चिसो  देशों  के  वैशानिकों  हारा  बारलादेश  में  हैजारोधी  ओषध  का
 मौके  पर  परीक्षण

 2951.  भ्री  हन्नान  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  पश्चिमी  देशों  के
 निक  मनुष्यों  पर  चिकित्सा-अनुसंधान  के  सम्बन्ध  में  मार्गं-दर्शन  करने  वाली  हेलसिकी-घोषणा  के
 बन्धों  का  उल्लंधन  करके  बांगलादेश  में  व्यापक  पैमाने  पर  हैजारोधी  औषध  का  परीक्षण  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संघ  का  सदस्य  होने  के  नाते  सरकार
 का  इस  मामले  पर  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  बात-चीत  करने  का  विचार  है  जिसने  इस  सम्पूर्ण
 संधान  का  प्रयोग  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भस्त्री  सरोज  खापडे  )  :  विएय्
 स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  बांग्लादेश  में  स्वेच्छिक  मानवों  पर  हैजा-रोधी
 ओऔषध  ओर  वैव्सीनों  के  व्यापार  जानवरों  पर  परीक्षण  पूरे  कर  लिए  जाने  के  बाद  किए  गए

 यह  एक  सर्वमान्य  प्रक्रिया  इससे  घोषणाਂ  के  उपबन्ध  का  उल्लंघन  नहीं  होता  है
 जिसमें  मानवों  पर  चिकित्सा  अनुसंधान  के  दिश।निर्देश  हैं  ।

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 .

 दिल्ली-सीतापुर  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  का  देरी  से  चलना

 2952.  भरी  कमला  प्रसाद  रावत  :  कया  रेल  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  और  सीतापुर  के  बीच  चलने  वाली  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  सीतापुर  और
 दिल्ली  अक्सर  विलम्ब  से  पहुंचती  है  ;  और

 यदि  तो  इस  रेलगाड़ी  के  विलम्ब  से  चलने  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  क्या

 कार्यवाही  कर  रही  हैं  ?
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 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  संत्री  माधथराव  हालांकि  दिल्ली  भौर  सीतापुर
 सिटी  के  बीच  एक्सप्रेस  गाड़ी  समय  पर  चलती  है  मुख्यतः  शरारती  तस््वबों  द्वारा  खतरे  की  जंजीर

 खींचे  जाने  क ेकारण  सीतापुर  और  दिल्ली  के  बीच  चलने  वाली  एक्सप्रैस  गाड़ी  अपने  मंतय्य  स्टेशन  पर

 कभी-कभी  विलम्ब  से  पहुंचती

 इसके  चालन  समय  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही

 0  ।
 बिंकलांगों  के  लिए  समेकित  शिक्षा

 2953.  भ्री  जगन्नाथ  पटनायक  :

 क्रो  के०  प्रधानी  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  चालू  योजनावधि  के  दोरान  सभी  ऐसे  स्थानों  पर  जहां  विकेलागों के
 लिए  समेकित  शिक्षा  योजना  अभी  नहीं  चल  रही  इस  शिक्षा  योजना  का  विस्तार  करने  की  योजना

 a. ६५;

 यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  इस  योजना  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ?
 ध

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  भन्त्री

 कृष्णा  :  ओर  चालू  योजना  अवधि  के  दोरान  विकलांग  बच्चों  की  एकीकृव  शिक्षा  को

 केन्द्रीय  प्रायोजति  योजना  के  कायें  क्षेत्र  का नियमिति  रूप  से  घिंस्तार  करने  का  सरकार का  प्रस्ताव  है  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  तथा  कार्यवाही  योजना  को  ध्यान  रखते  हुए  इस  योजना  को  हाल  ही  में  संशोधित
 किया  गया  है  |  संशोधित  योजना  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  योजना  के
 क्रियान्वयन  के  लिए  विशिष्ट  खण्डों  का  चूनाव  करें  ओर  बिखरे  हुए  स्कूलों  में  योजना  को  कार्यान्वित
 करने  के  वहां  स्कूलों  में  सभी  अनिवायं  निवेश  की  व्यवस्था  योजना  की  क्रियान्वयन  की
 गति  तेज  करने  के  लिए  स्वैच्छिक/स्वायत्त  संगठनों  को  भी  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 1985-86  45.00  लाख  रुपये

 1986-87  6-87  170.77  लाख  रुपए

 हुर्रह  और  सुकेत  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संडया  12  पर  धोसा  कार्य

 2954.  श्री  झुझार  क्या  जल-भूतल  परिवहन  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 राजस्थान  में  कोटा-झालवाड़  क्षेत्र  में  दुर्रह  और  सुकेत  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  12  पर  धीमी
 गति  से  और  घटिया  कार्य  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रोजेंश  :  इस  सड़क  श्यणंड  पर
 मिर्माण  कार्यों  की  प्रगति  जो  किशिष्टियों  क ेअनुसार  किए  जा  रहे  /98/  के  दौरान  भारी  वर्षा
 के  कारण  असर  पड़ा  है  ?
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 डाबट  अध्यापकों  और  प्रोफेसरों  के  सेवा  निवृत्ति  होने  की  आयु

 2955.  श्री  सरफराज  अहमद  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मस्त्री  यहं  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयुर्वेदिक  ओर  एलोपेबी  डाक्टरों  के  सेवा  निवत्ति  होने  की  आयु  58
 वर्ष  है  जबकि  अध्यापकों  तथा  विश्वविद्यालयों  के  प्रोफेसरों  की  सेवानिक्ुत्ति  की  आग्रु  60  वर्ष  है  ;

 ह  क्या  उम्र  के  साथ-साथ  डाब्टरों  के  अनुभव  भी  बढ़ते  जाते  हैं  और  वे  राष्ट्र  क ेलिए  और
 अधिक  उपयोग  हो  जते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  डाक्टरों  की  सेवानिवृत्ति  की  आयु  बढ़ाकर  60  वर्ष  करने
 का  विचार  है  और  यदि  तो कब  तक  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  मनन््त्रो  सरोज  :  जी

 हां  ।

 से  होम्योपेथी  और  आपुर्वेदिक  डाक्टरों  की  सेवा  लिवृत्ति  की  आयु  बढ़ाकर  60
 वर्ष  करने  का  इस  समय  कोई  प्र  स्ताव  नहीं  है  ।

 हड़ताली  डाक्टरों  क ेलिए  घोषित  किए  गए  एक  मुश्त  लाभों  में  यह  बताया  बका  था
 कि  सेवा  निवृत्ति  की  आयु  58  क्य  से  बढ़ाकर  60  क्ष  करने  के  प्रश्व  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न
 श्रेणियों  के  कमंचारियों  की  सेवा  निवृत्ति  की  आयु  सम्बन्धी  सामान्य  नीति  के  सन्दर्भ  में  विचार  किया

 फिलहाल  सेवा  निवृत्ति  कौ  आयु  में  बृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 ]
 डिटनल  आदि  के  दीकों  का  सूल्य  नियन्त्रण

 2956.  डा०  चर  शेखर  त्रिपाठी  :

 भरी  राज  कुमार

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सरधी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  रोग  प्रतिरक्षण  के  लिए

 पर्टुसिस  और  ट्रिपल  एंटिजन  की  आवश्यकता  होती  है  ;

 यदि  तो  क्या  उपर्युक्त  रोगों  के  ठीकों  का  देश  में  उत्पादन  होता  है  और  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौरान  कोई  आयात  नहीं  गया  है  ;

 इन  टीकों  की  खरीद  के  लिए  कितना  वार्षिक  आवंटन  किया  गया  है  ;

 कया  सरकार  ने  के  अन्तग्ंत  इन  टीकों  का  मूल्य  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  अभी
 तक  कोई  सिफारिश  नहीं  को  और
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 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सनन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज  जी

 जी  हां  ।  देश  इन  वैक्सीनों  के  स्वदेशी  उत्पादन  में  आत्म  निभर  यूनिसेफ  ने

 इस  कार्यक्रम  के  लिए  1984-85  में  डी०  पी०  टी०  की  75  खाल  खुराकें  और  डी०  टी०  बैक्सीन  की

 50  लाख  खूराकों  का  आयात

 इन  वैक्सीनों  की  खरीद  के  लिए  वा्धिक  आवंटन  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 1984-85 5  1985-86  1986-87

 डी०  पी०  टी०  266.43  314.64  323.03

 डी०  टी०  100.55  94.16  70.04

 टी०टी  78.39  100.44  81.40

 और  चूंकि  सीरा  और  वैक्सीनों  की  उपलब्धता  उनकी  कीमत  से  अधिक  महत्व  रखती

 है  इसलिए  इन्हें  मूल्य  नियन्त्रण  की  दृष्टि  से  में  शामिल  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  मूल्य
 नियन्त्रण  से  वेक््सीनों  की भारी  कमी  हो  गई

 बंगलोर  और  हावड़ा  के  बीच  एक  देनिक  रेल  सेवा  चलामा

 2957.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  रेल  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  और  हावड़ा  के  बीच  कोई  दैनिक  रेल  सेवा  है  ;  ओर

 यदि  तो  क्या  बंगलौर  से  हावड़ा  के  बोच  रेल  सेवा  के  लिए  भारी  मांग  को  देखते  हुए
 क्या  बंगलौर  और  हावड़ा  के  बीच  कोई  दैनिक  रेल  सेवा  चलाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मनन््त्री  माधवराव  :  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  बेंगलूर  और  हावड़ा  के  बीच  दो  सवारी  डिब्बे  उपलब्ध  इसके  अलावा

 इच्छुक  यात्री  जोल्लारपेट्टै/मद्रास  में  एक  बार  गाड़ी  बदलकर  यात्रा  कर  सकते  हैं  ।

 कस्त्री  मगों  का  अभयारण्य

 2958.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  के  धमंधर  ओर  पिथो  रागढ़  जिले  में  कस्तूरी
 मृगों  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  भन्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  जियाउरंहमास  :  से

 कस्तूरी  मुग  सहित  स्थानीय  प्राणिजात  की  सुरक्षा  एवं  प्रवर्धन
 के  लिए  पिथौरागढ़  जिले  के  अस्कोट  में

 एक  वन्यजीव  अभयारण्य  की  स्थापना  की  गई

 ]

 पर्यावरण  के  संरक्षण  और  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  परियोजनाएं

 2959,  डा०  वत्ता  सामंत  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मन्त्रालय  ने  पर्यावरण  के  संरक्षण  और  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  कितनी  अनुसंधान
 परियोजनाएं  प्रायोजित  की  हैं  ;

 तत्सम्बन्धी  अनुमानित  लागत  क्या  है  ;  और

 इन  अनुसंधान  परियोजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  जियाउरहमान  :  आर
 प्रायोजित  बनुसंघान  परियोजनाएं  नीचे  दी  गई  हैं  :

 *  ख-१ीझ?७ंओ७ंण  अडंस  हसडसकनजल्क्न्  जसस  इ  नल  ली

 संख्या  परिव्यय
 रुपयों

 चल  रही  परियोजनाएं  345

 2.  पूरी  की  गई  परियोजनाएं  292  8.80

 3.  परियोजनाओं  की  कुल  संख्या  पूर्ण  637  27.96
 की

 अनुसंधान  परियोजनाएं  पर्यावरणीय  सुरक्षा  के  बहु-विषयक  पहलुओं  से  सम्बन्धित  हैं
 ताकि  सतत  संसाधन  प्रबन्ध  तथा  पर्यावरणीय  अनुसंधान  आयोजित  करने  के  लिए  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराने  के  उद्देश्य  स ेयोजनाएं  तंयार  की  जा  सकें  ।  परियोजना  के  विषय  क्षेत्रों  में  भूमि

 जल  और  भूमि  प्रदूषण  के  निवारण  एवं  नियन्त्रण  क ेलिए

 नृजाति  संकटापन्न  पौध  और  पशु  बीजज॑  ऊतक  संवर्धन  और
 बरणीय  प्रभाव  मूल्यांकन  शामिल  इन  अनुसंधान  और  विकास  परियोजनाओं  को  सरका  री/अध्ध॑-
 सरकारी/स्वायत्त  संस्थाओं  और  विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  उपयुक्त  वित्तीय  सहायता  देकर  अनुसंधान
 ओर  जनशक्त  के  लिए  सुविधाएं  बढ़ाकर  कार्यान्वित  किया  जाता  इन  परियोजनाओं  की  प्रगति
 विभिन्न  तन््त्रों  जैसे  पुनरीक्षण  बैठकों/कायंशालाओं,  वाषिक  प्रगति  रिपोर्टों  और  विशेषज्ञों  द्वारा  पुनरीक्षण
 करके  प्रबोधन  किया  जाता  अनुसंधान  और  विकास  यरियोजनाओं  के  निष्कर्षों  से  उपयोगकर्ता

 एजेंसियों  को  कार्यान्वयन  के  लिए  टृचित  किया  जाता

 हु
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 राजस्थान  में  पुरातत्व  सम्बन्धी  खुदाई

 2960.  श्री  विष्णु  सोदो  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  राजस्थान  राज्य  में  खुदाई  का  कोई  कार्य  चलाया  जा  रहा  है  ;
 और

 यदि  तो  किस  स्थान  पर  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  और  संरक्षति  विभागों  में  राज्य  भन््त्री

 कृष्णा  :  भोर  (er).  शधापि  थाल  सत्र  (1987-88)  के  दौरान  राज्य

 पुरातत्व  और  राजस्थान  को  जिला  राजस्थान  में  खुदाई  पुनः  आरम्भ

 करने  की  स्वीकृति  पहले  ही  दे  दी  गई

 तम्बाक  के  प्रयोग  के  विरद्ध  अभियान  के  लिए  राशि  आवंटन

 2961.  भी  सुभाष  यावव  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  सभी  प्रकार  के  तम्बाक्  के  प्रयोग  के  विरुद्ध  प्रचार  अभियान  चलाने  के  लिए  वर्ष  1986-87
 ओर  1987-88  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज  खापडें  )  :  सातवीं
 पंचवर्थीय  योजना  के  दौरान  सभी  प्रकार  के  तम्बाकू  उत्पादों  के  इस्तेमाल  के  विरुद्ध  प्रचार  अभियान
 चलाने  के  लिए  धन  का  कोई  विशेष  आवंटन  नहीं  किया  गया  लोगों  में  तम्बाकू  से  होने  वाले
 स्वास्थ्य  सम्बन्धी  खतरों  के  बारे  में  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  सिनेमा  जन  प्रचार  के
 माध्यमों  और  पैम्फ्लेटों  क ेजरिए  एक  व्यापक  स्वास्थ्य  शिक्षा  अभियान  चलाया  गया  भारत  सरकार
 ने  पहले  हुक  वृत्त  चित्र  तैयारक्तिया  था  जिसमें  घूम्रपान  और  चबाए  जाने  काजे  लम्धाक्  के  खतरों  और
 उनसे  होने  वाले  मुंह  के  कैंसर  के  बारे  में  जानकारी  दी  गई

 बिहार  में  बाढ़  से  क्षतिप्रस्त  हुए  राष्ट्रीय  राजमार्णों  की  मरम्मत

 2962.  भी  राम  श्रेष्ठ  िरहर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चिहार  में  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  हुए  राष्ट्रीय  राजमार्मों  की  तुरन्त  मरम्मत  कराए  जाने
 का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  कब  तक  मरम्मत  कराई  जाएगी  और  अभी  तक  इसके  लिए  कुल  कितनी
 राशि  आबंटित  की  गई  है  ;. और

 क्या  सरकार  का  विचार  अगले  वित्तीय  वर्ष  में  मुजफ्फरपुर  से  सीतामढ़ी  तक  के  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  की  मरम्मत  शुरू  क्ररमे  का  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  भमत्री  राजेश  :
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 तात्कालिक  स्वरूप  की  मरम्मतों  के  इस  वित्तीय  वर्ष  में  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 सुधार  सम्बन्धी  स्थायी  उपायों  के  तीन  वर्ष  में  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  जो  संसाधनों  की  उपलब्धता
 पर  निर्भर  1987-88  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के अनुरक्षण  और  मरम्मत  के  लिए  अब  तक

 बिहार  सरकार  को  647.58  लाख  रुपए  आबंटित  किए  गए

 भरुजफ्फरपुर  से  सीतामड़ी  तक  की  सड़क  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नहीं  इस  सड़क  की  मरम्मत
 की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की

 ]  ँ

 महिला  दल  द्वारा  रोडल  पीकਂ  पर  आरोहण

 2963.  भरी  प्रतापराव  बी०  भोशले  :  क्या  भानथ  संसाधन  विकास  मनन््त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  महिलाओं  के  कुछ  दलों  ने  नीडल  पीकਂ  का  आरोहण  किया  था  ;

 यदि  तो  इस  अभियान  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  भारतीय  पर्वंतारोहण  संघ  का  इन  अभियानों  में  भाग  लेने  क ेलिए  अधिक  संख्या  में
 देश  की  महिलाओं  को  प्रोत्साहन  देसे  के  लिए  कुछ  और  कार्यक्रम  तैयार  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  युवा  कायं  और  खेल  तथा  महिला  और  बाल  विकास

 विभागों  में  राज्य  मन््त्री  मारप्रेट  :  भोौर  भारतीय  परव॑तारोहण  प्रतिब्ठान
 से  प्राप्त  सूचना  के  अगुसाश  कुमाशी  असीस  युबा  एडवेन्चरस  गुवाहाटी  के

 भेतृत्व  में  एक  दल  ने  1987  के  दौरान  कश्मीर  हिमालय  में  व्हाइट  नीडल  पीक  (6500
 पर  चढ़ाई  को  दल  में  10  2  पुरुष  एक  4  सहायता  करने

 वाले  सदस्य  और  एक  टेलिविजन  कैमरा  सदस्य  शामिल

 से  भरतीय  पर्व॑तारोहण  प्रतिष्ठान  वाधिक  शरदकालीन  शिविर  और  पबंत  आरोहण

 प्रतियोगिताएं  भायोजित  करता  है  जिसमें  लड़क्यों  द्वारा  भाग  लेने  को  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ।

 नई  वदिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  खान-पान  सम्वस्धी  प्रधन्ध

 2964.  भ्री  मोती  लाल  सिह  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  स्टेशनों  पर  ताजी  पूरी/शब्जी  द्रालियों  के  स्थान  पर  भारत  पर्यटन  विकास
 निगम  के  परामशं  से  अच्छी  किस्म  के  स्वास्थ्यक्र  और  स्वादिष्ट  अल्पाहार  प्रारम्भ  किए  जाने  के

 नाम  से  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशनों  के  प्लेटफार्मों  पर  भीड़-भाड़  में  कमी  आई

 कितने  स्टाल  हटाए  गए  और  कंसेरोल  में  पूरियां  बेचने  के  लिए  कितने  कमीशन  बेंडर

 नियुक्त  किए  गए  ;  और
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 कंसेरोल  में  खाद्य  पदार्थ  देने  क ेकारण  यदि  किसी  धनराशि  का  घाटा  हुआ  तो  वह
 कितना  है  और  ताजी  पूरी/सब्जी  की  ट्रांलियां  हटाए  जाने  के  कारण  कितनी  हानि  हुई  ?

 रेल  भन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  माधवराव  :  हां  ।

 प्लेटफामं  से  कोई  स्टाल  नहीं  हटाया  गया  लेकिन  कुछ  स्टालों  का आकार  कम  किया
 गया  है  और  कुछ  स्टालों  का  स्थान  बदला  गया  किसी  अतिरिक्त  कमीशन  वेंडर  की  नियुक्ति  नहीं
 की  गयी  है  लेकिन  3  मौजूदा  कमीशन  वेंडरों  से  कंसेरोल्स  में  पूड़ियां  बेचने  का  काम  लिया  गया  है  ।

 लाभ-हानि  का  लेखा  यूनिट-वार  रखा  जाता  प्रत्येक  मद  के  लिए  अलग-अलग  नहीं  ।
 नयी  दिल्ली  की  खान-पान  यूनिट  लाभ  कमा  रही

 ह

 सिम्धी  विकास  बो्ड

 2965.  श्री  एस०  जी०  घोलप  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सिन्धी  भाषा  और  साहित्य  के  विकास  के  लिए  उर्दू  विकास  बोर्ड  की  तरह
 का  एक  सिन्धी  विकास  बोडड  बनाने  का  निर्णय  लिया  है  ;  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मानव  संसाधम  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मम्त्री

 कृष्णा  और  सिन्धी  भाषा  और  साहित्य  के  विकास  के  लिए  तरक्की  उर्दू  बोर्ड  की

 हूपरेखाओं  पर  सिन्धी  विकास  बोडे  बनाने  का  एक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 हु  हरिजन  और  आविवासो  क्षेत्रों  में  खानों  को  पट॒टे  पर  देना

 2966.  भी  कस्सोदी  लाल  वया  इस्पात  और  खान  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  का  हरिजनों  और  आदिवासी  लोगों  का  जीवन  स्तर  उठाने  की  दृष्टि  से  उन

 क्षेत्रों  मे ंखानों  को  जहां  य ेलोग  अधिसंख्य  पट्टे  पर  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  और  ज्ञान  मन्त्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  रामबुलारी  :

 और  नये  क्षेत्रों  में  खनन  करना  क्षेत्र  में  खनिज  क्षमता  सहित  विभिन्न  आ्िक  कारकों  पर

 निर्भर  करता  वर्तमान  कानून  के  सरकारी  क्षेत्र  में  खनन  के  लिए  आरक्षित  क्षेत्र  को छोड़कर
 अन्य  किसी  भी  क्षेत्र  पर  खनन  फ्ट्टे  हेतु  कोई  भी  व्यक्ति  आवेदन  कर  सकता  है  और  पट्टा  अनुदान
 सामान्यतः  आवेदनों  की  प्राथमिकता  के  आधार  पर  किया  जाता  हरिजन  और  आदिवासी-बहुल

 :  क्षेत्रों  में  पट्टा  अनुदान  को  प्राथमिकता  दिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ९.
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 ]

 कुम्बालंगी-पेरुस्पादाप्पु  सेतु  के  लिए  वो  गई  धनराशि

 2967.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  भनन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  कोचीन  में  कुम्बालंगी-पेरुम्पादाप्पु  सेतु  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  अब  तक

 सहायता  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से
 निधियां  कार्यवार  नहीं  जारी  की  जाती  बल्कि  राज्य  सरकार  को  एक  मुस्त  जारी  की  जाती  हैं  जिसमें
 उनकी  संभूतियों  के  आधार  पर  राज्य  के  लिए  अनुमोदित  स्कीमों  की  कुल  मौजूदा  चालू
 कृतियों  की  बकाया  राशि  में  स ेजारी  की  गई  राज्य  सरकार  द्वारा  परिलक्षित  निध्िियों  की
 एयकता  और  बजट  में  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखा  जाता  कोचीन  में

 पेरुम्पादाप्पु  पुल  के  निर्माण  का  का  मूलतः  1981  में  80.00  लाख  रुपए  की  अनुमानित
 लागत  से  अनुमोदित  किया  गया  जिसे  बाद  में  1984  में  संशोधित  किया  गया  और  यह  लागत
 148.50  लाख  रु०  हो  गई  जिसमें  केन्द्रीय  सड़क  निधि  खाते  से  1  20.00  लाख  रुपए  शामिल

 इस  पुल  के  तकनीकी  दृष्टि  से  संस्वीकृत  निर्माण-कार्य  के  ब्योरे  उस  पर  हुए  खर्च  को  आडिट
 से  प्राधिकृत  कराने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  अभी  प्रतीक्षित  इस  निधि  से  1981-82  से  198  6-
 87  तक  केरल  राज्य  सरकार  को  जारी  की  गई  राशि  निम्नलिखित

 वर्ष  जारी  की  गई  राशि

 198 2  39.40

 1982-83  33.73

 1983-84  82.83

 1984-85  110.00

 1985-86  80.00

 1986-87  7  +  शुन्य

 ]

 इन्द्रावती  नदी  के  पुल  तक  पहुंच  सा्ग  का  निर्माण

 2968.  भरी  मानक्राम  सोडी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  जगदलपुर  के  निकट  इन्द्र।वती  नदी  के  पुल  तक  के

 पहुंच  मार्ग  का  निर्माण  का  सन््तोषजनक  नहीं  है  ;

 इस  पहुंच  मार्ग  के  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  के
 लिए  कितना  समय  निर्धारित  किया

 गया  था  और  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और
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 क्या  ठेकेदार  द्वारा  विलम्ब  किए  जाने  और  करार  के  अनुसार  निर्माण  काये  पूरा  व  करने
 के  लिए  कोई  विभागीय  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन््त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रामेश  :  से  अब

 इन्द्रावती  पुल  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  गया  तथापि  वन  भूमि  के  अधिग्रहण  में  कठिनाइयों  और
 संविदा  सम्बन्धी  समस्याओं  के  कारण  पहुंच  मार्गों  के  काय॑  में  रकावट  आई  ठेकेदार  का  ठेका  रह  कर
 दिया  गया  है  और  राज्य  का  लोक  निर्माण  विभाग  इस  काय॑  को  विभागीय  तौर  पर  ही  1988
 तक  पूरा  करना  चाहता  करार  की  शर्तों  के  अनुसार  दोषी  ठेकेदार  के  बिरुद्ध  अक्श्यक  कारंवाई  की
 जा  रही

 के  मास  पर  हो  रहा  मौल  का  आयातਂ  शीर्षक  से  समाचार

 2969,  भी  शान्ति  धारोषाल  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कह्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृषा  क  रंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  25  1987  के  में  के  नाम  पर

 हो  रहा  है  मौत  का  आयातਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  अमरीका  से  एक  समझौता  किया  है  लिनके  अन्तर्मंत  रोमी  के
 शरीर  में  नुकीली  सुईयों  से लगाए  जाने  वाले  टीकों  का  आयात  किया  जाना  है  ;

 क्या  अमेरिका  के  वैज्ञानिकों  को  स्वयं  ही  इन  टीकों  की  सफलता  पर  सन्देह  क्थोंकि

 उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  अपना  कोई  निश्चित  मत  नहीं  बनाया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  समझौता  करने  से  पहले  इस  पहलू  पर  विचार  किया  था  ;
 ओर

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज
 ओर  भारत  सरकार  ने  के  नाम  पर  हो  रहा  है  मौत  का  आयातਂ  नामक  कोई  समाचार
 नहीं  देखा  भारत  सरकार  ने  अमेरिका  सरकार  के  साथ  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं
 जिसमें  वेक्सीन  एक्शन  कार्यक्रम  के  वैचारिक  ढांचे  की  रूपरेखा  दी  गई  इस  कार्यक्रम  में  वर्तमान
 प्रौद्योगिकी  का विकास  करने  तथा  भारत  में  बड़े  पैमाने  पर  मौजूद  संचारी  रोगों  के  विरुद्ध  तथा  देश  के

 हित  में  अनेक  वैक्सीनों  के  सम्बन्ध  में  नई  प्रौद्योगिकियां  तैयार  करने  की  बात  कही  गई

 से  (४).  अमेरिका  सरकार  के  साथ  समझोते  पर  हस्साक्षर  करते  हुए  भारत  सरकार  ने
 इस  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  था  ।  भारत  में  जनस्वास्थ्य  के  प्रमुख  रोगों  के  वैक्सीन  ही
 चुने  इनका  चुनाव  भी  प्रयोगशाला  परीक्षणों  में  कारगर  पाए  गए  तथा  विपरीत  प्रभाव  न  होने
 के  प्रभाणों  पर  निभंर  करेगा  ।  इस  मामले  में  निर्णय  लेने  से  पूर्व  शामिल  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  प्रत्येक
 वैक्सीन  की  भारतीय  विशेषज्ञों  द्वारा  सावधानीपूर्वक  छानबीन  की  जाएगी  ।
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 न  A  ने  नमन  ne ने

 उड़ीसा  में  वनों  का  तेजी  से  कम  होगा

 2970.  भरी  लक्म्ण  मलिक  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  सन््त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  में  वन  तेजी  से  कम  हो  रहे  हैं  और
 यदि  वनों  को  वर्तमान  दर  से  काठा  जाता  रहेगा  तो  इंस  शताब्दी  के  अन्त  तंक  राज्य  के  कुल  भौगोंलिक
 क्षेत्र  का केवल  5  प्रतिशत  क्षेत्र  ही  वन  के  अन्तगंत  रह  पाएगा  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  मांगी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  राज्य
 को  क्या  सहयोग  दिया  गया  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  सरजालय  में  राज्य  मम्त्री  जियाउरंहमान  उपग्रह
 बिम्बावली  का  उपयोग  कर  राष्ट्रीय  दूरस्थ  संवेदन  अभिकरण  के  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  वर्ष

 1972-75  से  1980-82  2  की  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  8958  वर्ग  किलोमीटर  वन  क्षेत्र  की  क्षति
 लगाया

 हुई  जो  राज्य  के  कुल  भौगोलिक  क्षेत्र  का  5.8  प्रतिशत  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  न ेअनुमान  लगाया

 है  कि  वर्ष  1981-82  की  अवधि  में  वनਂ  और  वनਂ  राज्य  के  भोगोलिक  क्षेत्र  फे  क्रमशः

 18.3  और  15.6  प्रतिशत

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भण्डार

 2971.  प्रो०  भषु  दण्डवले  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1945  से  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  के  कोंकण  समुद्र-तट  के  साथ

 इट  प्लेसरਂ  के  भण्डार  विद्यमान  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  कोंकण  समुद्र-तट  के  जयगढ़-विजयदुगे  क्षेत्र  के  साथ  राष्ट्रीय
 विज्ञान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षणों  से  हहमेनाइट  के  विशाल  भण्डार  का  पता  लगा  है  ;

 यदि  तो  क्या  भू-वेघन-छिद्रों  का  छिद्रण  करके  भण्डारों  का  पता  लगाने  के  लिए

 पोजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ;

 इन  भण्डारों  का  किस  वर्ष  तक  वाणिज्यिक  विदोहन  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ;  ओर

 महाराष्ट्र  के  पिछड़े  कोंकण  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  स्थापना  की  क्या  योजनाएं  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  सम्त्रालय  में  लान  विभाग  में  राज्य  सरत्री  रामबुलारी  :

 से  (3).  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 ली  तहत  तससजसनकककक्इपक्स्ओ न  ट  क  स्उ  शा

 साल  माड़े  से  राजस्व  की  प्राप्ति
 सा

 2972.  थ्री  के०  प्रधानी  :  क्या  रेल  भग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1987  के  दौरान  माल  भाड़े  से  रितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ  ?

 रेल  मन्त्रालय  कै  राण्य  मन््त्री  माधवराव  अप्रैल  से  1987  की

 अवधि  के  दौरान  माल  यातायात  से  हुई  कुल  आमदनी  291.63  करोड़  Fo

 चट्टोपाध्याय  आवोध  की  रिपोर्ट  का  कार्यास्वयन

 2973.  श्री  स्वामी  ब्रसाद  सिह  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मम्त्री  यह  बतामे  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  चट्टोपाध्याय  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बस्ध

 में  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भोर  ये  सिफारिशें  किस  तारीख  से  कार्यान्वित  की

 गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री

 कृष्णा  :  से  राष्ट्रीय  शिक्षक  ने  26-3-198  5  को

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  सरकार  ने  राष्ट्रीय  शिक्षक  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  जांच

 करने  के  उद्देश्य  से  6-1 0-198  5  को  शिक्षा  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  अधिकार  प्राप्त  समिति  को

 नियुक्त  इसी  बीच  सरकार  ने  नई  शिक्षा  नीति  को  बनाना  शुरू  चूंकि  आयोग  द्वारा

 विचार  किए  मुख्य  मुद्दे  भी  नई  शिक्षा  नीति  में  विचाराधीन  थे  अतः  सिफारिशों  की  जांच  करने  को  रोक
 दिया  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षक  की  सिफारिशों  और  उस  पर  अधिकार  प्राप्त  सभिति  के  दृष्टिकोणों
 और  ज॑सा  कि  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  निहित  अभिधारणाओं  के  अनुसार  सरकार  ने
 शासित  प्रदेशों  तथा  केन्द्रीय  स्वायत्त  निकायों  में  कार्यरत  स्कूल  अध्यापकों  के  वेतनमानों  में  तंशोधन
 किया  इसके  राष्ट्रीप  शिक्षक  की  सिफारिशों  को  इस  मन्त्रालय  द्वारा  तैयार  की

 गई  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  और  कायेबाही  योजना  में  भी शामिल  कर  दिया  गया  है  जिसे  विभिन्न
 स्तरों  पर  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  तदनुसार  अधिकाधिक  56  सिफारिशों  पर  पहले  से  ही  कारंबाई
 कर  ली  गई  शेष  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  अधिकार  प्राप्त  समिति  जिसका  अब  गठन  हो  चुका
 उनकी  जांच  कर  रही  अधिकार  प्राप्त  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  उपयुक्त
 कारंवाई  की  जाएगी  ।

 :  अम्दी  जबरथा  में  अदबिलाओों  का  प्रजनन

 2974.  ओऔीमती  बसब  राजैश्वरी  :  कया  पर्यावरण  जोर  बह  मम्ह्ली  यह  बताने  की  क्रंपा  करेगे

 किः

 क्या  कर्नाटक  वन  विभाग  द्वारा  बन्दी  अवस्था  में  ऊदबिलाबों  के  प्रजनन  सम्बन्धी  कोई
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 कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 कया  इस  काये  क्रम  के  क्रियान्वयन  हेतु  राज्य  सरकार  को  कोई  सहायता  दी  गई  है  ;  और

 यह  कार्यक्रम  किस  सीमा  तक  सफल  रहा

 पर्यावरण  और  बन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 इस  काय॑ंक्रम  की  मुख्य  विशेषताओं  में  ऊदबिलावों  की  जंगल  में  पुनः  बसाने  के  प्रयोजन  से
 इनकी  दो  प्रजातियों  का  बन्दी  प्रजनन  करना  शामिल

 केन्द्र  सरकार  ने  कर्नाटक  को  इस  कार  क्रम  हेतु  2,37,500  रुपया  प्रदान  किया

 इस  कार्यक्रम  को  |  986-87  में  शुरू  किया  गया  था  और  बन््दी  प्रजनन  के  लिए  बवसं
 चना  को  उन्नत  किया  जा  रहा

 सफेदा  के  बक्षों  के  बुरे  प्रभाव

 2975.  चोघरी  भल्तर  हुसन  :  क्या  पर्यावरण  ओऔर  बस  म्न्च्री  यह  बसने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  अत्यधिक  मात्रा  में  लगे  सफंदा  के  वृक्षों  क ेसमीप
 वाले  क्षेत्रों  में  सूखे  का  बहुत  अधिक  प्रतिकूल  पड़ा  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  कराया  है  अथवा  कराने  का  विचार  है  ;
 और

 लगाए  गए  सफेदा  के  वक्षों  के आसपास के  क्षेत्रों  क्मस्पति  पर  सूझ्षे  के  प्रभाव  को
 रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  फिए  गए.हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मन्त्रालय  में  राज्य  मरते  जियाडरंहमान  :  बड़े  पैमाने
 पर  सफेदे  की  पोधरोपण  वाले  क्षेत्र  क ेनिकट  स्थित  भूमि  अन्य  भूमि  की  तुलना  में  सूखे  से  अधिक

 बित  होती  इसका  कोई  निश्चित  साक्ष्य  नहीं  है  ।

 सफंदे  की  जल  की  आवश्यकताएं  और  मिट्टी  की  नमी  और  भूमिगत  जल  के  तल  पर  इसके
 प्रभाव  के  मूल्यांकन  के  लिए  कई  अध्ययन  किए  गए  इनमें  से  कुछ  जारी

 सरकार  ने  स्थानीय  लोगों  के  परामर्श  से  प्रजातियों  क ेचयन  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त
 जारी  किए  हैं  जिनमें  एक  ही  किस्म  की  प्र  जातियों  की  पौधरीपण्ण  पर  प्रतिबन्ध  मिश्रित  देशी
 प्रजातियों  की  पौधरोपण  को  प्राथमिक्रता  देना  और  पौघरोपण  के  लिए  छोटे-छोटे  भू-खण्डों  को  छोड़कर

 प्राकृतिक  वनों  को  न  काटना  शामिल  हैं  ।

 तिब्बत  से  भारत  में  का  आना

 2976.  भरी  पी०  सासस्याल  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  सन््त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  लहाख  के  चैंगलांग  क्षेत्र  में  ”  तिब्बत  के  जंगली  गधों  की  संख्या  इनके  सीमा
 पार  तिब्बत  से  बड़ी  संख्या  में  आने  तथा  हमारे  क्षेत्र  में  पशुओं  को  दी  जाने  वाली  सुरक्षा  के  कारण

 कई  गुना  बढ़  गई  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  पशु  की  संख्या  में  वृद्धि  और  उनकी  खाने  की  आदत  से

 चारागाह  झाड़ियां  समाप्त  हो  गई  हैं  जिससे  हमारे  पालतू  पशुओं  के  स्वास्थ्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  है  तथा  पर्यावरण  भी  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुआ  है  ;

 यदि  तो  पर्यावरण  तथा  सीमा  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  के  पालतू  पशुओं  की  सुरक्षा
 करने  के  लिए  सरकार  का  की  संख्या  में  हो  रही  गुणात्मक  वृद्धि  को  रोकने  तथा  उनके  हमारे
 देश  में  आने  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  सन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  जियाउरंहमान  :
 अथवा  तिब्बती  जंगली  गधे  की  संख्या  का  कोई  प्रबोधन  नहीं  किया  गया  यह  प्रमाणित

 करना  सम्भव  नहीं  है  कि  कया  चेंगथांग  में  इस  प्रजाति  का  बड़े  पैमाने  पर  प्रवास  हुआ  है  अथवा  नहीं  ।

 जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  सरकार  के  यह  दर्शाने  के लिए  कोई  आंकड़ा  उपलब्ध

 नहीं  है  कि  किआंग  की  संख्या  में  वृद्धि  होने  क ेकारण  चराई  भूमि  अवक्रमित  हो  गए  हैं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिहार  को  बाढ़  से  रेलवे  लाइनों  को  क्षति

 2977.  जी  विजय  कमार  यादव  :  क्या  रैल  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  रेलवे  को  दानापुर  डिवीजन  में  बढ्ितियारपुर-राजगीर  रेलवे  लाइन  पर  बाढ़  से

 हुई  क्षति  क ेकारण  रेलगाड़ियों  का  आना  जाना  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ;

 क्या  इसके  फलस्वरूप  दैनिक  पावापुरी  और  बिहार  शरीफ
 जाने  वाले  तीथ  यत्रियों  तथा  अन्य  पर्यटकों  को  बहुत  कठिनाई  हो  रही  है  ;  भौर

 यदि  तो  समकार  क्षतिग्रस्त  रेलवे  लाइनों  पर  मरम्मत  काये  कब  तक  शुरू  करेगी  ओर

 वहां  रेलगाड़ियों  का  आना  जानां  कब  तक  शुरू  हो  जाएगा  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  साधवराव  सिधिया  )  :  जी  हां  ।

 कुछ  असुविधा  अपरिहाये

 ूवं  रेलवे  द्वारा  पुनर्स्थापन  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  ह ैऔर  31-1-1988  तक  पूरा
 होने  की  सम्भावना  है  ।
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 |

 केन््रोप  विश्वविद्यालयों  के  उप्रकुलपतियों  आदि  को  नियुक्ति  के  आरे  में  नोति

 2978.  भरी  राम  भगत  पासवान  :  क्या  सासव  संसाधम  विकास  सन्धों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीप  विश्वविद्यालयों  में  उप  कुलपति/रेक्टर|प्रति-उपकुलपति  की  नियुक्त  के  बारे  में
 क्या  मानदण्ड  हैं  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समान  नीति  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  कायंरत  अधिकारियों  में  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित
 जातियों  के  अधिकारियों  की  संख्या  किसनी  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन््त्रो

 कृष्णा  :  दिल्ली  जवाहरलाल  नेहरू  उत्त  री-पूर्वी  पबंतीय
 विश्वविद्यालय  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  नई  दिल्ली  और  हैदराबाद
 विश्वविद्यालय  में  कुलपति  की  नियुक्ति  विजिटर  द्वारा  एक  समिति  द्वारा  अनुशंसित  कम  से  कम  3
 नामों  के  एक  पेनल  से  की  जाती  है  जिसमें  विजिटर  का  एक  नामित  व्यक्ति  और  विश्वविद्यालय  की
 कार्यकारी  परिषद/प्रबन्ध  बोर्ड  के  दो  मामित  व्यकित  होते  हैं  ।

 (1)  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  मामले  कुलपति  की  नियुक्ति  विजिटर  द्वारा  5
 व्यक्तियों  के  एक  पेनल  जिसकी  कार्यकारी  द्वारा  सिफारिश  की  जाती  कोर्ट  द्वारा
 शंसित  कम  से  कम  3  व्यक्तितयों  के  एक  पेनल  से  की  जाती

 (iii)  विश्वभारती  के  सामले  कुलपति  की  नियुक्ति  विजिटर  द्वारा  एक  समिति  द्वारा
 शसित  कम  से  कम  तीन  व्यक्तियों  के एक  पेनल  से  करता  जिसमें  कोर्ट  का  एक  नामित  व्यक्ति
 चारी  परिषद  का  एक  नामित  व्यक्ति  और  विजिटर  का  एक  नामित  व्यक्ति  होता  है  ।

 (iv)  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  मामले  में  कुलपति  की  नियुक्तित  विजिटर  इस  उद्देश्य  के

 लिए  अपने  द्वारा  गठित  एक  चयन  समिति  की  सिफारिश  पर  करता

 (५)  पांडिचेरी  विश्वविद्यालय  के  पहले  कुलपति  की  नियुक्ति  विजिटर  द्वारा  इसके  अधिनियम
 के  संक्रमणकालीन  प्रावधानों  के  अन्तगंत  पांच-वर्षों  की  अवधि  के  लिए  की  गई  है  ।

 किसी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  समकुलपति/रेक्टर  की  नियुक्ति  विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी

 परिषदप्रबन्ध  मण्डल  द्वारा  कुलपति  की  सिफारिश  पर  की  जाती  है  ।  विश्वभारती  के  मामले  पश्चिम

 बंगाल  का  राज्यपाल  विश्वविद्यालय  का  रेक्टर

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  उपर्यक्त  पदाधिकारियों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  एक  समान
 नीति  अपनाई  जाती

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 दक्षिण  मारत  के  अधिक  लोगों  में  मधुमेह  रोग  होता

 2979.  भरी  आर०  एम०  भोये  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भसत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अन्य  भागों  की  तुलना  में  दक्षिण  भारत  के  लोगों  को  मधुमेह  रोग  होने  की

 सम्भावनाएं  अधिक  रहती  हैं  ;

 कया  मद्रास  के  जनरल  अस्पताल  में  इन्सुलिन  से  उपचार  किया  जाने  वाले  मधुमेह  रोग

 कहे  जाने  वाले  एक  अन्य  किस्म  के  मधुमेह  रोग  का  जो  कि  इन्सुलिन  पर  ही  निर्भर  है  मधुमेह  रोग  और

 इन्सुलिन  के  बिना  उपचार  किए  जा  सकने  वाले  मधुमेह  रोग  से  भिन्न  का  पता  चला  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्य  भन््त्री  सरोज  :  देश
 के  अन्य  भागों  की  तुलना  में  दक्षिणी  भारत  में  मधुमेह  रोग  के  प्रकोप  में  कोई  विशेष  अन्तर  बह  दर्शानि
 के  लिए  कोई  पक्के  आंकड़  नहीं  हैं  ।

 इस  तरह  का  मधुमेह  देश  के  अनेक  भागों  में  बताया  गया  लेकिन  इसके  लिए
 भिन्न  नामों  का  प्रयोग  किया  गया

 और  अध्ययन  शुरू  किए  गए  उड़ीसा  से  प्राप्त  हुई  एक  रिपोर्ट  से  पता  चलता  है
 कि  30  वर्ष  से  कम  आयु  में  कुपोषण  से  सम्ब्नन्शित  मधुमेह  रोग  कुल  दो/तिहाई  रोगियों  में  हे  जिनमें
 प्रोटीन  की  कमी  वाला  मधुमेह  रोग  अधिक

 हिमसागर  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ी  का  रह  किया  जाना

 2980.  भी  सुरेश  कुरूप  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ने  हिमसागर  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  जो  कश्मीर  से  कन्या  कुमारी  तक  चलती

 रह  कर  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  माधवराव  और  जी  यह
 गाड़ी  अपर्याप्त  यातायात्र  और  नई  दिल्ली  केरल  एक्सप्रेस  के  फेरे  बढ़ाकर  प्रतिदिन  चलाए  जाने  के

 कारण  रह  कर  दी  मई  है  ।

 आगरा-झांसो  ओर  मालवा  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ियों  में

 अतिरिक्त  सचारी  डिब्बे  लगाना

 2981.  भरी  राम  बहादुर  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्वालियर  हो  कर  जाने  वाली  आगरा-क्षांसी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  में  सदेव  अत्यधिक

 भीड़  रहती  है  ;
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 क्या  आगरा  के  यात्रियों  ने  इस  रेलगाड़ी  तथा  मालवा  एक्सफ्रेस  रेलगाड़ी  पर  अतिरिक्त
 सवारी  डिब्वे  लगाने  की  मांग  की  है  ;

 क्या  मुरैना  से  कुछ  दूर  दतिया  में  रेलगाड़ी  के  विशेष  रूप  से  रुकने  के  सम्बन्ध  में  सी  मांग
 की  गई  और

 यदि  त्तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  भन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  साधवराव  :  11  जोड़ी  मेल/ए  |सप्रेस  और

 एक  जोड़ी  पैसेंजर  गाड़ियां  सुविधाजनक  समयों  पर  आगरा  को  क्षांसी  से  जोड़ती
 झांसी  एक्सप्रेस  नाम  की  कोई  गाड़ी  नहीं  है  ।

 है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  मालवा  एक्सप्रेस  और  7  अन्य  गाड्टियों  के  दतिया  स्टेशन  पर  ठहराते  की
 व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 असम  से  आरम्भ  होने  बाली  रेलगाड़ियों  में  आरक्षण  कोटा  बढ़ाना

 2982.  श्री  मानिक  सान्याल  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  असम  के  विभिन्न  भागों  से  आरम्भ  होकर
 नई  त्रिवेन्द्रम  और  लखनऊ  आदि  स्थानों  को  जाने  वाली  सभी  रेलगाड़ियां  जो

 उत्तर  बंगाल  के  विभिन्न  रेलवे  स्टेशनों  से  होकर  जाती  में  आरक्षण-कोटा  बहुत  कम  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उत्तर  बंगाल  की  जनता  की  परेशानियों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  आरक्षण  कोटे  में  वृद्धि  करते  का  विचार  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवशाव  :  और  भिन्न-भिन्न  क्षेत्रों

 अर्थात्  उत्तर-पूर्वी  उत्तरी  बिहार  के  आदि  से  यात्रियों  की  मांग  नमूना
 के  आधार  पर  असम  से  प्रारम्भ  होने  वाली  भिन्न-भिन्न  गाड़ियों  में  मौजूदा  आरक्षण  कोटे  का  वितरण
 किया  गया  है  ।  इन  कोटों  में  समायोजन  करने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  स्वयंसेवी  योजना

 2983.  श्री  ए०  जे०  थो०  बी०  महेश्वर  राव  :

 भरी  के०  रामचम्त्र  रेड्डी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्यण्ण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  प्रत्येक  कार्यकर्सा  को  100  रुपए  का

 भुगतान  करके  सामुदायिक  स्वास्थ्य  स्वयंसेवी  योजना  को  कार्यान्विय  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  यह  योजना  उचित  प्रकार  से  कार्यान्वित  नहीं  की  जा  रही  कर्रोंकि  कार्यकर्ताओं

 को  नियमित  रूप  से  औषधियों  की  सप्लाई  नहीं  की  जाती  है  ;  और

 -  इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्य-वार  कितने  कार्यकर्ता  कार्य  कर  रहे  हैं  ओर  सरकार  का
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 ्ि____-_-_तततत+

 योजना  के  कार्यकरण  में  सुधार  होने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विभार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज

 ग्राम  स्वास्थ्य  जिन्हें  पहले  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  कहा  जाता  +ो  50  रुपए  प्रतिमास  का
 देय  मिल  रहा

 सामान्यतः  स्वास्थ्य  परिचर्या  के  निवारक  एवं  संवर्धनात्मक  पहलुओं  को  कार्यान्वित  किया
 जा  रहा  है  |  यदि  नियमित  रूप  से  दवाइयां  सप्लाई  न  की  जाएं  तो  छोटी-मोदी  बीमारियों/चोटों
 पर  प्रभाव  पड़ता

 देश  में  काये  कर  रहे  स्वास्थ्य  गाइडों  की  राज्य-वार  संख्या  संलग्त  विवरण  में  दी  गई

 भारत  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधनों  को  स्वास्थ्य  गाइड  संधों  द्वारा  दायर  की  गई  रिट
 यातिका  के  न्यायालयों  द्वारा  रह  किए  जाने  के  बाद  ही  कार्यान्वित  किया

 विवरण

 देश  में  कार्य  कर  रहे  राज्यवार  स्वास्थ्य  गाइडों  की  संख्या

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  /
 संख्या

 आन्ध्र  प्रदेश  34822

 असम  10192

 बिहार  12180

 गोवा  458

 गुजरात  288

 हरियाणा  9512

 हिमाचल  प्रदेश  4328

 कर्नाटक  14673

 मध्य  प्रदेश  31739

 महाराष्ट्र  43154

 मणिपुर  1718

 नागालैंड  348

 उड़ीसा  22495

 पंजाब  11931

 राजस्थान  184

 सिक्किम  273

 त्रिपुरा  1897
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 राज्य  क्षेत्र  संख्या

 उत्तर  प्रदेश  82855

 पश्चिम  बंघाल  41233

 कुल  योग  :  324280
 ee  a  वर्ष 1986-87 के शैंशन जांच & feng que ing यह ओषधियों के नमूने  ७०७.

 वर्ष  भी तारिक  के  शैंशन  जांच  सिफए  एकाक  किट  यह  ओषधियों  के  नमूने

 2984.  भी  तारिक  अनयर  :  क्यर  स्वत्तथ्य  और  करियर  कल्यात्र  सब्यी  पह  क्ताने  की  कृपा
 करेंग्रे  कि  :

 वर्ष  £986-87%  के  दौरात  ओऔषध  निरयक्षक  ओषधियों  की  जांच  के  लिए  कितने

 नमूने  एकत्र  किए  गए  ;

 इनमें  से  कितने  नमूने  परीक्षण  हेतु  केन्द्रीय  औषध  प्रयोगशाला  को  भेजे  गए  ;

 इनमें  से  कितनी  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 इनमें  से  कितने  नमूने  घटिया  पाए  गए  थे  ;

 (&)  दोषी  निर्माता  कम्पनियों  के  किदड  क्या  कारंबाई  की  कई  है  ;  ओर

 क्या  केन्द्रीय  ओवध  प्रयोगशाल्र  में  सम्पूर्ण  परिवर्तन  क  करेई  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  फा्ालय  में  राज्य  सजी  रूरोल  :  से
 ब्ष  1986-87  86-87  के  दोरान  उपलब्ध  सूचना  के  अनुस्तार  आंच  के  जिए  28  382  नमूने  मए  थे

 जिनमें  से  4066  नमूने  घटिया  किस्ब  के  गए  थे  ।  ४986-87  के  ढोखन  1011  मामलों  में

 मुकदमे  चलाए  गए  थे  शेष  मामलों  में  फर्म  के  लाइसेंस  रह  करना/उन्हें  निब्रम्क््त  बाजार  के

 ओऔषधों  के  बैचों  को  हटाना  आदि  जैसी  विभागीय  कार्रवाईयां  की  गई  664  मुकदमों  का  फंसला
 किया  गया  जिनमें  428  मामले  दोषी  पाए  गए  और  236  मामलों  को  दोषमुक्तਂ  पाया  गया/था।

 केन्द्रीय  ओषध  जांच  प्रयोगशालाणों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  एक  योजना  प्रस्ताव  तयार  किया
 गया

 रेलवे  स्टेशनों  के  पुछताछ  कार्यालयों  में  टेलीफोन

 2985.  भी  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  ओर  ओर  अन्य  बड़े  स्टेशनों  पर  सामान्य  पूछताछ  भौर  रेल  आरक्षण  के  बारे

 में  पूछताछ  करने  के  लिए  केवल  एक  टेलीफोन  जो  ब्यस्त  रहता  है  और  इसके  परिणामस्वरूप
 जनता  को  बहुत  असुविधा  होती  है  ;

 यदि  तो  क्या  वाराणसी  आदि  नगरों  में  मुख्य  रेलवे

 स्टेशनों  पर  सामान्य  पूछताछ  कार्यलियों  तथा  आरक्षण  सम्बन्धी  पूछताछ  कार्यालयों  दोनों  में  अधिक
 टेलीफोनों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  औहर
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 >_  हां, तो  फ  फहे  ््वइू ([॒[[[[[द्््िरि्प-पपपपपपप:ि:ा।जभपिभ।////ः

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मस्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  माघवराव  :  से  जी

 मद्रास  और  वाराणसी  स्टेशनों  के  सामान्य  पूछताछ  कार्यालय  और  आरक्षण  पूछताछ

 कार्यालय  प्रत्येक  में  एक  से  अधिक  डाक-तोर  विभाग  के  टेलीफोन  की  व्यवस्था  की  गयी  फिलहाल

 टेलीफोनों  की  मौजूदा  संख्या  पर्याप्त

 रेलगाड़ियों  में  पाजत्ियों  के  लिए  सुविधाएं

 हे  986.  भी  हुसेस  बलवाई  :  क्या  रेल  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलगाड़ियों  में  यात्रियों  को  दी  जाने  वाली  यात्री  सुविधाओं  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  विभिन्न  रेलगाड़ियों  में  दी
 जाने  वाली  ऐसी  सुविधाओं  में  कोई  अन्तर  और

 यदि  तो  किन  मानदण्डों  के  आधार  पर  यह  अन्तर  रखा  जाता

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  से  यात्री  सुविधाओं  के

 मानक  का  सम्बन्ध  कम  लम्बी  दूरी  आदि  जैसी  विभिन्न  किस्म  की  यात्राओं  की

 आवश्यकताओं  से  है  ।

 लकड़ी  के  स्थान  पर  अल्यूमीनियम  का  उपयोग

 2987.  थी  नरसिह  सूर्यबंशी  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  अल्यूमीनियम  संघ  ने  यह
 अध्ययन  किया  है  कि  घरों  में  दरवाजों  और  खिड़कियों  के  लिए  लकड़ी  के  स्थान  पर  अल्यूमी  नियम  का

 उपयोग  करके  विशाल  वन  क्षेत्रों  को  बचाया  जा  सकता  है  और  यह  भी  बताया  कि  प्रतिवर्ष  एक  लाख

 वृक्षों  को बचाया  जा  सकता  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्न्नी  जियाउरंहमान  सरकार
 को  लकड़ी  के  स्थान  पर  एल्यूमीनियम  के  प्रतिस्थापन  के  बारे  में  भारतीय  एल्यूमीनियम  एसोसिएशन
 द्वारा  प्रकाशित  किसी  रिपोर्ट  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 केन्द्रीय  आयुर्वेव  तथा  सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  के  अनुसंधान  सहायकों  एवं  सहायक
 अनुसंधान  अधिकारियों  के  बेतन  मानों  में  असमानता

 2988.  थी  संतोष  कुमार  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मनन््त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  आयुर्वेद  तथा  सिद्ध  अनुसंघान  परिषद  के  अनुसंधान  सहायकों  एवं  सहायक
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 ee  ही

 अनुसंधान  अधिकारियों  को  क्रमशः  1400-2300  रुपए  तथा  2000-3500  रुपए
 बेतमान  दिए  गए  हैं  ;

 क्या  चतुर्थ  वेतन  आयोग  ने  आयुर्वेद  सिद्ध  यूनानी  और  होमियोपैथिक  चिकित्सा  प्रणालियों
 के  सभी  स्नातकों  को  2200-4000  रुपये  का  समान  वेतनमान  देने  की  सिफारिश  की  है  जैसा  कि  एम  ०
 बी०  बी०  एस०  के  मामले  में  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  आयुर्वेद  में  इन  पदों  पर  स्नातक  तथा  स्नातकोत्तर
 व्यक्ति  काय॑  कर  रहे  केन्द्रीय  आयुर्वेद  तथा  सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  में  अनुसंघान  सहायकों  एवं
 सहायक  अनुसंधानअधिकारियों  को  वेतन  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  वेतनमानों  में  न
 रखने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्व्रालय  में  राज्य  मग्त्री  सरोज  :

 चतुर्थ  वेतत  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 में  यदि  आयुर्वेद  यूनानी  और  होम्योपैथी  चिकित्सा  पद्धतियों  के  पदधारी  डिग्री  वाले  हों  तो  संशोधन

 पूर्व  650-1200  रुपये  के  वेतनमान  के  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  के  पदों/होम्योपैथी  के  चिकित्सकों
 को  2200-4000  रुपये  का  संशोधित  वेतनमान  दे  दिया  जाए  ।

 केन्द्रीय  आयुर्वेद  तथा  सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  में  कार्य  कर  रहे  अनुसंधान  सहायकों  एवं
 सहायक  अनुसंधान  अधिकारियों  को  इन  वेतनमानों  में  इन  श्रेणियों  के  पदों  के  लिए  चतुर्थ
 वेतन  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  संशोधित  वेतनमान  दे  दिए  गए

 पश्चिम  रेलवे  में  छोटी  लाइन  में  चलने  बाली  रेलगाड़ियों
 का  फिर  से  यअलाया  जाना

 2989.  श्री  रणजीत  सिंह  गायकबाड़  :  क्या  रेल  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  पश्चिम  रेलवे  में  उन  नैरो  गेज  सेबशनों  और  रेलगाडियों  के  बारे  में  ब्यौरा
 क्या  है  जिन्हें  गत  छः  महीनों  के  दौरान  स्थगित  किया  गया  था  और  जिन्हें  अभी  तक  पुनः  चालू  नहीं
 किया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गुजरात  में  नैरो  गेज  सेक्शन  पिछड़े  क्षेत्रों
 से  होकर  जाते  और

 यदि  तो  इन  स्थगित  रेल  मार्गों  और  रेलगाड़ियों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  सन्त्रालय  के  राज्य  भन्त्री  साधवराव  :  1-11-1987  को  यथा
 विद्यमान  स्थिति  के  अनुसार  स्थगित  रही  छोटी  लाइन  की  गाड़ियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया  है  ।

 और  छोटी  लाइन  की  गाड़ी  सेवाओं  के  यौक्तिकीकरण  के  उपाय  के  रूप  में  कुछ
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 खण्डों  में  पाती  की  कमी  के  कारण  भी  कुछ  गाहियीं  की  स्थगित  करते  समय  विभिस्न  ज्डीं  के यातायात
 की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखा  गया

 पश्चिम  रेलवे  पर  स्थगित  को  गई  छोटी  बदन  की  ग्राड़ियों  को  चलाना

 1-11-1987  को  यथा  विद्यमान  स्थिति  के  अनुसार  छोटी

 लाइन  के  खण्डों  और  स्थगित  रही  गांड़ियों  का  ब्यौरा

 खण्ड  गाड़ियों  का विवरण

 पोक्तिकीकरण  के  कारण

 1.  अंकलेश्वर-राजपीपला  135/158  मिश्रित

 2.  संडियाद-भादरण  181/182  मिश्चित

 8.  नडियाद-पाब्ररन  183/184  पैसेंजर

 4.  नडियाद-कपडबंज  162/166  भिश्चित

 5.  मियागाम-मकरोौल  193/194

 6.  डभोई-टिम्बा  रेड  225/226  मिश्रित  *

 |.  चांदेड-डभोई  248  मिश्चित

 8.  चंदिढ़-कोर्  495/4  96  मिश्रित

 9.  डभोई-मालसर  209/210  मिश्रित

 10.  प्रतावनबर-जम्हूसर  197/298  मिश्चिव

 11.  प्रताप्रवगह-कब्वूसार  215  0/216  ए  पैसेंजर

 12.  प्रतापनगर-ड््चीई  215  पैसेंजर

 13.  प्रसपनमर-ढभोई  212  पैसेंजर

 14.  समनी-दहेज  217/218  मिश्वित

 15.  231/23.2  फ़ैसेंजर

 पानी  की  कसी  के  कारण

 1.  जोरावरनगर-सायला  490/491  मिश्रित

 2.  भावनगर-तलाजा  497|498  मिश्रित

 3.  ध्राव्नतगर-सहुवा  495/496  मिश्रित
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 सा्ंजनिक  क्षेत्र  के उपक़मों  का  कार्य  निष्पादन

 2990.  भी  आऔरीकांत  दस  तरसहूराज  वाडियर  :  क्या  इस्पात  और  ज्ञान  मन्त्री  यह  बताने
 की  छपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मन्त्रालय  के  अधीन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्तमों  की
 एक  वर्ष  के  दौरान  उत्पादन

 की  स्थिति  क॑सी  रही  है  ;

 क्या  उनके  उत्पादन  में  नियमित  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  गौर

 कार्य-निष्पादन  में  अधिक  सुधार  लाने  के  लिए  कौन  से  प्रयत्न  किए  गए  ताकि  वाधिक
 लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सके

 इस्पात  ओर  शान  संत्री  माक्कन  लाल  :  से  (a).  एक  ब्यौरा  संलरन
 86-87)  है  जिसमें  पिछले  दो  वर्षों  तथा  चालू  वर्ष  के  पहले  सात  महीनों  में  इस्पात  विभाग  के  अधीन
 उपक्रमों  में  हुए  उत्पादन  के  साथ  संगत  वृद्धि  दरों  का  ब्योरा  दिया  गया

 जहां  तक  खान  विभाग  के  अधीन  उपक्रमों  का  सम्बन्ध  जानकारी  एकत्र  क्री  आ  रही  है  और
 सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  प्रक्रिया  निरन्तर  स्वरूप  की  है  और  न  केवल  योजनाबश्ध  लक्ष्खों

 को  प्राप्त  करने  के अपितु  उससे  भी  अधिक  उत्पादन  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  ये  प्रयास  कार्य
 संस्कृति  में  सुधार  स्रयंत्र  तथा  उपस्करों  का  बेहतर  रखरखाव  पद्योगिकीय  मात्रकों  का
 पालन  करके  ओर  बेहतर  तथा  प्रभावी  निगरानी  रख  कर  किए  जा  रहे

 जामिया  मिलिया  इस्लामिया  क्रो  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  देता

 2991.  श्री  म्वेहम्भव  महफूज  अली  जां  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  अस्त्री  यह  क्त्ताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  राय  को  ध्यान  में  स्ककर  जामिया
 इस्लामिश्रा  को  विश्वविश्वालय  का  दर्जा  देने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 a)  यदि  श्ली  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 सासव  संसाधन  विकास  सन््त्राशय  में  शिक्षा  मोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  सन््त्री

 कृष्णा  :  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  दृष्टिकोणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही



 26  1987 लिखित  उत्तर

 जा

 90६

 ता

 ५59"

 ता

 &2

 84112

 9

 500८

 76

 8५79६

 ८0'81

 ४२2

 9112

 दा

 7१87६

 ह

 TIe9

 0°09

 ४2

 Bib

 &

 9

 S

 7

 ६

 ट

 (४७१२४)

 22

 2.8
 (४

 Bl

 DIB
 ५
 be

 (५४

 कड़े
 8

 ॥०७९
 [४

 ८8

 >७२४७

 मे

 ओओ

 (20४९४)

 (६

 ३७४

 98-586.._

 ४४४२९

 [४५७९
 ५

 &8

 ५६

 ९

 ३

 ७8

 ७३४७४]

 289

 (»)+

 408]

 ५७1०४

 Bue

 (५)

 ०७७

 ६४४५७

 2४

 bone

 ५४५
 ट

 210३
 heb}

 (७३) ०७]



 लिखित  उत्तर 5  1909

 2189-21७

 ३७

 piney

 2(--)

 (७३७७
 ५
 268

 ४७४:|

 59८

 ६

 09६१५

 95५८५ ५8६6

 ४२ ४२



 26  £987  ?

 सिखिक्त उत्त रे । 30 ४ '७8॥ [2९9५ (४ 09 >४७ 8 फ४ है 28४ ५४॥॥१ ६ €(2७ ६ ९ ४७०० ७६४ 44॥2 $८(--) ८६96] घ्ट 676५ ४२ ४४७ (७४३) १७| ४२४ ४४0 ८ ञू £ 9८८६ (४३७ ) 25 १७ ४४३४-5४ 3०0 9 | ८ 9 4 ६ ट ||



 5  1909  लिखित  उत्तर
 नी  वी  -  .  जज  -कक:सडरसफफोफफसस  नाना

 गंजेपन  के  इलाज  के  लिए  ओव  ध

 न

 2992.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  अनुसन्धान  प्रयोगशाला  हैदराबाद  ने  गंजेपत  का  इलाज  करने  के  लिए  एक

 ओषध  का  विकास  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 कया  नई  ओऔषध  के  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  भी  पड़ते  और

 यदि  तो  इस  औषधि  के  प्रयोग  के  किए  गए  परीक्षणों  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  सरोज  :

 नहीं  ।  क्षेत्रीय  अनुसन्धान  हैदराबाद  ने  नामक  औषध  तैयार

 करने  की  प्रक्रिया  तैयार  की  है  जो  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  बेची  गई  है  ।

 क्षेत्रीय  अनुसन्धान  हैदराबाद  न ेसी०  आई०  पो०  एल०  बम्बई  द्वारा

 प्रायोजित  एक  स्कौम  के  अन्तगंत  इसकी  निर्माण  प्रक्रिया  तैयार  की

 और  जी  भारत  में  परीक्षण  नहीं  किए  गए  कुछ  मामलों  में

 रोग  सम्बन्धी  प्रभाव  देखे  गए  हैं  ।  कुछ  अन्वेषणों  में  मिनोक्सिडिल  के  प्रयोग  से

 सम्प्रवाहन  जैसे  त्वभारोग  सम्बन्धी  प्रभाव  देखे  गए  एक  बार  मिनोक्सिडिल  का  प्रयोग  आरम्भ  कर

 देने  क ेबाद  इसे  जारी  रखना  आवश्यक  होगा  क्योंकि  इसे  बन्द  कर  देते  पर  बालों  के  झड़ने  का  खतरा

 रहेगा  ।

 बाल  अस्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 2993.  श्रीमती  डी०  के०  भण्डारी  :  क्या  मानव  संत्ताधत  विक्तात  मन््त्री  यह  बताते  की  कृपा

 क्या  1987  में  दिल्ली  में  एक  बाल  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  भायोजित  किया  गया

 थदि  तो  इस  सम्मेलन  का  उद्देश्य  क्या  था  ;

 इस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  राज्यों  और  विदेशी  राष्ट्रों  के  क्या  नाम  हैं  ;

 क्या  इस  अवसर  पर  बच्चों  के  लिए  राष्ट्रीय  संग्रहालय  का  उद्घाटन  भी  किया  गया  था  ;
 और

 यदि  तो  यह  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  गया  है  तथा  इस  संग्रहालय  की  मुख्य
 विशेषताएं  क्या  हैं  ?
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 मासव  संसाधन  विकास  सन््त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मनत्री

 कृष्णा  :  से  1987  में  दिल्ली  में  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  सम्मेलन
 जित  नहीं  किया  गयः  था  |  तथापि  बाल  भवन  सोसायटी  ने  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  और

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  जन्मदिवसों  के  अवसर  पर  10  से  9  नवम्बर  तक  राष्ट्रीय  बाल

 बाल  थियेटर  फैस्टीवल  का  आयोजन  इस  अवसर  पर  भारत  के  विभिन्न  राज्य  बाल

 भवनों|बाल  केन्द्रों  से लगभग  200  बच्चे  आए  ।  दिल्ली  ओर  उसके  आसपास के  क्षेत्रों  के  बच्चों  ने  बड़ी
 संख्या  में  इन  कार्यकलापों  में  भाग  लिया  ।

 नहीं  ।

 (2)  बच्चों  के  लिए  राष्ट्रीय  संग्रहालय  निर्माणाधीन  जब  यह  संग्रहालय  पूरा  हो  जाएगा
 तो  इसमें  एक  ही  छत  के  नीचे  5  प्व्य-दृश्य  विज्ञान  अनुभाग  और  खगोलीय  प्रयोगशाला

 होंगी  ।

 गुजरात  को  विश्व  पर्यावरण  कार्यक्रम  हारा  सहायता

 2994.  श्री  पी०  पेंचालेया  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  पर्यावरण  कार्यक्रम  से  गुजरात  के  जनजातीय  जिलों  में  वानिकी  के  विकास  के

 लिए  कूल  कितनी  सहायता  मिली  है  ;  और

 कया  यह  सहायता  पांच  वर्ष  तक  के  लिए  है  अथवा  उससे  अधिक  अवधि  के  लिए  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  गुजरात
 के  आदिवासी  जिलों  में  वानिको  के  विकास  के  लिए  विश्व  पर्यावरण  कार्य  क्रम  से  कोई  सहायता  प्रदान

 नहीं  की  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीप  विद्यालयों  में  संगीत  और  प्राथमिक  शिक्षकों  के  कार्य  घण्टे

 2995.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  सायव  संसाधन  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  क्रमशः  माध्यमिक  और  उच्चतर  माध्यमिक  विभागों  के

 लिए  स्कूल  का  समय  क्या  है  ;

 कया  दिल्ली  ओर  बाहर  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  संगीत  और  प्राथमिक  शिक्षकों  के  कार्य
 माध्यमिक  और  उच्चतर  माध्यमिक  विभागों  के  लिए  सामान्य  रूप  से  निर्धारित  कार्ये

 घंटों  स ेअधिक  और

 यदि  तो  यह  अन्तर  रखने  के  कारण  और  ओऔचित्य  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मस्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो
 कृष्णा  :  सभो  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  स्कूल  के  घण्टे  निम्नलिखित  हैं  :--
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 (i)  प्राइमरी  मिनटों  के  अध॑  अवकाश  सहित  5  घंटे  30  मिनट  ।

 (ii)  माध्यमिक  और  उच्चतर

 माध्यमिक  मिनटों  के  अध॑  अवकाश  सहित  6  घंटे  10  मिनट  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 केनतीय  विद्यालयों  के  शिक्षकों  के  स्थानांतरण  सम्बन्धी  मार्ग  निर्देश

 2996.  भरी  इ््रजीत  गुप्त  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  स्थानांतरण  सम्बन्धी  मार्ग  निर्देशों  में  यह  उपबन्ध  है  कि
 वाइसप्रिसिपलों  के  रूप  में  पदोन्नत  स्नातकोत्तर  शिक्षकों  को  उनके  वर्तमान  नियुक्त  क्षेत्र  स ेबाहर  तथा
 साथ  ही  अन्य  भाषा  क्षेत्र  में  स्थानांतरित  किया  जाना  चाहिए  ;

 क्या  इस  उपबन्ध  का  शब्दशः  पालन  किया  जा  रहा  है  ;  और

 उप  पदोन्नत  हुए  शिक्षकों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  पदोन्नत  करके  या  तो  क्षेत्र  क ेभीतर
 अथवा  उसी  भाषा  क्षेत्र  में  नियुक्त  किया  गया  है  जहां  पदोन्नत  शिक्षकों  को  उनकी  पदोन्नतियों  के  समय

 नियुक्त  किया  गया  था  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन््त्री

 कृष्णा  :  और  हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 खाड़ी  युद्ध  में  मारे  गए  भारतोय  नाविकों  के  परिवारों  को  मुआवजा

 2997.  ञओ॥री  शांताराम  सायक  :  क्या  जल-भूतल  परिवहुम  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 वाणिज्यिक  जहाजों  में  कार्यरत  कितने  भारतीय  नाविकों  को  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान

 खाड़ी  युद्ध  में  उनके  जहाजों  पर  हुए  आक्रमण  के  कारण  अपनी  जान  गंवानी  पड़ी  ;

 क्या  सम्बन्धित  कम्पनियों  ने  मृतकों  के  परिवारों  को  उचित  मुआवजा  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  मृतकों  के  परिवारों  को  मुआवजा  दिलाने  के  लिए  कौन  से

 सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  राजेश  :  बम्बई  और
 कलकत्ता  के  नाविक  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  लगाए  गए  और  वाणिज्यिक  जहाजों  पर  काम
 कर  रहे  किसी  भी  भारतीय  नाविक  की  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  खाड़ी  युद्ध  में  उनके  जहाजों  पर  हुए
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 हमले  के  फलस्वरूप  मृत्यु  नहीं  हुईं  ।  1-11-87  को  नौसेना  के  जहाज  द्वारा
 के  फिशिंग  बोट  पर  किए  गए  हमले  के  फलस्वरूप  उस  पर  काम  कर  रहे  एक  भारतीय  राष्ट्रिक  की  भृत्यु
 हुई  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 शिमला-अमृतसर  मेल  ओर  रांची  एक्सप्रेस  को  फिर  से  चलाना

 2998.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  प्रशासन  को  कालका  और  अमृतसर  के  बीच  पठानकोट  |जम्मू  सक  जाने  वाले
 सीधे  डिब्बों  क ेसाथ  चलने  वाली  शिमला-अमृतसर  मेल  और  कालका  और  रांची  के  बीख  चलने  वाली
 गाड़ियों  रांची  एक्सप्रेस  को  चालू  वर्ष  (1987-88)  के  दौरान  रह  करने  से  हिमाचल  जम्मू  और

 हरियाणा  और  चण्डीगढ  के  लोगों  को  होने  वाली  अत्यधिक  असुविधा  की  जानकारी

 है  ;

 क्या  रेलवे  प्रशासन  को  इन  गाड़ियों  को  फिर  से  चलामे  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  और  ये  गाड़ियां  कब  तक  पिर  से  चलाई
 जाएंगी  ;  और

 यदि  तो  इनको  फिर  से  चलने  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  कारण  लांगों
 को  होने  वाली  असुविधा  को  दूर  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  और  यद्यपि
 पय  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  लेकिन  इस  मार्ग  पर  प्राप्त  होने  वाला  यातायात  कम  इन  थोड़े  से
 शात्रियों  को  भी  कोर्ई  भारी  असुविधा  नहीं  है  क्योंकि  भिन््त-भिन्न  गन्तव्यों  से/तक  अम्बाला  के  रास्ते

 युक्त  मेल  लेने  वाली  गाड़ियां  उपलब्ध  हैं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अलाभप्रद  रेलवे  लाइनों  का नवीकरण

 2999.  प्रो  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ते  अब  तक  न  जोड़े  गए  कुछ  स्टेशनों  जैसे  उत्तर  रेलवे  में  सैला-बु  -

 होशियारपुर  को  जोड़कर  कुछ  अलाभप्रद  रेलवे  लाइनों  को  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  कदम  उठाने  का

 निर्णय  किया  है  ताकि  इन  लाइनों  पर  अधिक  यातायात  हो  सके  ;

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  चुनी  गई  रेलवे  ल/इनों  के  जोन-वार  नाम  क्या  हैं
 और  अब  तक  न  जोड़े  गए  इन  स्टेशनों  को  किस  तारीख  तक  जोड़  दिए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मभनन््त्री  माधवराव  :  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति
 समिति  की  स्वीकृति  स्िफानिशों  के  नई  रेल  लाइनों  का  चयन  के  मापदण्ड  भें  ऐसी  रेल
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 :  लाइनें  शामिल  हैं  जो  अप्राप्त  कड़ी  के  रूप  में  कार्य  करें  तथा  मौजूदा  व्यस्त  रेल  मार्ग  पर  संकुलन  कम
 करने  के  लिए  वैकल्पिक  मार्ग  तन  सकें  ।  सैला-खुर्द  स ेहोशियारपुर  तक  रेल  लाइन  के  निर्माण  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  तालबेर-सम्बलपुर  का  निर्माण  अप्राप्त  कड़ी  के  रूप  में  अनुमोदित
 किया  गया  इसका  पूरा  होना  आने  वाले  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  हारा  अनुसंधान
 केखरों  को  वित्तीय  सहायता

 3000.  शी  मानिक  रेड्डी  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  अनुसंधान  संस्थाओंकिन्द्रों  की  संख्या  और  उनका  ब्यौरा  कया  है  जिन्हें  उनके
 रख-रखाव  के  लिए  आवर्ती  अनुदानों  के  रूप  में  इस  समय  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद
 द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ;

 इन  संस्थाओं  के  चयन  अथवा  उनका  पता  लगाए  जाने  की  क्या  प्रक्रिया  है  ;

 देश  में  उन  अनुसंधान  संस्थाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  वर्ष  1984  से  केवल  गैर-भआवर्ती

 अनुदान  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  प्रत्येक  को  कितनी  धनराशि  का  अनुदान  प्राप्त  होता  और

 भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  पास  इस  योजना  के  अन्तर्गत  अनुदानों
 के  लिए  कोई  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधभ  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मग्ञी

 कष्णा  :  से  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंघान  द्वारा  अनुसंघान  संस्थानों/कैन्द्रों
 को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  परिक्षेत्र  स ेबाहर  सामाजिक  विज्ञानों  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  कर

 रही  सोसायटियों  तथा  संस्थानों  को  सहाथक-अनुदान  के  नियमों  में  निर्धारित  मानदण्डों  और  कार्ये  प्रणाली
 के  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  निर्धारित  मानदण्डों  में  यह  शामिल  है  कि  संस्थान  एक  पंजीकृत
 यटी  होनी  चाहिए  जिसकी  कार्य  अवधि  कम  से  कम  पांच  वर्षों  से  चल  रही  इसे  अखिल  भारतीय
 स्वरूप  का  होना  और  इसने  सामाजिक  विज्ञानों  के  क्षेत्र  में  उत्कृष्टता  प्राप्त  की  होनी  चाहिए  ।

 ऐसे  संस्थान  भारतीय  साप्राजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  इसकी  क्षमता  और  संभाव्यता  के  संबंध
 से  एक  निरीक्षण  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  भारत  सरकार  की  पूर्व  स्वीकृति  से  निर्धारित

 किए  जाते  पूर्वोश्ति  योजना  के  अन्तर्गत  इस  समय  22  अनुसंधान  संस्थानों/कैन्द्रों  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  जा  रही  जिसका  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ;  व्यय  की  अनावर्ती
 मदों  के  लिए  अनुदानों  के  इन  सभी  संस्थानों  को  व्यय  की  आबर्ती  मदों  की  पुति  के  लिए
 बित्तोय  सहायता  दी  जाती  इस  मामले  में  निम्नलिखित  संस्थानों  से  योजना  के  अन्तगंत  अनुदानों  के

 लिए  प्रस्तावों  पर  अन्तिम  निर्णय  अभी  लिया  जाना  है  ;

 (i)  गुजरात  क्षेत्र  आयोजना  अहमदाबाद  ।

 (ii)  औद्योगिक  विकास  अध्ययन  नई  दिल्ली  ।.
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 [॥)  अम्बेडकर  श्रम  अध्ययन

 विवरण

 भारतीय  समाज  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  समाथित

 अनुसंधान  संस्थाओं  के  पतों  की  सूची

 डा०  वी०  एम०
 स्थानापनन्न  निदेशक

 सामाजिक  एवं  आधथिक  परिवतंन
 के  लिए  संस्थान
 नगरभावी-पो  ०  ओ०  बंगलौर

 प्रो०  सुरजीत  सी०  सिन्हा

 निदेशक|
 सामाजिक  विज्ञान  अध्ययन  केन्द्र

 10,  लेख

 डा०  टी०  एन०
 निदेशक
 विकास  अध्ययन

 अकुलम

 प्रो०  नागेश्वर  प्रसाद
 निदेशक

 गांधी  अध्ययन  संस्थान
 पोस्ट  वॉक्स  सं०  11  |  चाट

 डा०  एम०  पी०  पाण्डेय

 रजिस्ट्रार
 ए०  एन०  ए०  सामाजिक

 श्री  टी०  एल०  संकर

 लोक  अशथ्यम  संस्था
 विश्वविद्यालय  कैम्पस

 डा०टी०  एन०  मदन

 आध्थिक  उत्थान  संस्था
 दिल्ली

 26  1987
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 8.

 11.

 12.

 14.

 प्रो०  डी०  देशींकट

 विकास  समितयों  के  अध्ययन

 29;  राजपुर

 डा०  एस०  पी०  पुन्लकर

 सामाजिक  अध्ययन

 दक्षिण  गुजरात  विश्वविद्यालय

 उधना-भगदल्ला  रोड

 डा०  सी०  टी०  कुरियन

 विकास  अध्ययन  संस्था  मद्रास
 गांधी  नगर  अदयाद  |

 प्रो०  पी०  आर०  पन्चमुखी

 भारतीय  शिक्षा  संस्था

 128/2,  जे०  पी०  नायक
 1029

 डा०  बी०  के०  जोशी

 गिरी  विकास  अध्ययन  संस्था
 सेक्टर  अलीगंज  एक्टेशन

 डा०  वी०  ए०  ई०  पन्नदिकट

 नीति  अनुसंधान
 धर्मा  नई

 प्रो०  आर०  जे०  मोडी

 सरदार  पटेल  आर्थिक  एवं  सामाजिक  अनुसंधान  संस्था

 थालतेज  रोड
 0004

 िई
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 16.

 18.

 19.

 20.

 21.

 प्रो०  ए०  डी०

 जी०  बी०  पन्त  सामाजिक  विज्ञान  संस्था

 80,  टैगोर  टाऊन

 1002

 श्री  डी०  पी०  मिश्रा

 सामाजिक  विकास  परिषद

 54,  लोदी  नई
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 22.  डा०  बी०  एन०  मिश्रा

 विकास  अध्ययन  केन्द्र

 द्वारा  राज्य  योजना  बोडे  सचिवालय

 भुवनेश्वर

 सामाजिक  विज्ञान  को  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  समस्याओं  से  जोड़ना

 3001.  भी  मानिक  रेड्डी  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मन््तन्नो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सामाजिक  विज्ञान  को  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  समस्याओं  साथ

 जोड़ने  का  विचार

 यदि  तो  नई  दिल्ली  में  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षण  संस्थान  में  कितने  सामाजिक
 विशेष  रूप  से  सामाजिक  मानव  विज्ञानी  स्वास्थ्य  अथंशास्त्री  कार्य रत  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  सरजो  सरोज  :

 स्वास्थ्य  समस्याभों  से  सम्बन्धित  सामाजिक  विज्ञानों  के  कुछ  पहलू  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नोति  में  शामिल

 किए  गए  हैं  जिनका  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  से  सम्बन्धित  है  इस  नीति  के  कार्यान्वयन  स्तर  पर
 सामाजिक  वैज्ञानिकों  की  भुमिका  और  ऐसे  कामिकों  की  ठीक-ठीक  आवश्यकता  के  बारे  में  राज्य
 सरकारों  द्वारा  निर्णय  लिया  जाना

 राष्ट्रीय  प्रतिरक्षण  संस्थान  में  ऐसे  कोई  पद  नहीं

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  के  निर्णयों  की  पुनरोक्षा  करने
 सम्बन्धी  अपीलो  प्राधिकरण

 3002.  डा०  थी०  एल०  शलेश  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ञी

 क्या  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  के  निर्णयों  के  विरूद्ध  अपील  सुनने  के  लिए  अभी  तक

 कोई  प्राधिकरण  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  असाधारण  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोडें  के  निर्णयों  की  पुनरीक्षा  करने  हेतु  अपीलों  प्राधिकरण  की
 स्थापना  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मन््त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  जियाउरंहमान  हां  ।

 और  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 नये  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करना

 3003.  भी  पी०  पेंचालेया  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  सरकार  का  सम्बन्ध  केन्द्रों  मे ंघरेलू  अर्थशास्त्र  और  पोषाहार
 जैसे  नए  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  उन  संस्थाओं  का  ब्यौरा  क्या  जिनमें  ये  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  का

 विचार  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन््त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री

 कृष्णा  :  और  गृह  विज्ञान  में  प्रथम  डिग्री  और  उत्तर  स्नातक  पाद्यक्रम  पहले  ही
 अधिकांश  कृषि  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रदान  किए  जा  रहे  कई  अन्य  विश्वविद्यालय  और  कालेज  इस
 विषय  में  पाठ्यक्रम  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 सामान्य  शिक्षा  में  अवर-स्तानक  पाठ्यक्रमों  को  पुनेगठित  करने  के  लिए  कायेक्रम  के एक  भाग
 के  रूप  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग ने  प्रयुक्त  प्राच्य  विषय  को  शुरू  करने  का  सुझाव  दिया
 अन्य  विषयों  के  साथ  गृह  आधिक  शास्त्र  को  संभावित  क्षेत्रों  के  रूप  में  सु्ाया  गया  है  जिनमें  ऐसे
 क्रम  तैयार  किए  जा  सकते  हैं  और  लागू  किए  जा  सकते

 उन  संस्थाओं  की  सूची  वहां  गृह  आथिक  शास्त्र  के  विषय  में  पाठ्यक्रम  उप  लब्ध  हैं  के
 रूप  में  सलंग्न

 उम  संस्थाओं  की  सूची  जिनमें  गृह  आधिक  शास्त्र  को  एक  प्रयुक्त  प्राचय  विषय  के  रूप  में  शुरू
 किया  गया  है  के  रूप  में  संलग्न  हैं  ।

 उन  संस्थाओं  की  सूची  जहां  गृह  आर्थिक  शास्त्र  के  विषय  में  पाठ्यक्रम  उपलब्ध  हैं  :

 विश्वविद्यालय

 ,  आन्ध्र  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय

 2.  असम  कृषि  विश्वविद्यालय

 3.  जी०  बी०  पन््त  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय

 4.  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय

 5.  हरियाणा  क्रृषि  विद्यालय

 6.  हिमाचल  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय

 7.  केरल  कृषि  विश्वविद्यालय

 8.  मराठवाड़ा  कृषि  विद्यापीठ

 9.  उड़ीसा  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  .

 10.  पंजाब  कषि  विश्वद्यालय
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 11.

 12.

 13.

 14.

 1.

 2.

 राजेन्द्र  कृषि  विश्वविद्यालय

 तमिलनाडु  कृषि  विश्वविद्यालय

 कृषि  विज्ञान  बंगलौर

 एम०  एस०  बड़ौदा

 निर्मेल  निकेतन  बम्बई

 .  एस०  एन०  डी०  टी०  महिला  बम्बई

 .  सरदार  पटेल  गुजरात

 .  मैसूर  विश्वविद्यालय

 ,  इन्दौर  विश्वविद्यालय

 .  उत्कल  विश्वविद्यालय

 कालेज

 .  अविनाशलिंगम  कोयम्बतूर

 .  लेडी  इरविन  नई  दिल्ली

 .  एस०  आई०  ई०  टी०  मद्रास

 .  वी०  एच०  डी०  बंगलोर

 »  जे०  डी०  बिड़ला  संस्थान

 6.  सेन््ट  टरेसा  कालेज  इरनाकूलम

 «  क्वीन  मेरी  मद्रास

 .  गृह  विज्ञान  चण्डीगढ़

 .  सी०  सी०  मद्रास

 .  लेडी  अमृत  बाइ  डागा  कालेज

 .  एस०  एस०  कन्या  गोन्डा

 उन  संस्थानों  की  सूची  जहां  गृह  अभंशास्त्र  एक  प्रयुक्त  प्राध्य  विषय  के  रूप
 में  शुरू  किया  गया  है  :

 राणा  प्रताप  डिग्री

 दौलतराम  दिल्ली  हक

 आहार  एवं  स्वास्थ्य  शिक्षा
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 3.  लक्ष्मीबाई  दिल्ली  खाद्य  तकनीक

 4.  विवेकानन्द  महिला  दिल्ली  कि

 5.  हिन्दू  कन्या  जगाधारी  ,  फल  संरक्षण  एवं  प्रयुक्त  आहार

 6.  आये  कन्या  अम्बाला  हि

 7.  वधिरे  एवं  वाणिज्य  सतवाड़  गृह  अथंशास्त्र

 8.  तुलजाराम  विज्ञान  एवं  फ
 कालेज  बरामती

 9,  एस०  एन०  कला  डी०  जे०  एम०  वाणिज्य  ऋ
 बी०  एच०  एस०  विज्ञान

 भंगमनेर

 राजधानो  के  अस्पतालों  में  सुविधाओं  में  सुधार  करना

 3004.  भरी  पी०  पेंचालेया  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  जनता  को  बेहतर  सेवा  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  राजधानी  में  अखिल  भारतीय
 आयुविज्ञान  संस्थान  और  केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  अन्य  अस्पतालों  सुविधाओं  में  सुधार  करने  का
 कोई  नया  प्रस्ताव  भौर

 यदि  तो  सरकार  का  ऐसी  सुविधाएं  कब  तक  प्रदान  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सम्न्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज  खापडे  ):

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पानी  से  पंदा  होने  वाले  रींग

 3005.  श्री  पी०  पेंचालंया  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्थाण  सन््त्री  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पानी  से  पैदा  होने  वाली  बीमारियों  को  रोकने  के  लिए  सम्बन्धित
 विशेषज्ञों  ।  कोई  सुनिश्चत  दिशानिर्देश  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्ण्य  और  परिवार  कल्याण  सन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज  खापडें  )  :  जी
 लेकिन  सरकार  को  पानी  से  पैदा  होने  वाले  रोगों  के  नियन्त्रण  के  लिए  भपेक्षित  उपायों  की  पूरी

 जानकारी  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं
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 शेरे-काश्मीर  आयुविशान  श्रीनगर

 3006.  प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  शेरे-कश्मीर  आयुविशञान  श्रीनगर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभ

 को  पाने  वालों  की  मान्यता  प्राप्त  सूची  में  नहीं  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  :

 और  जी  क्योंकि  अभी  तक  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  में  शुरू  नहीं  की
 गई  है  ।

 कफोटनाशक  ववाइयों  के  प्रयोग  और  उससे  होने  वाली  मुत्यु  घातक
 रोगों  के  सम्बन्ध  को  निश्चित  करने  के  लिए  अध्ययन

 3007.  थी  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कीटनाशक  दवाइयों के  प्रयोग  और  उससे  होने  वाली  मृत्यु  घातक  रोगों  के  सम्बन्ध
 को  निश्चित  करने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 वे  कौन-कौन  से  राज्य  हैं  जो मानव  जीवन  के  लिए  घातक  घोषित  कीटनाशक  दवाइयों  का
 प्रयोग  कर  रहे  हैं  ;  और

 सरकार  द्वारा  ऐसी  कीटनाशक  दवाइयों  कै
 प्रयोग  को  नियन्त्रित  करने  क ेलिए  कौन  से

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज  :  देश

 में  और  अन्यत्र  विभिन्न  नाशक  जीवनाशी  दवाइयों  और  उनसे  होने  वाली  मौतों/घातक  रोगों  के  कारणों
 के  बीच  सम्बन्धों  का  पता  लगाने  के  लिए  अनेक  अध्ययन  किए  गए  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  भी  नाशक
 जीवनाशी  दवाओं  के  सुरक्षित  प्रयोग  की  निरन्तर  समीक्षा  करता

 क्रिए  गए  अध्ययनों  से  यह  पता  नही  चला  कि  कोई  मौत/घातक  रोग  जब  स्वास्थ्य  में
 कीटनाशी  दवाओं  के  इस्तेमाल  के  कारण  हुआ  हो  ।  जनस्वास्थ्य  क्षेत्र  में  डी०  डी०  टी०  भौर  एच०  सी ०
 एच०  हाइड्रोकाबंन  कीटनाशी  मलाथियन  कीटनाशी  )  को
 दो-तीन  दशकों  से अधिक  अवधि  से  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  लेकिन  अब  तक  माननोय  जीवन  पर

 हानिकारक  प्रथ्ाव  पड़ने  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 और  कोई  राज्य  जब  स्वास्थ्य  मे  ऐसी  कीटनाशक  दवाओं  का  इस्तेमाल  नहीं  कर

 रहा  है  जो  माननीय  जीवन  के  लिए  हानिकारक  घोषित  की  गई

 देश  में  कीटनाशी/नांशक  जीवनाशी  दवाओं  के  इस्तेमाल  को  कीट्टनाशी  1968
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 व

 द्वारा  विनियमित  किया  जाता  केवल  उन्हीं  कीटनाशी/नाशक  जीवनाशी  दवाओं  का  इस्तेमाल  किया

 जाता  है  जो  देश  में  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  पंजीकृत  हैं  ।
 ः

 रेलों  में  यात्री  सुविधाएं

 3008.  भरी  एच०  एन०  नज्जे  गौडा  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रेल  विभाग  को  रेलगाडिियों  में  यात्री  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में
 अनेक  प्रयोक्ता  संगठनों  से  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  दिए  गए  सुझावों  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  रेल  विभाग  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  साधवराव  :  जी  हां  ।  फेडरेशन  आफ
 इण्डियन  चैम्बर  आफ  कामसे  एण्ड  इण्डस्ट्री  से  यात्रियों  क ेलिए  कतिपय  अतिरिक्त  सुविधाओं  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  था  ।

 दिए  गए  सुझाव  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 रेलों  ने  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  कई  सुविधाओं  की  पहले  ही  व्यवस्था  कर  रखी
 यात्रियों  के  लिए  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  एक  संतत  प्रक्रिया  इस  प्रयोजन  के  लिए

 लब्ध  धनराशि  के  भीतर  सुधार/परिवधंन  किए  जाते  हैं  ।

 विवरण

 रेलों  में  यात्री  सुविधाएं

 1.  सभी  सुपरफास्ट  गाड़ियों  में  लौउडस्पीकर  की  व्यवस्था  की  जानी

 »  सवारी  डिब्बों  में  ले  जाने  वाले  सामान  की  मर्दे  सीमित  की  जानी  चाहिए  । ।

 3.  आरक्षित  सवारी  डिब्बों  में  कम  दूरी  के  यात्रियों  का  अनधिकृत  प्रवेश  रोका  जाना

 चाहिए  ।

 4.  लाइसेंसशुदा  भारिकों  को  प्रमाणित  छपे  हुए  कार्ड  लटकाने  चाहिए  जिन  पर  सामान

 दुलाई  प्रभार  लिखे  हों  ।

 5.  लम्बी  दूरी  की  सुपरफास्ट  गाड़ियों  तथा  ष्लेटफार्मों  पर  पीने  के  पानी  की  पर्याप्त  सप्लाई  ।

 6.  सभी  प्रस्थान  प्लेटफार्मों  पर  सामाम  तोलने  वाली  मशीनें  उपलब्ध  करायी  जानी

 7.  पैसेंजर  गाइडों  की  व्यवस्था  की  जानी
 ॥

 8.  टिकटों  पर  संशोधित  किराये  रबड़  की  मोहर  द्वारा  दर्शाये  जाने  चाहिए  ।

 9.  रेलवे  स्टेशनों  पर  भीड़-भाड़  न  होने  देने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।
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 _ 10.  ्ाु[ृ
 रात्रिकालीन  यात्रा  वाली  सभी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  गहीदार  शायिकाओं  की  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिए  ।

 शाड़ियों  में  सप्लाई  किये  जाने  वाले  भोजन  तथा  शीतत  पेय  की  किस्म  में  सुधार  किया
 जाना

 12.  यात्रियों  क ेअचानक  बीमार  पड़  जाने  के  आपातिक  मामलों  में  इलाज  के  लिए  गाड़ियों  में

 एक  डाक्टर  उपलब्ध  होना  चाहिए  ।

 13.  यात्रा  शुरू  होने  से  पहले  गाड़ियों  के  सवारी  डिब्बों  की  ठीक  से  धुलाई  तथा  सफाई  की
 जानी  चाहिए  ।

 प्रोजेक्ट  टाइगर  को  राष्ट्रीय  उद्यान  घोषित  करना

 3009.  श्रो  पीयूष  तिरको  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  बाघ  और  अन्य  वन्य  जीवों  की  रक्षा  के  लिए  मानस  प्रोजेक्ट  टाइगर  को

 राष्ट्रीय  उद्यान  के  रूप  में  बदलने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  उद्यान  में  मान्यता  प्राप्त  बन  ग्रामों  सहित  और
 अधिक  क्षेत्र  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 इसके  फलस्वरूप  कितने  वन  ग्रामों  और  कितनी  जनसंख्या  के  प्रभावित  होने  की  संभावना

 है  तथा  विस्थापित  ग्रामीणों  के  पुनर्वास  हेतु  क्या  योजनाएं  हैं  ;  और

 क्या  उपर्युक्त  टाइगरਂ  को  उसके  वर्तमान  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  उद्यान  में
 घोषित  करना  सम्भव  नहीं  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  जियाउरंहमान  :  असम
 सरकार  मानस  बाघ  रिजवं  को  एक  राष्ट्रीय  उद्यान  के  रूप  में  घोषित  करने  का  विचार  कर  रही

 और  राष्ट्रीय  उद्यान  में  क्षेत्रों  को शामिल  करने  का  विचार  असम  सरकार  के
 कार  में  राज्य  सरकार  की  मांग  पर  केन्द्र  सरकार  प्रभावित  ग्रामवासियों  को  पुनः  बसाने  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  राज्य  सरकार  ने  मानस  वाघ  रिजवं  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  इस
 प्रयोजन  के  लिए  किसी  सहायता  की  मांग  नहीं  की

 मौजूदा  मानस  बाघ  परियोजमना  क्षेत्र  को  एक  राष्ट्रीय  उद्यान  के  रूप  में  घोषित  करना
 सम्भव  होगा  ।

 महाराष्ट्र  में  वनों  के विकास  हेतु  बिदेशो  सहायता

 3010.  भी  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  सन््श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुछ  देशों  ने  महाराष्ट्र  सरकार  को  राज्य  की  वन  संपदा  के  विकास  हेतु  सहायता  देने
 की  पेशकश  की  है  ;
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समयबद्ध  कार्य क्रम  भी  बनाया  गया  और

 यदि  तो  उपलब्ध  की  जाने  वाली  विदेशी  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध
 में  तैयार  किए  गए  कार्यक्रम  कार्यान्वित  की  जा  रही  रोजगार  योजनाओं  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मन््त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जियाउरंहमान  :  से
 जी  सहाराप्ट्र  राज्य  में  1982-83  से  1989-90  तक  8  वर्ष  की  भवधि  के  लिए  यूनाइटेड  स्टेट्स
 एजेंसी  फार  इण्टरनेशनल  डेवलपमेंट  एस०  ए०  आई०  से  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  से

 जिक  वानिकी  प्रायोजन  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  राज्य  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  इंघन
 लड़की  तथा  इमारती  लड़की  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु  81,000  है०  परती  भूमि  का
 करण  करने  के  लिए  प्रायोजना  पर  30.0  मिलियन  अमरीकी  डालर  (28.2  करोड़  ₹पए  के  के
 अंशदान  सहित  56.4  करोड़  रुपए  के  व्यय  होने  का  अनुमान  प्रायोजना  प्रगति  पर  है  और
 इसमें  वनीकरण  कायंक्रमों  के  द्वारा  रोजगार  के  लगभग  30  मिलियन  श्रम  दिवसों  की  परिकल्पना  की
 गई

 भोपाल  गंस  काण्ड  के  पीड़ितों  से  सम्बन्धित  चिकित्सा  अनुसंधान
 परियोजना  को  समाप्त  करने  का  निर्णय

 3011.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्वाण  मन्त्नी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  ने  भोपाल  गैस  काण्ड  के  पीड़ितों  से  सम्बन्धित

 अनुसंधान  परियोजनाओं  को  समय  से  पूर्व  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  एवं  कारण  कया  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  :

 और  दो  परियोजनाओं  अर्थात्  (1)  भोपाल  के  जिन  क्षेत्रों  में  मिक  गैस  का  प्रभाव  पड़ा  तथा
 जिसमें  नहीं  पड़ा  उनमें  थायरायड  का  स्तर-एक  दीर्घकालीन  मूल्यांकन  तथा  (2)  मिक  गैस  से  पीड़ित
 व्यक्तियों  में  क्लीनिकल  तथा  फरेन्सिक  टॉक्सिकलॉजिकल  अध्ययन  को  विशेषज्ञों  द्वारा  विस्तृत  रूप  से
 विचार  करने  के  बाद  समाप्त  कर  दिया  था  ब्योंकि  कोई  स्पष्ट  निष्करष  नहीं  पाए  गए  थे  ।

 सम्मेलन

 3012.  डा०  कृर्पासधु  सोई  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 वया  भारत  ने  20  से  21  1987  तक  फ्रांस  में  आयोजित  के
 सामान्य  सम्मेलन  में  भाग  लिया  था  ;

 यदि  तो  उसमें  किन  विषयों  पर  बातचीत  हुई  और  क्या  निर्णय  लिए  गए  ;  भौर

 विभिन्न  मामलों  पर  ने  क्या  रुख  अपनाया  ?

 सानव  संसाधन  विकास  भनत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री

 कृष्णा  :  हां  |
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 और  सम्मेलन  की  कार्य  सूची  में  मुख्य  द्वि  वर्ष  1988-1989  के  लिए  यूनेस्को  के
 बजट  ओर  कार्यक्रम  प्रारूप  पर  विचार  करना  सम्मेलन  संगठन  के  कार्यंकलापों  और  चुनिन््दा
 क्रमों  के  मूल्यांकन  पर  महानिदेशक  से  अनेक  रिपोर्ट  भी  प्राप्त  सम्मेलन  के  महिलाओं  के
 स्तर  में  सुधार  मानवाधिकारों  की  पृथकतावाद  और  जातिवाद  समाप्त  करने  में

 यूनेस्को  के  योगदान  से  सम्बन्धित  अन्य  विषयों  पर  विचार  करने  के  अतिरिक्त  पूर्ण  सत्रों  में  एक  सामान्य
 नीति  वाद-विवाद  आयोजित  किया  गया  था  ।  पूर्ण  सत्र  अन्तर्राष्ट्रीय  साक्षरता  वर्ष  के  लिए  कार्य
 प्रारूप  पर  महानिदेशक  से  प्राप्त  रिपोर्ट  पर  एक  विशेष  वाद-विवाद  भी  आयोजित  किया  गया
 सम्मेलन  में  अन्तर्राष्ट्रीय  परिवार-वर्ष  की  घोषणा  के  प्रस्ताव  और  विश्व  सांस्कृतिक  विकास  दशाब्दी  से
 सम्बन्धित  एक  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  यूनेस्कों  क ेनए  महानिदेशक  का  चुनाव  किया  गया  और

 यूनेस्को  के  विभिन्न  अन्तर-सरकारी  कायंत्रमों  क ेलिए  उत्तरदायी  अनेक  अन्तर-सरकारी  निकायों  के

 चुनाव  भी  आयोजित  किए  गए  थे  ।  इसके  कार्यकारी  बोडं  में  रिक्त  पड़े  स्थानों  के लिए  चुनाव
 किए  गए  ।

 2.  कार्येसूच्षी  में  शामिल  विषयों  में  स ेएक  जिसका  प्रस्ताव  भारत  द्वारा  किया  गया

 यूनेस्को  द्वारा  1989  में  जवाहरलाल  नेहरू  की  जन्म-शती  मनाना

 3.  भारतीय  शिष्टमण्डल  के  श्री  पी०  वो  ०  नरसिंह  राव  ने  महा-सम्मेलन  के  पू्ण  सत्र  में

 एक  व्यापक  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  जिसमें  1988-1989  के  बजट  और  कायंक्रम  प्रारूप  के
 विभिन्न  पहलू  शामिल  श्री  नरसिह  राव  ने  सम्मेलन  में  यह  बताया  कि  भारत  ने  अन्तर्राष्ट्रीय
 सहयोग  के  महत्व  का  हमेशा  समर्थन  किया  है  और  इसने  अन्तर्राष्ट्रीय-सहयोग  को  इसके  सभी  रूपों  में

 सुदृढ़  करने  के  लिए  संघर्ष  किया  उन्होंने  कहा  कि  लोगों  के  मन  में  शान्ति  को  बनाएं
 पारस्परिकता  तथा  सामंजस्य  के  आधार  पर  सहयोग  करके  राष्ट्रों  के  बीच  विषय  सम्बन्धों  को

 स्थापित  करने  में  यूनेस्को  के  कार्यंकलापों  और  राष्ट्रों  के  बीच  पूर्वाग्रहों  और  तनाव  दूर  करने  के  उपायों
 के  लिए  सम्पूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  का  सहयोग  मिलना  उन्होंने  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि
 मानव  सभ्यता  के  उच्च  क्षेत्रों  स ेसीधे  सम्बद्ध  मानवजाति  के  सर्वश्रेष्ठ  अनुभवों  और  उपलब्धियों  के

 आदान-प्रदान  के  लिए  यूनेस्को  एक  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच

 4.  भारतीय  शिष्टमण्डल  के  सदस्यों  ने  पांच  कार्य क्रम आयोगों  और  प्रशानिक  आयोग  की  सभी

 चर्चाओं  में  सक्रिय  भांग  लिया  |  भारतीय  शिष्टमण्डल  ने  विभिन्न  आयोगों  में  विचारा्थ  आयोजित  प्रत्येक

 चर्चा  में  भाग  लिया  ।  इसके  अतिरिक्त  अन्तर्राष्ट्रीय  साक्षरंता  वर्ष  क ेसमारोह  के  लिए  आयोजित  विशेष
 चर्चा  में  भी  भारत  ने  भाग  भारत  ने  14  संकल्प-प्रारूप  प्रस्तुत  किए  जिनमें  अनेक  कार्यकलाप

 शामिल  करने  अथवा  अगले  दो  वर्षों  के बजट  और  प्रारूप  कार्य  क्रम  से  सम्बन्धित  दस्तावेज  में  निर्धारित

 मौजूदा  कार्य-योजनाओं  में  संशोधन  की  अपेक्षा  की  गई  प्रस्तावित  संसोधनों  का  आधारभूत  उद्देश्य
 था  भारत  तथा  अन्य  विकासशील  देशों  के  दृष्टिकोण  पर  बल  देना  और  कुछ  ऐसी  प्राथमिकताओं  तथा

 कार्यक्रमों  पर  प्रकाश  जिन  पर  यूनेस्को  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  भारत  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए
 संकल्पों  में  जिन  क्षेत्रों  पर  बल  दिया  गया  वे  हैं--प्राथमिक  शिक्षा  का  सर्वसुलभीक

 औपचारिक  तथा  गेर  औपचारिक  शिक्षा  के  बीच  लड़कियों  तथा  महिलाओं  के  लिए
 समान  शैजिक  उच्च  शिक्षा  का  विकास  और  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  तथा  सामाजिक
 ओर  मानव-विज्ञानों  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  सूचना  प्राप्त  करने  में  जल  संसाधनों  का

 सांस्कृतिक  विरासत  का  परिरक्षण  और  भादि  ।
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 5.  महासम्मेलन  में  भारत  के  संकल्प  का  भी  अनुमोदन  किया  गया  और  महानिदेशक  से  ऐसे
 अनेक  व्यवहारिक  कार्यकलाप  शुरू  करने  के  लिए  कहा  जिनमें  जवाहरलाल  नेहरू  की  जन्म

 शताब्दी  मनाने  के  लिए  यूनेस्को  शामिल  हो  और  सदस्य-राज्यों  में  जयन्ती  क ेअवसर  पर  आयोजित
 कार्यकलापों  में  संगठन  को  शामिल

 6.  भारत  ने  1988-89  के  लिए  यूनेस्को  के  द्विवाधिक  जिसकी  राशि  350,386,000
 अमरीकी  डालर  के  अनुमोदन  से  सम्बन्धित  चर्चाओं  में  भी  प्र  मुख  रूप  से  भाग

 7.  स्पेन  के  श्री  फेडरिको  मेयर  को  यूनेस्को  के  नए  महानिदेशक  के  रूप  में  चुना  गया  और  उन्हें

 नियुक्त  किया  इस  सत्र  भारत  को  यूनेस्को  की  निम्नलिखित  अन्तर्राष्ट्रीय  अन्तर-सरकारी

 समितियों  के  लिए  चुना  गया  है  :--

 (1)  अन्तर्रास्ट्रीय  शिक्षा  ब्यूरो  परिषद्  ।

 (2)  सामान्य  सूचमा  कार्यक्रम  की  अन्तर-सरकारी  परिषद्  ।

 (3)  अन्तर्राष्ट्रीय  हाइडोलाजिकल  कायेक्रम  की  अन्तर-सरकारी  परिषद्  ।

 (4)  विश्व  सांस्कृतिक  विकास  दशक  की  अन्तर-सरकारी  समिति  ।

 (5)  मुख्यालय  समिति  ।

 असम  में  रामला  पीठ  मन्दिर  और  हज रत  अजान  पोर  वरगाह  का  संरक्षण

 3013.  प्रो०  पराग  चालिहा  :  क्या  सामव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  शिवसागर  जिले  में  देवधारिया
 स्थित  रामखा  पीठ  नामक  एक  ऐतिहासिक  ब्रह्मपुत्र  नदी  की  बाढ़  एवं  उसके  द्वारा  भुक्ष रण  के
 कारण  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गया  है  तथा  देवधारिया  उक्त  मन्दिर  के  निकट  हजरत  अजान  पीर  दरगाह
 नामक  एक  ऐतिहासिक  मकबरा  तथा  तीथ  स्थान  के  भी  लगातार  भुक्षरण  के  कारण  इसी  प्रकार  नष्ट  हो
 जाने  की  सम्भावना  है  ;

 यदि  तो  ऐतिहासिक  मकबरे  के  संरक्षण  और  उक्त  मन्दिर  का  पु]ननिर्माण  करने  के
 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 क्या  असम  सरकार  ने  इस  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  केन्द्रीय  सरकार  को  टी  ०  एस०  पी०  के
 गत  बाढ़  नियन्त्रण  बिस्तृत  योजनाएं  प्रस्तुत  की  जिनमें  उक्त  ऐतिहासिक  स्मारकों  की  सुरक्षा  के
 उपाय  बताए  गए  थे  ;

 क्या  यह  योजनायें  अभी  तक  उनके  मन्त्रालय  के  विचाराधीन  हैं  ;  भौ  यदि  तो  इसके
 बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  ओर

 टी०  एस०  पो०  के  अन्तगंत  इन  प्रस्तावों  की  अद्यतन  स्थिति  कया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विश्ागों  में  राज्य  मंत्रो

 कृष्णा  :  ओर  देवधारिया  में  पीठ  नाम  से  प्रसिद्ध  मन्दिर  और  हजरत  अजान
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 पीर  दरगाह  केन्द्रीय  संरक्षणाधीन  नहीं  ब्रह्मपुत्र  में  बाढ़के  कारण  मन्दिर  को  हुए  नुकसान  और

 दरगाह  को  इसी  प्रकार  के  खतरे  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण
 ने  राज्य  के  पुरातत्व  विभाग  से  इन  के  परिरक्षण  और  संरक्षण  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाने  का  अनुरोध
 किया  गया  है  ।

 से  (४).  आसाम  सरकार  देवधारिया  और  अजान  पीर  दरगाह  क्षेत्रों  क ेपरिरक्षण  के  लिए
 दो  परियोजनाओं  पर  विचार  कर  रही  है  ।  इन  परियोजनाओं  को  आसाम  सरकार  की  जनजाति
 योजना  में  शामिल  किया  गया  है  परन्तु  उपरोक्त  क्षेत्रों  के  परिरक्षण  के  लिए  केन्द्रीय  जल  विद्युत  आयोग

 द्वारा  तकनीकी  जांच  और  आगे  की  कायंवाही  के  लिए  विस्तृत  परियोजनायें  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई

 विधवाओं  और  निराधितों  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 3014.  श्री  राजकुमार  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सन््सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विधवाओं  और  निराश्चितों  के भरण-पोषण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  हेतु
 सरकार  हारा  कौन-कोन  सी  योजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं  ;

 इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  उक्त  श्रेणी  की  महिलाओं  को  सुविधाएं  प्रदाद  करने  के  लिए

 क्या  मानदण्ड  अपनाया  जाता  है  ;  और  ।

 क्या  संसद  सदस्य  और  विधान  सभा  सदस्य  की  सिफारिश  पर  भी  वित्तीय  सहायता  मंजूर
 की  जाती  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  ओर  खेल  तथा  सहिला  और  बाल  विकास

 बिसागों  में  राज्य  मंत्री  सारप्रेट  और  विधवाओं  गभौर  निराश्षितों  के

 निर्वाह  के  लिए  विलीय  सहायता  प्रदान  करने  की  कोई  केन्द्रीय  योजना  नहीं  महिला  एवं  बाल

 विकास  विभाग  निम्नलिखित  योजनाओं  के  अन्तगंत  महिलाओं  जिनमें  विधवाएं  और  निराश्चित  भी

 शामिल  कल्याण  कार्य  किए  जाते  -

 1.  संकटग्रस्त  महिलाओं  के  पुनर्वास  के  लिए  महिला  प्रशिक्षण  केन्द्र|संस्थान  खोलने  के

 लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  सहायता  योजना  ;

 2.  महिलाओं  के  लिए  प्रशिक्षण  एवं  रोजगार  एवं  उत्पादन  इकाईयां  ।

 3.  श्रमजीवी  महिलाओं  के  लिए  दिवस  देखभाल  केन्द्र  वाले  होस्टल  भवतों  के  निर्माण
 विस्तार  हेतु  सहायता  योजना  ।

 4.  निराश्चित  महिलाओं  और  शारीरिक  रूप  से  विकलांगों  के  लिए
 जिक-अ।थिक  कार्यक्रम  ।

 उपरोक्त  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  संलग्न  जिवरण  में  दी  गई
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 नहीं  ।

 विधरण

 1.  संकटप्रस्त  महिलाओं  के  पुनर्वास  के  लिए  महिला  प्रशिक्षण  केस  स्थापित  करने  हेतु  केलत्रीय
 प्रायोजित  सहायता  योजना

 योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  निराश्चित  महिलाओं  और  आश्रित  बच्चों  को  व्यवसाय  प्रशिक्षण  देकर
 और  आवासीय  देखभाल  के  जरिए  पुनर्वासित  करना  है  ताकि  ये  महिलायें  आ्थिक  रूप  से  स्वतन्त्र  हो
 सके  ।  राज्य  सरकारों  की  पिफारिश  पर  प्रशिक्षणाथियों  की  प्रशिक्षकों  के  भवन  का

 उपकरणों  आदि  के  खर्च  और  जहां  आवश्यक  हो  पुनर्वास  अनुदान  का  खर्च  धहन  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  राज्य  सरकार  और  स्वयंसेवी  एजेंसी  को  45:45  :  10  के  अनुपात  में  खर्च  वहन
 करने  हेतु  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  दी  जाती  अनुदान  राज्य  केन्द्र  शासित  प्रदेश  के

 प्रशासमों  के  माध्यम  से  दी  जाती  है  ।

 2.  महिलाओं  के  लिए  प्रशिक्षण  सह-उत्पादस  इकाईयां

 नावें  की  सहायता  से  1982-83  में  शुरू  की  गई  इस  योजना  का  उद्देश्य  सरकारी

 निगमों/स्वायत  संस्थाओं/स्वयंसेबी  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  है  जिससे  कि

 शहरी  स्लम  क्षेत्र  की गरीब  समाज  के  कमजोर  वर्ग  की  सैनिकों  और  उद्यमों  आदि

 के  कमंचारियों  की  विधवाओं  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  सके  और  उन्हें  स्थाई  आधार  पर  नौकरियां  मिल

 सके  ।  सहायता  कार्यशाला  एवं  उत्पादन  रिकार्ड  के  निर्माण  प्रशिक्षण  व  प्रारम्भिक  काम  चलाऊं

 पूंजी  के  रूप  में  दिवस  देखभाल  केन्द्र  सहित  शयनकक्ष  सुविधाओं  के  लिए  निवेश-पूंजी  के  लिए  सहायता
 प्रदान  की  जाती  अनुदान  सहायता  के  लिए  अविदन-पत्र  राज्य  सरकार/केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासन

 से  भेजे  जाते  हैं  ।

 3.  श्रमजीबी  महिलाओं  के  लिए  विवस  देखभाल  केन्द्र  सहित  होस्टल  मवव  के  निर्माण
 विस्तार  की  सहायता  योजना

 योजना  का  उद्देश्य  अविवाहित  और  अविवाहित  श्रमजीवी
 अलग  रहने  वाली  जिनके  पति  अलग  शहर  से  दूर  रहते  आवास
 धायें  प्रदान  करना  योजना  के  अन्तर्गत  स्वयंसेवी  संगठनों  को  भूमि  की  कीमत  के  50  प्रतिशत  तक
 और  भवन  के  निर्माण  खर्च  या  तैयार  निर्मित  भवन  की  खरीद  के  लिए  75  प्रतिशत  तक  की  सहायता
 दी  जाती  श्रमजीवी  महिलायें  जिनकी  आय  2000  रुपए  प्रति  माह  से  अधिक  नहीं  होती
 होस्टल  में  आवास  करने  के  लिए  पात्र  सहायता  अनुदान  के  लिए  आवेदन  पत्र  राज्य  स  रों/केन्द्र
 शासित  प्रशासनों  के  माध्यम  से  दिया  जाता  है  ।

 4.  निराश्चित  महिलाओं  और  शारीरिक  रूप  से  विकलांगों  के  लिए
 आधिक  कार्यक्रम

 यह  कायंक्रम  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोई  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  जिसके  अन्तगंत
 निराध्चित  परित्यक्त  और  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  महिलाओं  को  पूर्णकालिक
 और  अंशकालिक  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाता  है  ताकि  उनके  परिवार  की  आय  में  बृद्धि  राज्य
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 समाज  कल्याण  सलाहकार  बोर्ड  की  सिफारिश  पर  स्वयंसेत्री  संगठनों  को  3  लाख  रुपए  तक  की  सहायता
 निम्नलिखित  इकाईयां  खोलने  के  लिए  दी  जाती  है  :--

 ह॒

 लघ  उद्योगों  के  अन्तगंत  इकाईयां  ;

 बड़े  उद्योगों  की सहायक  इकाईयां  ;

 हथकरघा  उद्योगों  के  लिए  प्र  बन्ध/उत्पादन  इकाईयां  ;

 हथकरघा  प्रशिक्षण-सह-उत्पादन  इकाईयां  ;

 क्रषि  आधारित  उत्पादन  इकाईयां  ।

 जिनुवाव ]
 संस्कृत  के  विद्वानों  को आधिक  सहायता

 3015.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  कररंगे

 क्या  संस्कृत  शिक्षा  विकास  योजना  के  अन्तगंत  संस्कृत  के  55  वर्ष  से  अधिक  आयु  के
 जिनकी  आय  250  रुपए  प्रति  माप्त  से  कम  इतनी  आ्िक  सहायता  प्राप्त  करने  के  हकदार

 जिससे  उनकी  कुल  मासिक  आय  250  रुपए  हो  जाए  ;

 यदि  तो  यह  निर्णय  कब  लिया  गया  था  ;

 क्या  उन्हें  अब  तक  मंहगाई  भत्ते  आदि  के  रूप  में  कोई  धनराशि  मंजूर  की  गई  ज॑सा  कि
 अन्य  सरकारी  पेन्शन  भोगियों  के  मामले  में  किया  गया  है  ;  यदि  तो  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई

 है  ;

 क्या  वित्तीय  सहायता  की  धनराशि  में  भी  ब॒द्धि  करनें  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  और  शिक्षा  के  बिकासਂ  की  योजना  के  संस्कृत  के  वे
 प्रख्यात  जिनकी  आयु  55  वर्ष  से अधिक  है  और  वाधिक  आय  अनुमत्य  अनुदान  से  कम  उन्हें
 3000  रुपए  प्रतिवर्ष  दिए  जाते  विगत  यह  राशि  1800  रुपए  जिसे  वर्ष  1980-81  से

 बढ़ा  दिया  गया

 यह  चूंकि  एक  साधारण  विनीय  सहायता  अतः  मंहगाई  भत्ता  आदि  दिए  जाने  का
 प्रश्न  नहाँ  उठता  ।

 और  (४).  वतंमान  राशि  में  वृद्धि  किए  जाने  का  प्रश्न  इस  मन्त्रालय  के  विचाराधीन

 खारे  बानी  में  पाए  जाने  वाले  सगरमच्छों  का  समाप्तप्राय  होना

 3016.  श्री  ए०  जयमोहन  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मस्त्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  आंध्र  उड़ीसा  तथा  पश्चिम  बंगाल  की  खाड़ी  के  तट
 के  साथ-साथ  बारे  पानी  में  पाए  जने  वाले  मगरमच्छों  के  तेजी  से  समाप्त  होते  जाने  की  जानकारी  है  ;
 और

 यदि  तो सरकार  का  मगरमच्छों  की  इस  दुलंभ  जाति  के  संरक्षण  के  लिए  कौन  से
 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  हाल  ही  के
 बीते  समय  में  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  में  खारे  पानी  में  पाए  जाने  वाले  मगरमच्छों  की  में  वृद्धि
 हुई  है  ओर  इन  दो  राज्यों  में  ये  तेजी  से  समाप्त  नहीं  हो  रहे  आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  में  यह
 सरीसूप  कुछ  वर्षों  में  तेजी  से  समाप्त  हो  गया  है  ।

 खारे  पानी  में  पाए  जाने  वाले  मगरमच्छ  का  बन्दी  प्रजनन  सफलतापूर्वक  किया  गया  और
 इन  नमूनों  को  पू्वंवास-स्थलों  राहित  निदिष्ट  अभयारण्यों  में  छोड़ा  गया  है  ।  पूर्वी  समुद्र  तट  के  पास  इन
 प्रजातियों  और  इनके  वासस्थलों  की  सुरक्षा  क ेलिए  अभयारण्य  सुजित  किए  गए

 प्रशिक्षित  गर$ई्सों  को  कमो

 3017.  श्रीमती  किशोरी  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रशिक्षित  नर्सों  की  भारी  कमी  है  जैसा  कि  हाल  में  भारतीय  प्रशिक्षित  नर्से

 एसोसिएशन  ने  गोवाहाटी  में  हुए  अपने  द्विवार्थिक  सम्मेलन  में  दावा  किया  है  ;

 क्या  नर्सों  की  सेवा  शर्तें  सन््तोषजनक  हैं  ;

 कया  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  इन  पहलुओं  की  जांच  कर  रही  है  ;

 (a)  क्या  उसकी  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  ह ैऔर  यदि  तो  उसमें  क्या  सिफारिश  की  गई  हैं  ;

 और  े

 (5)  क्या  नर्सों  की आवश्यकता  और  उनकी  नियुक्ति  के  बीच  के  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिए
 कोई  लघु  अवधि  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  छापडें  :  :  और

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  देश  में  नसिग  कमिकों  की  कमी  नसों  के  कार्यों  की  शर्तें  अन्य

 स्वास्थ्य  कमिकों  जैसी  ही

 और  देश  में  बसिंग  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  सेवा  शर्तों  उनके  स्तर  तथा  सम्बद्ध
 मामलों  की  पुनरीक्षा  करने  तथा  सरकार  को  उपयुक्त  सिफारिशें  करने  के  लिए  नर्सो  एवं  नसिंग  व्यवसाय
 सम्बन्धी  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  गठित  की  गई  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  को  प्राप्त  नहीं

 हुई

 नर्सों  का  प्रशिक्षण  मुख्यतः  राज्य  का  विषय  है  और  अपनी  आवश्यकता  के  अनुसार  वे
 नर्सों  के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करते
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 सामाजिक  वबानिकी  योजना

 3018.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे
 किः

 क्या  विदेशों  से  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकी  योजना  के  अन्तर्गत  लगाए  जाने  वाले

 पेड़ों  की  किस्मों  के  बारे  में  भारतीय  अधिकारियों  द्वारा  निर्णय  किए  जाते  और

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लगाए  जाने  वाले  पेड़ों  की  मुख्य  किसमें  कोन  सी  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  जी  हां  ।

 परियोजना  के  अन्तगंत  ईंधन  छोटी  लकड़ी  और  फलदार  वृक्षों  का  रोपण
 किया  गया  विलायती  बबूल

 कटहल
 आदि  मुख्य  प्रजातियां  रोपित  की  गई  हैं  ।

 सामाजिक  वानिकी  योजना

 3019.  भरी  एस ०  एम०  गुरह्ो  :

 शी  एच०  एन०  नन््जे  गौडा  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदेशों  से  सहायता  प्राप्त
 जिक  वानिकी  योजना  के  कार्यान्वयन  में  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  देश  में  कौन-सी  संस्थाएं  सहमत
 हुई

 पर्यावरण  और  थन  मन््त्रालय  में  राप्य  सन््त्रो  जियाउरंहमान  :  देश  में  बाह्य
 सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकी  प्रायोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  निम्नलिखित  संगठन  सहायता  दे  रहे
 हैं  :-

 क्रम  संगठनएजेंसी  का  नाम  राज्य  जिसमें  कार्यान्वित  की
 सं०  जा  रही  हैं

 कं  2  5

 1.  विश्व  बैंक  डी०  उत्तर
 चल  जम्मू  व

 प्रश्चिम  कर्नाटक  ओर  केरल  ।

 2.  यूनाइटेड  स्टेट्स  एजेंसी  फॉर  इण्टरनेशनल  उत्तर

 डेवलपमेंट  एस०  ए०  आई०  चल  प्रदेश  और  महद्दाराष्ट्र  ।
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 2  3

 3.  स्वीडिश  इन्टरनेशनल  डेवलपमेंट  अथारिटी  उड़ीसा  और  बिहार  ।

 आई०  डी०

 4.  केनेडियन  इन्टरनेशनल  डेवलपमेंट  एजेंसी  आन्ध्र  प्रदेश  ।

 आई  डी०

 5.  ब्रिटिश  ओवरसीज  डेवलपमेंट  कनाटिक  ।

 एसिश्टेन्ट  डी०

 6.  डेनिश  इन्टरनेशनल  डेवलपमेंट  एजेंसी  हरियाणा  और  जम्मू  व  कश्मीर  ।

 एु०  एन०  आई०  डी०

 ]

 सांडला  ओर  जबलपुर  के  बीच  वरास््ता  सेनपुर  सीह्षी  रेखगाड़ो  चलामा

 3021.  श्री  मोहन  लाल  क्या  रेल  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  मांडला  गेज  से  जबलपुर  तक  बरास्ता  नैनपुर  एक  सीधी

 रेलगाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  ?

 रेल  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मांडला  फो्ट  और  जबलपुर  के  बीच  पहले  ही  मेल  दिलाने  वाली  दो  जोड़ी  गाड़ियां
 उपलब्ध  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  26  का  मांडला  तक  विस्तार  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताथ

 3022.  श्री  मोहन  लाल  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन््त्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  झांसी  से  लखनादोन  तक  जाने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  26  का  घुनसोर  होते
 हुए  जो  86  किलोमीटर  आगे  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  था  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  कार्यवाही  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मस्जालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 आए

 मनन
 ै

 शराब  बताने  के  का  रखानों  से
 प्रदूषण

 3023.  भी  क्रीबल्लप्न  पाणिप्रही  :

 डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  सन््त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  और  सम्बन्धित  उद्योगों  विशेषकर  शराब  बनाने  वाली
 यूनिटों  जिनसे  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  प्रदूषण  फैल  रहा  एक  निर्धारित  सभय  सीमा  के  भीतर
 प्रदूषण  समाप्त  करने  के  लिए  तुरन्त  और  प्रभावी  कदम  उठाने  हेतु  मार्गनिर्देश  जारी  किए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  हाँ  ।

 केन्द्रीय  जल  प्रदूषण  निवारण  एवं  नियन्त्रण  बोड़ं  ने  11  उद्योगों  के  लिए  न्यूनतम  राष्ट्रीय
 मानक  विकसित  किए  केन्द्रीम  बोढ  ने  भद्यनिर्माणशाला  के  बहिल्नावों  हेतु  1981  में

 न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानक  विकसित  किए  और  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्डों  को  उनके  राज्यों  में
 निर्माणशालाओं  में  रायेन्वयन  हेतु  जारी  कर  मद्निर्माण  यूनिटों  से  उनके  बहिल्लावों  को  वांछित
 मानकों  के  अन्तगंत  लाने  हेतु  1984  उपचार  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  की  अपेक्षा  की  गई  थी  ।

 अधिकांश  मद्यनिर्माण  यूनिटों  न ेअब  तक  ऐसे  उपचार  संयंत्रों  की  व्यवस्था  नहीं  की  हैं  ।  केन्द्रीय  बोर्ड  और
 राज्य  बोर्डों  द्वारा  समय-समय  पर  उपचारी  उपायों  की  समीक्षा  की  जाती  कुछ  दोषी  इकाईयों  के
 खिलाफ  कानूनी  कारंवाई  भी  की  गई  हैं  ।

 पूर्वोलर  क्षेत्र  में  कोच  फंक्टरी

 3024.  श्रो०  पराग  चालिहा  :  कया  रेल  भगत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में विशेषकर  रांगिया  में  एक  रेलवे  कोच  फंक्टरी  स्थापित
 करने,का  कोई  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  अभी  इस  पर  कोई  विचार  नहीं  हो  रहा  तो  क्या  इसे  कभी  बाद  में  स्थापित  करने

 का  विचार  है  ?  >

 रेल  भन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  माधवराव  :  से  जी  देश  की

 मौजूदा  उत्पादन  यूनिटों  की  उपलब्ध  क्षमता  और  सवारी  डिब्बों  के  निर्माण  के  लिए  निर्माणाधीन  यूनिटों
 को  ध्यान  में  रखते  आगे  कोई  और/वृद्धि  आवश्यक  नहीं  समझी  जाती  फिलहाल  अथवा
 निकट  भविष्य  में  देश  में  अन्य  सवारी  डिब्बा  का  रखाने  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गुवाहाटी  और  तिनसुकिया  के  बीच  रेल  सम्पर्क

 3025.  प्रो०  पराग  चालिहा  :  कया  रेल  सनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  असम  में  अब  तक  उपेक्षित  जिला  मुख्यालय  तथा

 जोरहाट  और  डिब्रूगढ़  जैसे  महत्वपूर्ण  शहरों  को  रेल  सम्पर्क  से  जोड़ने  के  लिए  गुवाहाटी  से

 तिनसुकिया  तक  बड़ी  रेल  लाइन  की  काफी  लम्बे  समय  से  की  जा  रही  मांग  की  जानकारी  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  यदि  कोई  कदम  उठाये  गये  तो  वे  क्या

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  माधयराव  :  जो

 वैकल्पिक  मार्गों  में  स ेएक  मार्ग  के  रूप  में  जोरहाट  और  शिवसागर  जिला  नगरों

 को  जोड़ने  के  लिए  गुवाहाटी  से  डिब्रगढ़  और  तिनसुकिया  तक  एक  नई  बड़ी  रेल  लाइन  के  निर्माण  हेतु
 सर्वेक्षण  किया  गया  असम  सरकार  ने  चापरमुख  से  नौगांव  तक  बड़ी  लाइन  सम्पर्क  और

 मौजूदा  मीटर  लाइन  मार्ग  के  साथ-साथ  गुवाहाटी  से  डिब्रूगढ़  और  तिनसुकिया  तक  एक  बड़ी  लाइन  की

 सिफारिश  की  योजना  आयोग  ने  इस  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  नहीं  किया  है  ।

 ]
 तकनोको  शिक्षा  के  उद्देश्य

 3026.  श्री  बद्धि  चन्द्र  क्या  सानव  संसाधस  विकास  मन््त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे
 का

 किः

 क्या  तकनीकी  डिप्लोमा  और  इंजीनियरिंग  डिग्री  तथा  आई०  टी ०  आई०  शिक्षा
 प्रदान  करने  का  उद्देश्य  छात्रों  को  आत्म-निर्भर  बनाना  तथा  उन्हें  रोजगार  प्रदान  करना  है  ;

 कया  उपर्युक्त  तकनीकी  शिक्षा  इस  उद्देश्य  को  पूरा  करती

 यदि  तो किस  सीमा  तक  ;  और

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  नई  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  आमूल  परिवतेन
 करके  इस  तकनीकी  शिक्षा  को  नया  रूप  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  सभी  छात्र  आत्म-निर्भर  हो
 सकें  एवं  उपयुक्त  रोजगार  प्राप्त  कर  सकें  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन््त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  बिभागों  में  र।ज्य  मन्त्रो

 कृष्णा  :  से  प्रमाण  डिप्री  सहित  विभिन्न  स्तरों  पर  तकनीकी  शिक्षा  का

 उद्देश्य  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  जिनसे  इन  पाठ्यक्रमों  के  माध्यम  से  प्रशिक्षित  छात्र
 कारी  रोजगार  प्राप्त  कर  इस  उद्देश्य  को  पूरा  किया  जा  रहा  है  और  तकनीकी  शिक्षा  में
 प्रशिक्षित  उम्मीदवारों  को  उद्योग्रों  अथवा  अन्य  प्रयोक्ता  संगठनों  द्वारा  उपयुक्त  स्तरों  पर  नियुक्त  किया
 जाता  है  ।

 ॥

 सवेतन  रोजगार  के  कुछ  छात्र  स्वतः  रोजगार  नियुक्त  होने  की  प्रणाली  को  भी  चुन
 सकते  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  छात्रों  को  स्वतः  रोजगार  को  एक
 जीविका  उपाजन  के  विकल्प  के  रूप  में  विचार  करने  के  लिए  उन्हें  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  प्रशिक्षुता
 में  डिग्री  अथवा  डिप्लोमा  कायेक्रमों  में  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  नीति  के  अनुसरण  में  प्रशिक्षता
 प्रशिक्षण  के  लिए  सुविधाओं  का  सृजन  करने  के  लिए  योजनाएं  तंयार  की  गई
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 पसन  कर्मचारियों  हारा  चुनाव  लड़ने  वर  प्रतिबन्ध  लगाने
 बाला  उपबस्ध  समाप्त  करना

 3027.  भ्री  इख्जीत  कया  जल-भूतल  परिवहन  सन््त्री  बम्बई  पत्तन  के  कमंचारियों
 द्वारा  राजनीति  में  भाग  लिए  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाले  उपबंध  के  बारे  में  19  1979  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  764  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पत्तन  कर्मचारियों  द्वारा  चुनाव  लड़ने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाला  उपबन्ध  अभी  तक
 समाप्त  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  वर्ष  1985  से  अब  तक  की  अवधि  में  नगर  निगम  के  अथवा  कोई  अन्य  चुनाव  लड़ने
 के  कारण  बम्बई  पत्तन  न्यास  के  किन्हीं  कमंच।रियों  को  दंडित  किया  गया

 यदि  तो  पत्तन  अधिकारियों  द्वारा  उन्हें  किस  प्रकार  का  दण्ड  दिया  गया  है  ;  और

 (7)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मनन््त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  राजेश  और

 बम्बई  पत्तन  न्यास  विनियमों  के  सम्बन्धित  उपबन्धों  के  तहत  पत्तन  के  कर्ंचारियों  को  चुनाव  लड़ने  की

 मनाही  सरकार  ने  किसी  भी  समय  इस  उपबंध  को  निरस्त  करने  का  निर्णय  नहीं  लिया

 (7)  से  (४).  बम्बई  पत्तन  न्यास  ने  उन  दो  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कारंवाई  शुरू
 कर  दी  है  जिन्होंने  बुहृतर  बम्बई  के  मगर  निगम  का  चुनाव  लड़ा  था  और  वे  उसी  आधार  पर  एक  अन्य

 कर्ंचारी  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कारंवाई  करने  पर  विचार  कर  रहे

 राष्ट्रीय  शक्षिक  योजना  ओर  प्रशासन  संस्थान  में  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 3028.  शभीसती  गीता  सुख्लजो  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  नई  शिक्षा  नीति  के  बावजूद  राष्ट्रीय  शैक्षिक  योजना  और  प्रशासन  संस्थान  में

 शिक्षा  अधिकारियों  तथा  प्रिसिपलों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के लिए  प्रशिक्षण  विषयों  में  गत  दस  वर्षों  से

 संशोधन  नहीं  किए  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सासयव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  सन्त्री

 कृष्णा  :  नहीं  ।  संस्थान  द्वारा  आयोजित  जिला  शिक्षा  अधिकारियों  और  प्रधानाचार्यों
 के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  प्रशिक्षण  की  विषयवस्तु  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जा  रही  है  जो  राष्ट्रीय
 शिक्षा  1986  तथा  का  रंवाई  योजना  पर  केन्द्रित  ह ैऔर  दस  व्यापक  रूप  से  संशोधित  किया  गया

 जिला  शिक्षा  अधिकारियों  के  कार्यक्रम  के  लिए  पाठ्यक्रम-सम्बन्धी  विषयवस्तु  में  राष्ट्रीय  शिक्षा
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 नीति  पर  प्रमुख  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  की  आयोजना  तथा  प्रबन्ध  शिक्षा  में  समाज  की

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  अल्पसंख्यकों  और  महिलाओं  की
 प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सर्वसुलभ  गैर  औपचारिक  तथा  प्रौढ़  राष्ट्रीय  साक्षरता
 शिक्षा  का  माध्यमिक  मानव  संसाधन  विकास

 स्कूल  मानचित्रण  और  संस्थागत  आयोजना  और  मूल्यांकन  शामिल

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  और  कारंबाई  1986  के  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  बल  और  स्वायत्त
 कालेजों  सम्बन्धी  कोटि  और  दक्षता  के  लिए  पाठ्यक्रमों  तथा  आयोजना  की

 कालेज  का  स्कूल  तथा  समाज  के  साथ  महिला  शिक्षा  और

 विश्वविद्यालय  शिक्षा  के  विषयों  को  शामिल  करने  के  लिए  कालेज  प्रधानाचार्यों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम
 की  प्रशिक्षण  विषयवस्तु  की  भी  पुन:संरचना  की  गई  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  और  का  रंवाई  योजना  के

 प्रमुख  बल  वाले  और  जिला  शिक्षा  अधिकारियों  के  कार्य  क्रम  के  सामने  पहले  ही  सूचीबद्ध  किए
 गए  अन्य  प्रसंगिक  विषयों  को  भी  शामिल  करने  के  लिए  स्कल-प्रधानाचार्यों  के  लिए  कार्यक्रमों  के लिए
 प्रशिक्षण-विषयवस्तु  में  व्यापक  रूप  से  संशोधन  किया  गया  इन  कायंत्रमों  में  से  कुछ  कार्यक्रम  राज्यों
 केन्द्रीय  विद्यालयों  और  सैनिक  स्कूलों  आदि  के  अनुरोध  पर  आयोजित  किए  जाते  हैं  और  उन्हें  उनकी
 विशिष्ट  आवश्यकताओं  के  अनुकूल  बनाया  जांता

 प्रश्न  ही  नहीं

 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  बजट  प्रावधान

 3029.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  बहू  प्रचारित  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  अभी  तक  स्थापित  नहीं  हुआ  है  और  इसके

 लिए  किए  गए  सभी  बजट  प्रावधान  अप्रयुक्त  पड़े  और
 ः

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन््त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  सनन््त्री
 कृष्णा  :  और  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  है
 कि  वर्तमान  कार्यक्रम  जारी  रखा  परन्तु  उनकी  कोटि  में  प्रमाणित  विज्ञान  एबं  प्रोद्योगिकी
 निवेशों  का  प्रयोग  बेहतर  उचित  शैक्षिक  नव  परिवतंन  इत्यादि  से  सुधार
 किया  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  अभी  तक  अन्तिम  रूप  से  शुरू  नहीं  की  गई  वरंमान
 कार्यक्रम  जारी  हैं  तथा  इसके  लिए  उपलब्ध  कराई,गई  आवश्यक  निधियों  का  उपयोग  क्रिया  जा  रहा

 नवोदय  विद्यालयों  के  लिए  घनराशि  का  आवंटन

 3030.  प्रो०  सैफुद्दीत  सोज  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्िः

 नवोदय  विद्यालयों  के  लिए  निर्धारित  धनराशि  का  कितना  प्रतिशत  भाग
 1987  के  अन्त  तक  खर्च  किया  गया  है  ;
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 क्या  इसके  लिए  और  धनराशि  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ;  और

 कौन-कौन  से  राज्य  इस  कार्य  में  पीछे  रहे  हैं  और  उनके  पीछे  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  में  शिक्षा  और  संरक्तति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री
 कृष्णा  वर्ष  1987-88  के  लिए  संशोधित  प्रायकलन  में  नवोदय  विद्यालयों  के  लिए
 59.00  करोड़  रु०  का  प्रावधान  निर्घारित  किया  गया  इसमें  1987  तक  5.00
 करोड़  रु०  की  राशि  मुक्त  की  गई  है  जो  8.47  प्रतिशत

 फिलहाल  कोई  इरादा  नहीं  है  ।
 ह॒

 असम  और  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकारों  को  जिन्होंने  योजना  में
 परिकल्पित  शिक्षण  के  माध्यम  के  बारे  में  कुछ  आशंकाएं  अभिव्यक्ति  की  सभी  अन्य  राज्य  और  संघ
 शासित  क्षेत्र  अपने-अपने  जिलों  में  नवोदय  विद्यालयों  को एक  चरण३द्ध  तरीके  से  आरम्भ  करने  के  लिए

 भूमि  और  भवन  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।
 |

 मभारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  की  रक्षित  समेकित  संचार
 प्रणाली  के  बारे  में  लागत  प्राकलन

 3031.  भी  अमल  दस  :  क्या  इस्पात  और  खान  मसन््त्री  भारतीय  इस्पात  द्वारा  उपग्रह  के
 माध्यम  से  स्थित  समेकित  संचार  प्रणाली  की  स्थापना  के  बारे  में  9  1987  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  1780  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा  उपग्रह  के  माध्यम  से  स्थिति  समेकित  संचार

 प्रणाली  की  स्थापना  के  बारे  में  परियोजना  रिपोर्ट  सहित  लागत  प्रावकलन  अब  उपलब्ध  हैं  ;

 यदि  तो  इस  प्रणाली  की  स्थापना  पर  होने  वाले  व्यय  का  अनुमान  क्या  है  ;

 इस  प्रणाली  से  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  की  कार्यशाला  में  किस  प्रकार  सुधार
 होगा  ;

 इस  प्रणाली  के  न  होने  से  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  की  क्षमता  पर  किस  प्रकार  प्रभाव

 पड़  रहा  है  ;  और

 (&)  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  और  देश  को  इसमे  कितना  वित्तीय  लाभ  होगा  ?

 इस्पात  और  छान  सन््त्री  माखम  लाल  :  नहीं  ।

 यह  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 से  इस  प्रणाली  से  सेल  के  केन्द्रीय  विपणन

 शाखा  कार्यालयों  तथा  स्टाकयार्डों  के लिए  सफल  एवं  विश्वसनीय  संचार  व्यवस्था  उपलब्ध  होने  की

 सम्भावना

 उन्नत  संचार  प्रणाली  से  ज्ननकारी  अधिक  तेजी  से  मिलेगी  जबकि  इस  समय  खानों
 और  स्टाकयार्डों  के विभिन्न  प्रचालनात्मक  तथा  विपणन  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  इतनी  शीघ्रता

 से  नहीं  मिल  पाती  इससे  ऐसी  समस्याओं  को  हल  करने  मे  अधिक  शीघ्रता  से  निर्णय  लेने  में  सहायता

 विस्तृत  बजट  रिपोर्ट  के  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  ही  वित्तीय  लाभ  का  अनुमान  लगाया  जा

 सकता
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 a  न»  भणल  ee  इस्पात का गर-सरणीकृत  आयात

 इस्पात  का  गर-सरणीकृत  आयात

 3032.  श्री  अमल  क्या  इस्पात  और  खास  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  के  गैर-सरणीकृत  आयात  का  लेखा  रखा  जाता  है/भांकड़  रखे  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  वर्ष  1983-84  से  1985-86  की  अवधि  में  किए  गए  इस्पात  के
 सरणीकृत  आयात  के  श्रेणी-वार  आंकड़े  क्या  और

 किन-किन  एककों  को  इस्पात  के  गर-सरणीकृत  भायात  की  अनुमति  दी  गई  थी  और  उन्हें
 किस  प्रयोजन  के  लिए  इसका  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ?

 इस्पात  ओर  खान  मन््त्री  माखन  लाधन्न  :  नहीं  ।

 इस  प्रकार  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 बिना  माध्यम  के  इस्पात  का  आयात  करने  वाली  इकाइयों  की  इकाई-वार  सूची  उपलब्ध

 नहीं  है  ।

 इस्पात  का  निर्माण

 3033.  थी  अमल  दस  :  क्या  इस्पात  और  खान  सन््त्री  हस्पात  के  आयात  के  बारे  में  20
 1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संघया  7049  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 भारत  में  किन-किन  श्रेणियों  के  इस्पात  का  निर्माण  किया  जाना  सम्भव  नहीं  है  ;

 क्या  इन  श्रेणियों  के  इस्पात  का  निर्माण  शुरू  करने  के  प्रयास  किए  गए  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  इनमें  से  कुछ  श्रेणियों  का  निर्माण  भारत  में  हो  सकवा  यदि  तो  इनके  आयात
 के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 स्वदेशी  उत्पादन  की  लागत  पर  आयात  किस  सीमा  तक  किया  जाता  है  ?

 इस्पात  और  खान  सनी  साखलन  लाल  :  और  कुल  मिलाकर

 इस्पात  की  सभी  मुख्य  श्रेणियों  का  उत्पादन  करने  में  सक्षम  कुछ  मामलों  में  भारत  में  इस
 प्रकार  की  मदों  की  मितव्ययी  ढंग  से  उत्पादन  करने  के  लिए  मांग  पर्याप्त  नहीं  ऐसे  मामलों  में  और

 जहां  देशी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  वहां  उपभोक्ताओं  की  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  आयात  की  अनुमति  दी  जाती

 आयःत  प्रतिस्थापन  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  ह ैऔर  भारतीय  इस्पात
 उद्योग  आयात  प्रतिस्थापन  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  १रता  रहा  बायलर  क्वालिटी  को  प्रेशर
 वेप्तल  हाई  स्ट्रेंग्य  माइक्रो  अलायड  90  यू०  टी०  की  रेल  पटरियां  आदि  के  उत्पादन  से

 इस्पात  की  उन  मदों  के  निर्माण  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  पहले  उत्पादन  नहीं  किया
 यया
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 मुख्य  रूप  से  यह  बात  सुनिश्चित  करके  ही  आयात  को  विनियमित  किया  जाता  है  कि
 उससे  देशी  उत्पादन  की  हानि  न  हो  ।

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकोकरण  और  प्रोद्योगिकोय  उरतयन

 3034.  भी  अमल  बत्त  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  इस्पात  संयंत्रों  का आधुनिकीकरण  के
 बारे  में  20  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7150  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के किन  मुख्य  उपकरणों  का  आधुनिकीक रण  और  प्रौद्योगिकीय
 उन्नयन  किया  जाना  है  और  ऐसे  प्रत्येक  उपकरण  की  लागत  कितनी  है  ;

 विभिन्त  मुख्य  उपकरणों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  क्या  समय  निश्चित  किया  गया  है  ;
 और

 आधुनिकीकरण  से  कितनी  बचत  होने  की  सम्भावना  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  संत्री  मान  लाल  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के

 आधुनिकीकरण  की  प्रस्तावित  योजना  को  दो  चरणों  में  बांटा  गया  में  कज्चेमाल  की  तैयारी
 में  सुधार  तथा  उसकी  व्यवस्था  करने  से  सम्बन्धित  योजनाओं  तथा  अन्य  सभी  प्रचालन  प्राचलों  की
 परिकल्पना  की  गई  आधुनिकीकरण  योजना  के  में  कंटिन्युअस  कास्टर  सहित  नई

 इस्पात  गलनशाला  की  स्थापना  इस्पात  गलनशालाभओों  में  कंटिन्युअस  कास्टर  की  स्थापना  तथा

 प्लेट  मिल  हाट  स्ट्रीप  मिल  के  आधुनिकीकरण  को  शामिल  किया  गया

 आधुनिकीकरण  के  पर  रूप  से  415  करोड़  रु०  तथा  पर  1265
 करोड़  र०  की  लागत  आने  का  अनुमान  है  ।

 आधुनिकीकरण  योजना  के  के  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 आधुनिकीकरण  के  सम्पूर्ण  कार्य  के  छः  वर्ष  से  कुछ  अधिक  समय  में  पूरा  हो  जाने  की

 सम्भावना  है  ।

 राउरकेला  इस्पात  कारंखाने  के  आधुनिकीकरण  से  तप्त  अपरिष्क्ृत  इस्पात  और
 विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  क ेअलावा  इनके  परिणामस्वरूप  उत्पादकता  और  प्रौद्योगिकीय
 मानकों  में  सुधार  होगा  जिससे  कारखाने  को  पर्याप्त  बचत  होगी  और  उसकी  वित्तीय  स्थिति  बेहतर
 होगी  ।

 केरल  में  सृते  क ेकारण  पेचिश  का  फंलनता

 3035.  श्री  वक्कम  पुरुषों  तमन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  केरल  में  सूखे  क ेकारण  और  शुद्ध  पेय  जल  की  अनुपलब्धता  के  कारण
 पेचिश  आदि  जैसी  बीमारियों  के  फैलने  की  जानकारी  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;
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 कया  सरकार  ने  सूखा  ग्रसित  क्षेत्रों  में  किसी  महामारी  के  फैलने  की  सम्भावनाओं  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;  ओर

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर  सूखे  से  पड़ने  वाले  किसी  सम्भावित  प्रतिकूल
 प्रभाव  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज  :

 हां  ।

 से  स्वा-थ्य  सेवा  केरल से  प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  त्रिवेन्द्रम  जिले  के
 तटबततों  क्षेत्रों  में  1987  के  दौरान  276  व्यक्तियों  के

 जठरांत्रशोथ
 से  पीड़ित  होने  और  16

 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  बताई  गई  जबकि  1987  में  206  व्यक्तियों  को  यह  रोग  लगने  तथा  6
 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  बताई  गई  थी  ।  क्विलान  जिले  में  29-9-1987  से  30-10-1987  की  अवधि
 के  दोरान  502  व्यक्ितयों  के  जठरान्त्र  शोथ/हैजा  से  पीड़ित  होने  तथा  20  व्यक्तियों  की  मृत्यु  होने  की

 सूचना  मिली  रोगियों  की  इतनी  अधिक  संख्या  होने  का  कारण  इस  क्षेत्र  में  सूखे  की  स्थिति  और
 पीने  का  साफ  पानी  उपलब्ध  न  होना  रोगों  को  फेलने  से  रोकने  के लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए
 गए  हैं  :--

 के  पानी  के  स्रोतों  में  क्लोरीन  मिलाना  ।

 शिक्षा  देना  ।

 आर०  एस०  पैकेट  बांटना  ।

 इसके  अतिरिक्त  केरल  सरकार  को  3.3  करोड़  रु०  की  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  की  गई  है
 ताकि  जलपू्ति  के  साधनों  में  सुधार  नलकूप  पावर  पम्प  तथा  हैण्ड  पम्प  भण्डारणों
 का  निर्माण  करने  आदि  जैसे  अल्पकालीन  राहत  उपाय  किए  जा  ये  का  1988  से  पहले
 शुरू  और  पूरे  किए  जाने  ताकि  नगरीय  क्षेत्रों  मे ंजलपूर्ति  की  स्थिति  में  सुधार  हो  सके  |

 यमुना  नदी  को  बिल्ली  में  सोगम्य  जलसाग  के  रुप  में  विकसित
 करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 3036.  भी  महेल्र  सिह  :

 जी  यशवन्त  राव  गड़ाश्ल  पाटिल  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कछ्ूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  अन्तर्देशीय  जल-मार्ग  प्राधिकरण  राजधानी  की  परिवहन  समस्या  को  हल
 करने  के  लिए  दिल्ली  में  यमुना  नदी  को  नौगम्य  जलमाग्गं  के  रूप  में  विकसित  करने  की  योजना  बना  रही
 है  ;  और

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन््त्रालय  के  राज्य  भनत्रो  राजेश  :  ओर
 भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमागे  प्राधिकरण  ने  यमुना  नदी  पर  नौचालन  की  व्यवहारिकता  का  पता  लगाने
 के  थिए  सम्भाव्यता  अध्ययन  कर  ने  की  कारंवाई  शुरू  कर  दी

 |
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 क्षेत्रीय  महिला  पालिटेक्नोक

 3037.  भोमतोी  जगनन्तो  प्रटरणाप्रक  :  गया  मानव  सलादन  विशाल  श्ंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  का  गई  शिक्षा  तीति  के  अ्न्तरांत  क्षेक्रीप  शरहिला  प्रालिटेकलिक  स्थापित
 करते  का  विभार  है  ;

 ॥॒

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  उड़ीसा  में  एक  ऐसे  पालिटेकनिक  का  प्रस्ताव  भेजा  है  ;  और

 यदि  तो  यह  कब  स्थापित  किया  जायेगा  ?  श

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रों

 कृष्णा  :  से  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  अनुसरण  सरकार  का  कैग्ब्रीय  योजना  के
 अंतर्गत  महिलाओं  के  लिए  आज्ासीय्  फ़लिट्रेबबीकों  को  स्थापना  का  जक़्ताब्र  चालू  वित्त  वर्ष  दे
 दौरान  इस  प्रकार  के  एक  पालिटेक्नीक  को  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 इसके  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  गए  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  अभी
 तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 सम्बलपुर  रेलथे  डियोजन

 3038.  भौमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  रेल  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  सम्बलपुर  रेलवे  डिवीजन  का  कार्य  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  कब  से  ;

 झस  परिभोजना  के  स्थापना  काये  में  अनुमाततः  कितती  धनराहि  खबं  की

 उस  परियोजना  के  लिए  सरकार  द्वारा  अब  तक  कितनी  धनराहि  दी  गई  ?

 रेल  समर्जालय  के  राज्य  मन््त्नो  साधवराव  :  जी

 (@)  नियन्त्रण  कार्यालय  का  निर्माण  शुरू  करने  के  साथ  16-10-87  0-87  को  ।

 और  सम्बलपुर  मण्डल  की  स्थापना  से  सम्बन्धित  निर्माण  कार्यों  के लिए  रवीकृत
 की  गई  राशि  4.5  करोड़  रुपए  है  ।  1987-88  तक  के  लिए  82  लाख  रुपए  जारी  किए  गए  हैं  ।

 इस्थात  बनाने  बाली  क्रियाओं  के  उपोत्पादों  का  प्रधोग  करने  सम्बन्धी  बोजना

 3039.  श्री  सत्येगंप्र  नारायण  सिंह  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  धारतीय  इस्पात  प्राप्रिकरण  लिप्ििटेड  के  परांस  अतेक  विरप्के  शत्य  उत्पाद
 बनामे  के  लिए  क्ोक  ओवन  धमन  भट्टी  से  निकला  कचरा  ओर  इस्पात  अताने  ब्रालो  श्रक्रियाओं

 के  अन्य  उपोत्पादों  का  प्रयोग  करने  सम्बन्धी  योजना  है
 ;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इन  उपोत्पाद  संयंत्रों  से शारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  की  अर्थ  व्यवस्था
 में  सुधार  होगा  ?

 इस्पात  भोर  खान  सन््त्रो  सालन  लाल  :  ओर  जी  सेल  के

 उपोत्पाद  के  रूप  में  कोक  ओवन  गैस  से  कई  कोयला  रसायनों  की  प्राप्ति  कर  रहे  इन
 से  एक्स्ट्रा  हांडे  टार  आयल  आदि  जैसे  योजित  मूल्य
 स्ट्रीम  उत्पाद  तैयार  किए  जाते  हैं  ।  नए  डाउनस्ट्रीम  उद्योगों  के  साथ  ऐसे  उश्योगों  के  साथ

 आदानों  के  दीर्धावधि  समभोौते  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  आगे  विचार  कर  रही  सीमेंट

 उत्पादकों  को  धमन  भट्टी  के  दानेदार  स्लेग  बेचती  है  ।

 जी,हां  ।

 व्यापक  प्रतिरक्षण  अभियान  शुरू  करने  का  कार्यक्रम

 3040.  भ्रो  जगन्ताथ  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  सन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कतिपय  क्षंत्रों  जिन्हें  निश्चित  अवधि  में  व्यापक  प्रतिरक्षणता
 प्राप्त  करने  भारी  सम्भावना  के  रूप  में  चुना  गया  व्यापक  प्रतिरक्षण  अभियान  चलाने  का
 विचार  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राज्य-वार  चने
 गए  जिलों  और  मेडिकल  कालेजों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  खापड )  :

 और  जी  हाँ  ।  सरकार  ने  1985  से  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  ।  इस
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कमसे  कम  85  प्रतिष्षत  शिशुओं  का  बेकक््सीन  से  रोकथ!म  की  जा  सकने  वाली

 छह  बीमारियों  अर्थात्  कूकर  क्षय  रोग  पोलियो  और  खसरे  से  बचाव
 करने  का  प्रस्ताव  है  और  शतप्रतिशत  गर्भवती  महिलाओं  को  टी०  टी०  की  दो  खुराकें  देकर  टेटनस
 से  बचाव  किया  1990  तक  सारे  देश  को  इस  कायंक्रम  का  लाशा  पहुंचाया  जाएगा  ।
 जिलों  ये  चरणबद्ध  ढुंग  से  यह  कार्यक्रम  चलाया  जाता  है  और  इस  वर्ष  तक  182  जिले  लाभान्वित

 किए  गए  हैं  और  इस  प्रकार  1989-90  तक  शेष  जिले  इस  कार्यक्रम  से  लाभान्वित  किए
 इस  कार्यक्रम  की  सफल  शुरूआत  के  उद्देश्य  से  कायंक्रम  के  प्रथम  चरण  में  जिलों  का  चयन  कुछ
 दण्डों  के  आधार  पर  किया  गया  था  जंसे  सुविकासित  आधारभूत  कायं  कर  रहे  कर्मचारी

 इसके  अतिरिक्त  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  की  सिफारिश  पर  जिले  चुने  जाते  हैं  ।

 1985-86  के  दौरान  50  मेडिकल  कालेजों  तथा  उनके  सम्बद्ध  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केंद्रों  को  इस  कार्यक्रम
 में  शामिल  गया  था  और  1986-87  के  दौरान  शेष  56  मेडिकल  क|लेज  भी  शामिल  कर

 लिए  गए  थे  ।  इस  वर्ष  के  दोरान  चुने  गए  जिलों  तथा  आने  वाले  वर्षों  में  राज्य-बार  चुने  जाने  वाले
 जिला  और  1985-86  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लाए  गए  मेडिकल  कालेजों  की  सूची  सभा

 पटल  पर  रले  गए  विवरण  1  और  विवरण  I  प॑  संजरत  |  ग्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संरूपा

 एल०  टी०  5248/87  ]
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 प्पथपापभय॑ै॑यण

 सफदरजंग  अस्पताल  से  सम्बद्ध  धर्मशाला  का  उपयोग

 नी

 श्री  यह्वन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  पशिवार  कल्याण  मंत्रो  पह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सफदरजंग  से  सम्बद्ध  धर्मशाला  का  उपयोग  उस  प्रयोजन  हेतु  पूरी  तरह  से  किया  जा
 रहा  है  जिसके  लिए  इसका  तिर्माण  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  सरोज  खापडे  )  :
 और  धमंशाला  का  कुछ  भाग  रोगियों  को  आवंटित  करने  के  लिए  प्रयोग  किया  जाता  है  ।
 एक  तल  प्रधान  भुगतान  और  लेखा  कार्यालय  को  दे  दिया  गया  है  क्योंकि  उस  कार्यालय  के
 चारियों  के  लिए  अस्पलाल  में  कोई  अलग  स्थान  नहीं  धर्मशाला  का  एक  भाग  देनिक  उपयोग  की

 ज॑से  रई  आदि  को  रखने  के  लिए  किया  जाता  है  क्योंकि  अस्पताल  में  उनके  रक्षने
 के  लिए  भी  स्थान  नहीं  है  ।

 ह

 पुनः  प्रयोग  प्रौद्योगिकी  का  सहत्य

 3042.  भ्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :

 डा०  वी०  वेंकटेशा  :

 भरी  भव्वेदवर  तांतो  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  सरकार  ने  ठोस  अपक्षिष्ट  के  पुनः  उपयोग  के  लिए  पुनः  प्रयोग  औद्योगिकी  के
 महत्व  पर  जोर  देने  के लिए  कोई  उपाय  किए  हैं  और  उनका  पर्यायवरण  सुधार  पर  क्या  प्रशाव
 पड़ेगा  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  सन््त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जियाउरंहमाब  और

 पड़ेगा  सरकार  ने  अपदिष्ट  पदार्थों  को  उपयोग  में  लाने  के  महत्व  के  सम्बन्ध  में  जागरुकता
 लाने  के  लिए  कदम  उठाए  जागरूकता  पंदा  किए  जाने  के  भारत  में  अपशिष्ट  का
 व्यापक  रूप  मे  पुनः  उपयोग  किया  जाता  औद्योगिक  और  नगरपालिका  के  ठोस  अपशिष्टों  को
 उपयोग  में  लाने  के  लिए  प्रौद्योगिकियां  उपलब्ध  हमारे  देश  में  ठोस  अपशिष्टों  के  पुनः  उपयोग
 के  कुछ  उदाहरण  ये  नगरपालिका  और  पशुओं के  अपदिष्ट  का  कम्पोस्ट  खोई  का  ईधन  के
 रूप  में  ओर  कागज  बनाने  में  उपयोग  में  लाए  गए  कागज  का  फ्लाई  ऐश  से

 धातु  और  प्लास्टिक  के  कांच  के बोतल  और  बतंन  और  ईटें  ।

 श्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 से



 लिखित  उसंर  26  9

 परेधाहा र  संम्बस्धो  वोर्धकालिक  नोति

 3043.  भी  बीथा  लोहिब  जिखे  पाटिल  :

 हा०  थी०  बेंकटंश  :

 शी  भव्नेदवर  तांतो  :

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  पोषाहार  के  सम्बन्ध  में  दोषंकालिक  नीति  बनाने  की

 आवध्यकता  पर  बल  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  आयोग  की  नवीनतम  समीक्षा  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  86

 क्रतिक्षत  बच्चे  कुपोषण  की  विभिन्न  श्रोणयों  में  आते

 यदि  तो  क्या  समीक्षा  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  गर्भंकती  और  वूध  पिलाने

 वाली  माताओं  को  पोंधोहार  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  कमजोर  होती  ओर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 सासथ  संसाधन  विकास  सम्जालयं  सें  वुथा  कार्थ  और  खेल  तथा  महिला  और  आल  विकास

 विभागों  में  राज्य  सन््त्री  सारप्रट  परन्तु  नहीं  ।

 और  .  योजना  आयोग  ने  बच्चों  और  गर्भवती  एवं  शिशुवती  माताओं  में'कृपोषण

 की  मात्रा  का  कोई  पुनरीक्षण  नहीं  किया  परन्तु  विभिन्न  अनुसंधान  संस्थानों  द्वारा  किए  गए
 अनेक  अध्ययनों  भौर  सर्वेक्षणों  से  पता  चला  है  कि  गर्भवती  एवं  शिशुवती  माताओं  व  बच्चों  का

 पोषाहारीय  स्तर  घटिया

 0--6  तक॑  की  आयु  के  बंच्यो  और  गर्भवती  एवं  दशिशुवती  माताओं  के  पोषाहूर  स्तर  में

 सुधार  लाने  के  लिए  भारंत  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रायोजित  बाल  विकास  सेवा  में

 एक  पोषाहार  घटक  शामिल  किया  बालवाड़ी  पोषाहार  कार्यक्रम  ओर  श्रमजीवी  तथा  बींगॉर

 महिलाओं  के  बच्चों  के  लिए  शिशुगृह  योजनायें  भी  ऐसे  बच्चों  के लिए  फोषाहार  की  व्यवस्था  करते

 हैं  जो  इन  कार्यक्रमों  स ेलाभान्वित  होते  भारत  सरकार  एक  और  पोषाहार  कार्यकम  कार्यान्वित

 कर  रही  है  जिसे  0--6  वर्ष  के  आयुवर्ग  के  गर्भवती  और  शिशुवती  भात।ओं  के  लाभ  के  लिए
 आधारित  पीषाहार  कृर्ये  क्रम  कहा  जाता  निर्धारित  आयुबर्म  के  बच्चों  की  पोषांहार

 आवश्यकंताओं  की  पूरा  करमे  के  लिए  राज्य  सरकारें  भी  विज्ञेष  पोषाहार  कार्यक्रम  चला  रही

 उच्च  शिक्षा  ओर  प्रज्षिक्षण  के  सम्बन्ध  में  सोवियत  संघ  से  बातचोत

 3044.  जी  बाला  साहिब  बिखे  पाढिल  :

 डा०  थी०  बेंकठस  :

 करी  भद्रेहवर  तांती  :

 अओीमतो  माथुरो  सिह  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1987  के  मध्य  में  सोवियत  संघ  से  एक  शिष्ट्टम०इल  ने  दिल्लो  का

 दौरा  किया  था  ;
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 यदि  तो  वबा  भारत  ने  उसके  साथ  उच्च  दिक्षो  और  विशेषज्ञ  प्रशिक्षण  के  क्षेत्र  में
 सहयोग  प्राप्त  करने  के  बारे  में  भी  वर्षा  की  थी  ;

 क्या  छात्रों  को  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्तियों  में  वृद्धि  किये  जाने  के  बारे  में  भी  चर्चा  की
 गई  थी  ;  और

 यदि  तो  तत्तंबंधी  मुख्य  बातें  वया

 सानव  संसाधत  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो
 कृष्णा  :  और

 और  सोवियत  गणतंत्र  समाजव।दी  क्षंध  ने  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में

 कोत्तर  अध्ययन  तथा  अल्प  अवधि  के  विशिष्ट  प्रक्षिक्षण  क ेलिए  भारतीय  अध्येताओं  को  प्रति  वर्ष  180
 भतिरिक्त  छात्रवृत्तियाँ  प्रदान  करना  स्वीकार  किया  ;

 और  प्रयुक्त  विज्ञानों  में  55  छात्रवृत्तियां  ।

 नियरी  और  प्रौद्योगिकी  में  60  छात्रवृत्तियां  ।

 विज्ञान  में  10

 और  समाज  विज्ञान  में  40  तथा

 प्रशिक्षण  और  खेल  चिकित्सा  शास्त्र  सहित  विविध  क्षेत्रों  में  15  छात्रवृत्तियाँ  ।

 अन्धेपन  को  दूर  करना

 3045.  भ्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :

 डय०  बी०  बेंकरंश  :

 श्रो  भवेज्यर  तांतो  :

 थ्री  थिमल  कान्ति  घोष  :

 वया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देछ्षा  में  कुल  कितने  व्यक्ति  अंधेपन  के  शिकार  हैं  ;

 सरकार  ने  अन्धातन  दूर  करने  के  लिए  कौन  से  उपाय  किए  हैं  ;  और

 ये  उपाय  किस  सीमा  तक  सफल  सिद्ध  हुए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  शापड़ें  )  :  भारतीय

 आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्  द्वारा  1971-73  में  किए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  देश  मे  लगभग  90

 लाख  व्यक्ति  दृष्टिहीन  हैं  ।  ये  व्यक्ति  छह  मीटर  की  दूरी  से  आगे  अच्छी  तरह  नहीं  देख

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  1981-82  में  किए  गए  एक  और  सर्वेक्षण  के  अनुसार  लगभग
 34.7  लाक्ष  दृष्टिद्वीन  व्यवित्  ऐसे  हैं  जो  तीन  मीटर  को  दूरी  से  आगे  अच्छी  घरह  नहीं  देख

 राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता  मियंत्रण  कार्यक्रम  के  अस्तर्गत  सरकार  ने  लोगों  की  नेत्र

 के  लिए  आक्ारभूत  ढाँचा  बनाया/सुदढ़  किया  है  और  मध्वरर्ती  तथा  केन्द्र  स्तर  पर  विभिन्न

 स्तरीय  विशेषज्ञ  सेवाये  उपलब्ध  की  गई  लाकि  लोगों  को  नेत्र  फरिचर्या  और  जरूरत  मंद  लोगों  को
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 शीघ्र  राहत  प्रदान  की  जा  इसके  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  उपायों  के  साथ  नेत्र  शिविर  जगह-जगह
 लगाने  की  नीति  अपनाई  गई  है  |  प्राथमिक  नेश्र  उपचर्या  सेवाएं  ध्यापक  स्तर  के  3700  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  80  केन्द्रीय  मोबाइल  यूनिटों  और  120  जिला  मोबाइल  यूनिटों  के  माध्यम  से  उपलब्ध

 की  जा  रही  हैं  ।  नेत्र  परिचर्या  की  बेहतर  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  के लिए  404  जिला

 60  मंडिकल  नेत्र  विज्ञान  के  9  क्षेत्रीय  संस्थानों  और  5  नेन्न  बैंकों  को  सुदृढ़  बनाया  गया

 दृष्टिहीनता  के  बारे  में  इस  समय  एक  राष्ट्र-ब्यापी  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 (1)  मोतिया  बिन्द  के  किए  जाने  वाले  वाधिक  आपरेबानों  में  भी  वृद्धि  की  गई

 1981-82  में  5  50  लाख  आपरंहन  किए  गए  और  1986-87  भ  लगभग  ।2  लाख

 रेशन  किए  1981-82  और  1986-87  के  दौरान  देश  में  लगभग  60.50  लाक्ष  मोतियाबिन्द
 आपरेद्ान  किए  गए  हैं  !

 आयुर्वेद  के  आधार्यों  की  सहायता  से  वनरोपण  कार्यक्रम

 3046.  डा०  चन्द्रवोखर  त्रिपाठी  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  वनरोपण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  देश  में  उपयोगी  और  औषधीय  पौधे
 लगाने  के  लिए  आयुर्वेद  के  आचार्यों  की  सेवायें  प्राप्त  करना  चाहती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  और

 आयुर्वेद  आचार्यों  क ेसाथ  औपचारिक  परामर्श  करना  आवश्यक  नहीं  माना  जाता
 रोपण  कयेक्रम  के  रथानीय  लोगों  और  अन्य  बिज्षेषज्ञों  के साथ-शाथ  मांग  और  कृषि  संबंधी

 जलवायु  की  दछ्णा  को  धपान  में  रखकर  प्रजातियों  को  पौधरोपण  के  लिए  चुना  जाता  है  ।

 जिभिन्न  रोगों  का  उन्मूलन  कार्यक्रम

 3047.  डा०  चन्द्रधोलर  त्रिपाठी  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 सरकार  ने  कितने  रोगों  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  विभिन्न  कार्यक्रम  आरंभ  किए  हैं
 और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इन  रोगों  के  नियंत्रण  के  लिए  कौन-कौन  सी  औषधियों  की  आवश्यकता  है  ;

 क्या  इनमें  स ेकिसी  औषधि  का  आयात  किया  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  इन  ओषधियों  के  क्या  नाम  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड  )  :  राष्ट्रीय
 मलेरिया  उन्मूलन  कार्य  क्रम  मलेरिया  और  फाइलेरिया  के  नियंत्रण  से  सम्बन्धित

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्य  क्रम-कृष्ठ  रोग  के  सभी  पंता  लगे  में  रोग  को  समाप्त
 करने  के  लिए  एक  शतप्रतिशत  केन्द्र  प्रायोजित  कार्य  क्रम
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 राष्ट्रीय  ग़लगण्ड  नियंत्रण  कार्यक्रम  में  गलगण्ड  के  स्थानिकमारोी  वाले  क्षेत्रों  में  सामान्य  नमक

 के  स्थान  पर  आयोडीकृत  नमक  सप्लाई  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  क्षय  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम--क्षय  रोगियों  के  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  है  ।

 राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  कार्यक्रम-दृष्टिहीनता  और  दृष्टिविकारों  की  रोकथाम  के

 लिए  गिनीकृमि  उन्मूलन  कार्यक्रम  में  आन्ध्र  मध्य  महाराष्ट्र  और
 राजस्थान  ज॑से  स्थानिकमारी  वाले  राज्यों  में  इन  रोग  के  उन्मूलन  के  लिए  कार्य  किया  जाता  है  ।

 ओरल  रिहाइड्रेंशन  थिरेपी  के  अन्तगंत  ओरल  रिहाइड्रेशन  साल्ट  के  द्वारा  अतिसार  रोगों  पर

 नियंत्रण  पाया  ज्ञाता

 विस्तारित  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  वंबसोन  द्वारा  रोके  जा  सकने  वाले  और  बचपन  में  होने
 वाले  कुक  क्षय  और  टाइफाइड  ज्वर  ज॑से
 रोगों  से  होने  वाली  रुग्णता  और  मौतों  की  रोकथाम  के  लिए  1978  में  बरारम्भ  फिया  गया

 राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  के  लिए  आवश्यक  ओषधियां

 i,  राष्ट्रीय  क्षय  रोग  कार्यक्रम

 1.

 2.

 3.

 इन्जेक्शन  स्टेप्टोमाइसिन  सल्फेट

 आइसोनिकोंटिनिक  एसिड  एचसीएल  टेबलट

 कोम्बीनेशन  कनटेनिग--से  युक्त  योग

 आइसोनिकोटिनिक  एसिड  मि०  ग्रा०
 75  मि०  ग्रा०

 .  कोम्बीनेशन  कनटेनिग--से  युक्त  योग

 आइसोनिकोटिनिक  एसिड  5  मि०  ग्रा०
 मि०  ग्रा०

 «  इथाम्ब्टोल  मि०  ग्रा०

 .  सोडियम  पास  ग्रेनु अल्स
 »  पाइराजिनामाइड

 «  रिफेम्पीसिन

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण  कार्य क्रम

 .  डेंप्सोन  --100  मि०  ग्रा०  और  50  मि०  ग्रा०  गोलियां

 -  कलोफाजामाइन  100  मि०  ग्रा०  और  50  मि०  ग्रा०  कंप्सूल

 .  रिफंम्पीसिन  300  मि०  ग्रा०  और  150  मि०  ग्रा०  कैप्सूल
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 ee  न  न राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम भौर erecta  दृष्टिहोनता

 0,  राष्ट्रीय  रोहे  नियंत्रण  कार्यक्रम  भौर  शष्ट्रीय  दृष्टिहोनता  नियंत्रण  कार्यक्रम

 1.  टेट्रासाइक्लीन  एच  सो  एल  मलहम  1  प्रतिशत

 2.  सोडियम  सल्फोसिटामाइड  ड्राप्स  10  प्रतिशत  और  20  प्रतिशत

 3.  पिलोकारपीनन  आई  ड्राप्स  1  प्रतिशत  और  2  प्रतिष्मत

 4.  हाइड्रोकार्निसोन  ड्राप्स  एवं  मलहम  0.5  प्रतिशत  और  |  प्रतिशत

 5.  आइडोक्सोरिडीन  आई  ड्राप्स  0.1  प्रतिशत

 6.  टिमोलोल  मेलेट  0.25  प्रतिशत  और  0.5  प्रतिशत

 7.  एसिटामोलामाइड  टेबलेट्स  250  मि>०  ग्रा०

 8,  एट्रोपियन  आई  ड्राप्स  एण्ड  सलहूम  प्रतिशत

 9.  होमाट्रोपिन  आई  ढ्राप्स  1  अतिक्षत  भोर  2  इब्रिद्वत

 iy.  ओरल  रिहाईड्रेशन  थेरापी  के  अंतर्गत  डोहाइड्रेघन  को  शोकक्राम

 1.  ओरल  रिहाइड्रेशन  साल्ट

 ४.  गलगण्ड  कार्य  क्रम

 लाद्य  नमक  के  आयोडोनीकरण  के  लिए  पोटाशियम  प्रायोडेंट  के  रूप  थे  अंयोडोन
 आवश्यक

 ५1.  रोगप्रतिरक्षण  का  विस्तारित  कार्यक्रम

 रोगप्रतिरक्षण  के  विस्तारित  कार्यक्रम  के  लिए  डी०  पी०  ढी०  टी०
 बी०  सी०  जी०  पोलियो  टाइफाइड  और  खसरा  बेक्सीन  प्रग्मोग  किए  जाते

 राध्ट्रीय  मलेरिया  उस्मूलन  कार्यक्रम

 1.  कक््लोरोक्बिन

 2.  एमोडियक्वित

 3.  कोनीन

 4...  पाइरिमेयेमाइन  (25  मि०  +  सल्फाश्रेटिपाइसेविसन  (500  मि०
 का  योग  ।

 5.  पेरासिटामोल  ।

 फाइलेरियाਂ

 डाहथूल्के रबा  म[जाइन
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 जी  हां  ।

 ।.  इन्जेक्दान  स्ट्रप्टोमाइसिन  सल्फेट

 2.  आइसोनिकोटिन  हाइड्रोकलोराइड  टेबलट्स

 3.  इथास्बुटोल  टेबलट्स

 4.  पाइराजिनामाइ

 5.  रिफेम्पीसिः

 6.  डेंप्सोन

 7.  कलोेफानासित

 .  पिलोकार्पिन  आई  ड्राप्स

 9.  हाइड्रोंकादिसोन  ड्राप्स  और  मलहम  ।

 आइडोक्सोयूराडायन  आई  ड्राप्स

 किटमोलोल  मेलेट

 होमाट्रोपिन  आई  ड्राप्स

 पोटाक्ियम  आयोडेट  के  रूप  में  आयोडीन

 14.  क्लोरोस्वित

 15.  पाइरामिथयेमाइन  (25  मि०

 सल्फामेंटिपाइरो क्सिन  (500  मि०  का  योग  ।

 16.  पेरासिटामोल  ।

 चित्रदुर्ग  किले  का  जोर्णोद्वार

 3048.  थी  बोे०  एस०  कृष्ण  अम्यर  :  बया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री यह  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  यह  जानक्वारी  है  कि  ऐतिहासिक  वित्रवुर्ग  किले की  जीणं  है  ;

 क्या  भारतीब  युरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  क््रिदुर्ग  किले  के  जीगोंद्वार  के  लिए
 कोई  योजना  भेजी  गई

 कया  किले  के  परिसर  में  भनधिकृत  निर्माण  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  ऐतिहासिक  किले  के  संरक्षण  के  लिए  क्या  कायंवाहो
 की
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 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  और  चित्रदु्गं  किले  के  कुछ  भाग  जीर्ण-शीर्ण  अवस्था  में  हैं  और  1987-
 88  के  लिए  कायं  योजना  में  किला  परिसर  की  संरक्षण  परियोजना  को  पहले  ही  शामिल  कर  दिया
 गया  है  ।

 भौर  राज्य  प्रधिकारियों  द्वारा  वह  क्षेत्र  जिसमें  संरक्षित  स्मारक  स्थित  हैं  का
 ओपचारिक  स्थानानतरण  अभी  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  को  किया  जाना  अनधिक्ृत  निर्माण  को

 हटाने  और  अनधिकृत  कब्जों  को  रोकने  के  लिए  जिला  प्राधिकारियों  के  साथ  पहले  ही  कदम  उठाये

 गए

 तुंगभव्रा  नदी  का  वृषित  होना

 3049.  भरी  बोी०  एस०  कृष्ण  अम्पर  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  भसम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  अन्तदेंशीय  मत्स्यन  अनुसंधान  संस्थान  ने  जहरीले  अपश्षिष्ट  के  विसर्जन  के
 कारण  कर्नाटक  में  तुंगभद्रा  नदी  के  10  किलोमीटर  के  फैलाव  में  प्रदूषण  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  है  ;

 रिपोर्ट  कब  प्रस्तुत  की  गई

 क्या  इस  रिपोर्ट  को  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  कब  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  केस्द्रीय

 अन्तर्देशीय  मत्स्यन  अनुसंधान  संस्थान  आई०  एफ०  आर०  ने  कर्नाटक  में  हरिहर  के

 निकट  तुंगभद्रा  नदी  में  जलीय  जीवन  पर  हरिहर  पोलीफाईबर  और  ग्वालियर  रेयन  फैक्टरी  से

 लने  वाले  बहिस्नावों  के  प्रभाव  पर  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 रिपोर्ट  कर्नाटक  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  1986  में  प्रस्तुत  की  गई

 के
 और  कर्नाटक  राज्य  सरकार  तकनीकी  सलाहकार  समिति  के  माध्यम  से  रिपोर्ट

 की  जांच  कर  रही  है  ।

 बंगलोर  और  तुसमकुर  के  बीच  एक्सप्रस  गाड़ियों  और  हाटल  गाड़ियों  की  गति  बढ़ाना

 3050.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महालक्ष्मी  एक्सप्रेस  गाड़ी  को  छोड़कर  अन्य  एक्सप्रेस  गाड़ियों  द्वारा  बंगलोर  और

 के  बीच  की  दूरी  को  तय  करने  में  अधिक  समय  लिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  बंगलौर  और  तुमक्र  के  बीच  एक्सप्रेस  गाड़ियों  और  शटल  गाड़ियों
 को  गति  तेज  करने  का  विचार  है  ;  और
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 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराब  :  से  बेंगलूर-तुमक्र  एक
 इकहरी  लाइन  वाला  खंड  मार्गवर्ती  ठहराव  तथा  गाड़ियों  का  भार  और  अन्य
 निक  कारक  विभिन्न  गाड़ियों  के चालन  समय  को  निर्धारित  करते  किसी  भी  गाडी
 की  रफ्तार  बढ़ाने  की  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 ॥

 इस्पात  को  सांग

 3051.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अम्यर  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि  दंश  में  सन्  2000  तक  इस्पात  की  कितनी  मांग  होने  की  संभावना

 इस्पात  ओर  ल्वाम  मंत्री  मालन  लाल  :  सन्  2000  तक  देह  में  इस्पात  की

 अनुमानित  मांग  लगभग  250  लाख  टन  हो

 भारतोय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषव्  के  अंतर्गत  सामाजिक  विशान  विभाग  को  स्थापना

 052.  भरी  मामिक  रेड्डो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 रेंगे

 कि  :

 कया  सरकार  ने  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंघान  परिषद्  के  अंतर्गत  अब  तक  कोई
 जिक  विज्ञान  विभाग  स्थापित  नहीं  किया  है  ;

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  अब  इसे  स्थापित  करने  का  विचार  और

 भारतीय  चिक्षित्सा  अनुसंधान  परिषद्  में  इस  समय  अनुसंधान  अधिकारी  और  उससे

 झॉचे  पद  के  कितने  समाज  वैज्ञानिक  काय  कर  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सरोज  :  भारत

 सरकार  ने  भारतीय  आयुरविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्  के  अन्तगंत  अभी  तक  कोई  सामाजिक  विज्ञान

 प्रभाग  स्थापित  नहीं  किया  है  ।

 और  कार्य  की  मात्रा  को  देखते  हुए  फिलद्दाल  सामाजिक  विज्ञान  प्रभाग  क्षोलने
 की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 भारतोय  आयुविशज्ञ'न  अनुसंधान  परिषद्  के  अन्तर्गत  अनुसंधान  अधिकारी  और  उसके

 ऊपर  के  स्तर  के  छह  अधिकारी  काय॑  कर  रहे  हैं  ।

 नेहरू  मुवक  केसत्रों  क ेलिए  भवनों  का  निर्माण

 3053.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  सामथ  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  स्थानों  पर  नेहरू  युवक  केन्द्रों  के  लिए  भवनों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ;
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 चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किन-कित  स्थानों  पर  नेहरू  युवक  केन्द्रों  के  लिए
 भवनों का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 कया  इस  पंचवर्षीय  योजला  में  उत्तर  प्रदेश  पियोरागढ़  जिले  नेहरू  युबक  केस्द्र  के

 लिए  भवन  का  निर्माण  क़रने  का  श्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इसका  निर्माण  किस  वर्ष  किया  जाएगा  ;  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारणਂ  हैं  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  पृधा  कार्य  ओर  खल  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  सारप्रट  :  नेहरू  युवा  केस्द्रों  को  योजना  के

 नेहरू  युवा  केन्द्रों  के  लिए  भवनों  के  निर्माण  की  कोई  व्यवस्था  नही  है  ।  ग्रामीण  युवा
 कलापों  को  सुकर  बनाने  हेतु  नेहरू  युवा  केन्द्र  अलीधुर  में  एक  बहुउद्देशीय  कम्पलंक्स  का
 निर्माण  शुरू  किया  गया

 इस  समय  किसी  अन्य  स्थान  पर  ऐसे  बम्पलेब्सों  का  निर्माण  सरकार  के  विधाराधीन
 नहीं हैं  ।

 से  प्रश्न  नहीं

 पियोरागढ़  में  भारत  रिफ्र  क्ट्रोज  को  घूनिठ

 3054.  भ्री  हरीश्ष  रावत  :  कया  इस्पात  भौर  शाम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  कररंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  उत्तर  प्रदक्ष  में  देबलथाल  स्थापित  की  जाने
 वाली  भारत  रिफ्रेक्टरीज  की  यूनिट  से  सम्बन्धित  निर्माण  काय॑  के  प्रस्ताव  को  कभी  स्वीक्षति  प्रदान

 यदि  तो  यह  स्वीकृति  किस  वर्ष  दी  गई  थी  ;

 कया  इस  स्वीक्ृति के आधार  पर  उबत  निर्माण  काय  प्रारम्ध.किया  गया  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (=)  बया  इस  फंक्टरी  में  उपयोगी  किये  जाने  वाले  की  उफ्युक्तता  के
 सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  यह  जांच  कब  की  और  इस  श्रकार  की  जांच  करने  का  क्या  कारण  है  ?

 इस्पात  और  खान  संत्री  माखन  लाल  :  हां  ।

 स्वीकृति  1982  में  दी  गई

 और  भारद  रिफ्रैक्ट्रीज  लिमिटेड  ने  वांछित  उपस्करों  की  सप्लाई

 उन्हें  स्थापित  करने  तथा  चालू  करने  के  लिए  निविंदा  आमंत्रित  करमे  हेतु  कारंबाई-की
 प्राप्त  पेशकशों  से  बला  है  कि  इस्र  पर  की  स्वीकृति  प्राप्त  के  समय
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 जिस  धमराशि  का  अनुमान:लथाया  गया  उससे  अधिक  घनराह्ि  की  आवश्यकता  है  ।  विलम्ब
 तथा  लागतों  में  वृद्धि  होने  कारण  कम्पनी  को  इन  परियोजना  की  समीक्षा  करानी  पड़ी  ।

 भौर  चूंकि  मैग्नेसाइट  की  की  जानकारी  इसलिए  और  जांच
 करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 ]
 पूर्वी  तट  और  अम्बई  हाई  के  साथ-साथ  समद्री  परिथहन  हेतु  घर-सशकारो  प्रस्ताव

 3055.  डा०  दत्ता  सामम्त  :  क्या  जल-भूतल  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नौवहन  के  महानिदेशक  को  बम्बई  के  पूर्वी  तट
 ओर  बम्बई  हाई  के  साथ-साथ  समुद्री  परिवहन  के  सम्बन्ध  में  गेर-सरकारी  पार्टियों  से  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  और

 इन  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  -  राज्य  संत्रो  राजेश  :  नौवहन
 को  1987  में  न्यू  फेरी  व्हार्फ-बाशी  और  नरीमन  प्वाइंट-बोरीविली  रूटों  पर  होवर

 क्राफ्ट  यात्री  बोटों  की  खरीद  के  लिए  एक  कम्पनी  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 नौबहन  महानिदेशालण  द्वारा  प्रस्ताव  की  जांच  की  गई  थी  और  कम्पनी  से  विभिन्न
 तकनीकी  ब्यौरे/सूचना  भोजने  का  अनुरोध  किया  गया  जो  उन्होंने  अभी  तक  पूर्ण  रूप  से  नहीं

 भेजे  *

 जंगसमे  पौधों  का  रोपण

 3056.  भरी  एस०  रघुसा  रेड्डी  :

 थी  प्रकाप्ष  क्र  :

 शी  घमंप्राल  सिह्ठ  मलिक  .:

 क्या  पर्यावरण  और  वम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आदिवासियों  द्वारा  रोगों  से  मुकाबलाਂ  करने
 के

 श्रयोग-में  लाये  जाने  वाले

 लगभग  7;:000  जंगलीःपौशें  और  भोजन  और  शक्ति  के  स्रोत  के  रूप  में  उनके  काम  आने  वाले

 100  से  अधिक  पशु-पक्षियों  की  किस्मों  का
 मानव  ज्ञाति  जीव-बिज्ञान  संबंधी  अखिल  भारतीय

 समन्वित  अनुसंधान  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  क्या  ऐसे  पौधों  को  देश  के  अन्य  भागों  में  भी लगाया  जाएगा  ;

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 (a)  इन  पौधों  को  रोगों  के  इलाज  के  लिए  कहाँ  तक  उपयोगी  पाया  गया  है  ;  और

 अनुसंधान  कार्यक्रम-में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 और  इसके  अब  परिणाम  निकले  हैं

 तथा  स्थानीय  ज्ञान  को  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से  श्रुगमता  से  उपलब्ध  इन  संसाधनों  के  आधार  पर
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 समुचित  वैज्ञानिक  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करके  इसका  किस  प्रकार  उपयोग  किए  जाने  का  विचार

 है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 और  परियोजना  कायंक्रम  में  विशिष्ट  भौगोलिक  क्षेत्रों  के  लिए  उपयुक्त  पोष

 प्रजातियों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्त  करना  छामिल  परिणामों  का  व्यावहारिक
 वाणिज्यिक  दोहन  के  कार्य  क्षेत्र  से  परे

 केन्द्रीय  भीषध  अनुसंधान  लखनऊ  ओर  क्षेत्रीय  अनुसंधान  जम्मू
 जैसी  संस्थाओं  द्वारा  इनमें  से  कुछ  पौधों  की  रासायनिक  एवं  भेषज्र  गूणविज्ञानीय
 जांच  करके  उनके  सम्भावित  ओषधीय  गुणों  का  पता  लगाया  गया  बहुत  से  पौधों  को

 नपुंस+  ता  व  यौन  गठिया  रोगों  फे  उपचार  और  गर्भपात  तथा  गर्भरोधी

 उपयोग  हेतु  वैज्ञानिक  जांच-पड़ताल  के  योग्य  माना  गया  है  ।

 (s)  यह  परियोजना  इस  समय  17  केन्द्रों  में  चल  रही  है  और  इसने  अपने  संचालन  के  चार
 वर्ष  पूरे  कर  लिए  हैं  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  के  55  से  60  प्रतिशत  भाग  को  कवर  कर  लिया  है  ।

 उपयुक्त  कार्यक्रमों  के  विकास  के  लिए  परियोजना  के  निष्कषं  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिए  गए

 गैस  रिसाव  की  घटनाएं

 3057.  श्री  विष्णु  भोदों  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  संत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 क्या  देहा  में  औद्योगिक  एककों  से  गेस  रिसाव  की  घटनाएं  सामान्य  बात  हो  गई

 यदि  तो  चालू  वर्ष  में  सरकार  की  जानकारी  में  गेंस  रिसाव  के  कितने  मामले  आये

 हैं  और  गैस  रिसाव  की  इन  घटनाओं  से  क्षेत्र-वार  तथा  उद्योग-वार  कितने  व्यक्ति  प्रभावित  हुए
 ; े  है

 दोषी  उद्योगों  के  विरुद्ध  उद्योग-वार  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  सरकार  ऐसे  औद्योगिक  एककों  को  शहरों/कस्बों  के  बाहुर  अथवा  अन्य  स्थानों
 पर  स्थानान्तरित  करने  पर  विचार  करेगी  ;  और

 (४)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  नहीं  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  गेस  रिसाव  की  17  घटनाएं  आई

 कुछ  हृद  तक  काफी  व्यक्त  प्रभावित  हुए  थे ओर  एक  अथवा  दो  दिन  के  उपचार  के  पश्चात्  उन्हें
 छुट्टी  दे  दी  गई  थी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :-..

 1.  उत्पादन  प्रक्रियाओं  को  तब  तक  रोक  दिया  जाता  है  जब  तक  कि  कारखाना
 णालय  द्वारा  पूर्ण  रूप  से  निरीक्षण  नहीं  कर  लिया  जाता  है  और  उत्पादन  पुनः  शुरू
 करने  के  लिए  स्वीकृति  नहीं  दी  जाती
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 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  उद्योग  का  संचालन  तब  तक  रोकने  का  आदेश  जारी
 करता  है  जब  तक  कि  कारखाना  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  और
 राज्य  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  गठित  किसी  समिति  द्वारा  पूर्ण  रूप  से  जांच
 नहीं  कर  ली  जाती  है  ।

 राज्य  सरकार  राज्य  में  खतरनाक  उद्योगों  का  पता  लगाने  के  लिए  अधिकांश  मामलों
 में  समितियां  गठित  करती  हैं  ।

 और  सभी  हकाइयों  को  स्थानान्तरित  नहीं  किया  जा  सकता  अलग-अलग
 परिस्थितियों  में  प्रत्येक  मामले  पर  विचार  करना  पड़ता

 राष्ट्रीय  क्ष्ठरोग  उन्मूलन  कार्यक्रम

 3058.  भरी  प्रकाद  बी०  पाटिल  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :  हु

 क्ष्या  राष्ट्रीय  कृष्ठरोग  उन्मूलन  जायंक्रम  रोग  के  मामलों  को  न्यूनतम  करने  अथवा
 इसके  पूर्ण  उन्मूलन  के  निकट  रहने  में  भी  असफल  रहा  है  ;

 क्या  हस  क।यंक्रम  के  सभी  कार्यकलाप  मुख्यतः  हाहरीं  क्षेत्रों  तत  ही  सीमित  हैं  जबकि
 75  प्रतिशत  जनसंख्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहती  है  ;

 ॥

 यदि  तो  उस  कार्यक्रम  के  अन्तगेत  बाहरी  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पृथक  कितनी
 जनसंख्या  को  लाभ  मिला  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  पर  विशेष  ध्यान  देता  है  और  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडें  )  :

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 पता  लगाए  गए  कुष्ठ  के  सभी  रोगी  चाहे  ये  छहरी  क्षेत्र  या  ग्रामीण  क्षेत्र  के  कार्यक्रम

 के  अन्तगंत  आते  राष्ट्रीय  कृष्ठ  नियंत्रण  कार्यक्रम  एक  उर्ध्वांघर  बर्टीकल  है  और  शः्

 प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  चलाया  जाता  औषधों  के  संयोग  बहु  औषध

 चार  डी०  अत्यधिक  प्रभावकारी  पाए  गए  देश  के  201  जिलो  को  रोग  की

 स्थानिकमारी  वाले  जिलों  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  है  ।  वित्तीय  और  संचालन  संबंधी

 कारणों  से  स्थानिकमारी  वाले  जिलों  में  एम०  डो०  टी०  चरणबद्ध  ढंग  से  लागू  करने  की  योजना  है
 जिसमें  जिले  को  एक  इकाई  माना  गया  इस  समय  48  स्थानिकमारी  वाले  जिले  एम०  डी०  टी०  के

 अंतगंत  है  और  चालू  वर्ष  में  26  ओर  जिलों  में  यह  शुरू  किया  स्थानिकमारी  वाले  सभी

 जिलों  को  1995  तक  बहु  औषध  उपचार  के  अन्तगंत  लाया
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 रेलशाड़ियों  का  क्लिम्त स ेचलता

 3059.  श्री  प्रकाश  वो  पाटिल  :

 श्रीमती  प्रभावतो  गुप्त  :

 क्या  रेल  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रेलगाड़ियों  के  विलम्ब  से  चलने  पर  निरन्तर  निगरानी  रश्ली  जांती  है  ताकि
 उनके  विलम्ब  होने  के कारण  का  पता  चल  सके  ;

 यदि  तो  गत  छः  महीनों  के  दोरान  किए  गए  अध्ययन  का  क्या  परिणाम  निकला  ;

 किन-किन  रेलवे  जोनों  में  रेलगाड़ियों  के  समय  पर  चलने  मे  सुधार  हुआ  है  और
 किन  रेलवे  जोनों  में  यह  स्थिति  खराब  हुई  भौर

 इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  बया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  भन््त्री  माधवराव  :  हां  ।

 गाड़ियों  के  विलम्ब  से  चलने  के  लिए  उत्तरदायी  पाये  गये  मुख्य  कारक  थे---खतरे  की
 जंजीर  का  खींचा  आन्दोलन/बन्द,  दुघंटनाएं  और  डीजल  तथा  सिगलन  उपस्करों  की
 लराबियां  ।

 दक्षिण  पूर्व  पूर्वोत्तर  दक्षिण  मध्य  और  पर्टिचम  रेलों  पर  समय  पालन  में  सुधार
 हुआ  पूरब  और  पूर्वोत्त  र  रेलों  पर  इसमें  गिरायट  आयी

 मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  क ेसमयपालन  पर  हर  समय  गहन  ध्यान  और  निगरानी  रखी
 जा  रही

 इस्पात  उत्पादन  के  लिए  जमंतो  की  प्रोद्योगिकी  अपनाना

 करेंगे 3060.  क्री  प्रकाश  बो०  पाठिल  :  क्या  इस्पात  और  श्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 किः

 कया  भारतीय  इस्पात  श्राधिकरण  लिमिटेड  जम॑नी  की  प्रोद्योगिकी  अपनाने  पर  विचार
 कर  रहा  है  जिसके  अपनाने  से  इस्पात  के  उत्पादन  की  लागत  कम  आयेंगी  ;

 क्या  यह  वही  प्रौद्योगिकी  है  ज्सि  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी ने  वर्षों  पहले
 अपनाया  था  ;

 यदि  तो  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा  इसे  पहले  न  अपनाये  जाने  के

 क्या  कारण  और

 क्या  यह  एक  अलग  प्रौद्योगिकी  यदि  तो  इस  पर  कितना  पूँजी  निवेश  होगा  और
 उत्पादन  स्तर  पर  लागत  लाभ  अनूपात  कितना  होगा  ?

 इस्पात  ओर  खान  मन्जो  मालन  लाल  :  खले  मुँह  की  भटठी  में

 आक्सीजन/वायु  प्रारम्भ  करने  संबंधी  प्रौद्योगिकी  को  अपना  चुका  है  जिससे  उत्पादकता  में
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 वृद्धि  होती  है  तथा  इस्पात  के  उत्पादन  की  लागत  फम  करने  में  सहायता  मिलती  है  ।

 और  टिस्को  ने  सेल  के  उप  लाहसंसधारी  के  रूप  में  1987  में  इस
 गेकी  को  लागू  किया  था  ।  ने  मंससे  को्टक  से  इस  प्रौद्योगिकी  को  अन्तरित  कराने  की  पहुल

 ने  यह  प्रौद्योगिकी  1987  में  राउरकेला  में  लागू  की  थी  और  अब
 में  लागू  करने  की  योजना  बना  रही

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आसनसोल  और  वर्धमान  के  बोच  स्थानोय  रेल  सेवा  आरम्भ  करता

 3061.  डा०  सुधीर  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आसनसोल  से  व्ंमान  के  बीच  एक  अन्य  स्थानीय  रेल  सेवा  आरम्भ  करने  का
 प्रस्ताव  है  ;

 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आसनसोल  और  बद्ध॑मान  स्टेशनों  पर  फालतू  लाइन  क्षमता  की  कमी  है  तथा  टमिनल

 सुविधाएं  अपर्याप्त  हैं  ।

 साबन  ओर  डिटरजेंट  पाउडर  के  प्रयोग  से  चरमंरोग  के  मामलों  में  वृद्धि

 3062.  श्री  ध्ांति  धारोबाल  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  देश  में  साबनों  और  डिटरजेंट  पाउडरों  के  उपयोगों  से  होने  वाले  चमं  रोगों  के

 बढ़ते  हुये  मामलों  के  संबंध  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ;

 कया  निर्माता  साबुन  और  पाउडर  बनाते  समय  उनमें  बेन्यूनਂ
 ले  सल्फेटਂ  और  आदि  का  अपेक्षित  मात्रा
 से  अधिक  मात्रा  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  हेतु  सरकार  का  भया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :

 सामान्य  रूप  से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  साबुन  और  डिटरजेंट  पाउडर  के  उपयोग  से  अनेक  चर्म
 रोग  नहीं  होते

 ।
 परन्तु  उप्त  व्यक्ति  को  किसी  खास  ब्रांड  के  साबुन/डिटरजेंट  पाउडर  के  एक  या  अधिक

 घटकों  से  प्रतिक्रिया  हो  सकती  है  जिसे  इनसे  एलर्जी  होती
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 से  उद्योग  मंत्रालय  औौद्योगिक  विकास  निभाग  द्वारा  दी  गई  मूचना  के  अनुसार
 ये  डिटरजेंटों  के  निर्माण  के  लिए  इस्तेमाल  में  लाए  जाने  वाले  सक्रिय  गटक  डिटरजेंटों  के  मानकों

 में  इन  सक्रिय  घटकों  की  कतिपय  न्यूनतम  प्रतिशतता  हामिल  की  गई  इन  घटकों  में  से  एक  या

 अधिक  का  प्रयोग  निर्माताओं  द्वारा  किया  जा  सकता  डिटरजेंट  में  अधिक  गुणवत्ता  लाने  के  लिए
 निर्माता  इन  धटकों  की  अधिक  प्रतिशतता  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  ।

 ]

 गोवा  में  राष्ट्रीय  जल-क्ोडा  संस्थान

 3063.  भ्री  ज्ञांता  राम  नायक  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गोवा  में  राष्ट्रीय  जल-क्रीड़ा  संस्थान  स्थापित  करने  करा  विचार

 यदि  तो  इसे  कब  स्थापित  किया  जायेगा  ;  और

 तत्संबंधी  अन्य  ब्यौरा  कया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  युवा  कार्य  ओर  खेल  तथा  सहिला  और  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारभ्रट  :  से  गोवा  में  जल  खेलों  का  राष्ट्रीय
 संस्थान  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 केन्द्रोय  सहायता  प्राप्त  खेल  परियोजनायें

 3064.  थ्री  हांताराम  मायक  :  क्या  भामव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  खेल  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विशीय

 सहायता  दी  जा  रही  है  ;

 इनमें  में  प्रत्येक  परियोजना  को  अब  तक  कितनी  वित्तीय  सहायता  दीजा  चुकी  है  ; ’
 भौर

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  कया

 सानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  ओर  खेल  तथा  सहिला  और  आल  बिकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  सारप्रट  :  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य

 राज्य  खेल  पंजीकृत  संगठनों  आदि  को  अनुदान  दने  की  योजना  के  अन्तगंत
 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  लिए  अनुमोदित  खेल  अवस्थापन्म  परियोजनाओं  की  संध्या
 लिखित  है  :--
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 (२०  लाखों

 थर्च  परियोजनाओं को  संख्या  अनुमोदित  राशि  वी  गई  राधि

 1985-86  177  385  214

 1986-87  598  2976  -  1479

 1987-88.  .  245  1604  1155

 (15  1987

 अनुदान  की  द्वितीय  किदत  राज्य  सरकारों  से  उपयोगिता  प्रमाण  पत्र  और  प्रगति  रिपोर्ट
 प्राप्त  होने  पर  मुक्त  की  जाएगी  ।

 सेंट्रल  गोस्डन  राक  में  क्षलासो  के  पद  के  लिए  उम्मोदवारों  का  खयन

 3065.  प्रो०  सथु  दण्छाजते  :  क्या  रेल  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1983  में
 सेंट्रल  गोस्डन  राक  में  खलासी  के  पद  के  लिए

 उम्मीदवारों  का  च्रयन  किया  था  ;

 '  यदि  तो  कुल  कितने  उम्मीदवारों  का  चयन  किया  गया  था  ;

 क्या  211  उम्मीदवार  घुने  गए  थे  परन्तु  उन्हें  सेवा  में  नहीं  रखा  गया  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  जी

 यांत्रिक  और  डीजल  स्कधों  में  ग्रुप  की  रिक्तियों  क ेलिए  1400  उम्मीदवारों
 का  चयन  किया  गया

 और  ऊपर  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  पेनल  में  से  164  उम्मीदवारों  की

 नियुक्ति  नहीं  की  जा  सकी  थो  ।  ऊपर  भाग  और  में  उल्लिखित  भर्ती  के  गोल्डन
 राक  कारखाने  के  बिजली  स्कंध  में  ग्रूप  के  पदों  क ेलिए  एक  चयन  किया  गया  था  जिसे

 1984  में  अन्तिम  रूप  दिया  गया  था  जिसमें  111  उम्मीदवारों  का  चयन  क्रिया  गया  था  लेकिन
 पेनल  की  बंधता  के  दोरान  अर्थात  1985  तक  47  उम्मीदवारों  को  नियुक्त  नहीं  किया  जा
 सका  इन  211  (164447)  उम्मीदवारों  को  नियुक्ति  प्रदान  नहीं  की  जा  सकी  थी  क्योंकि
 सम्बद्ध  पेनलों  की  वंधता  के  रौरान  उनकी  नियुक्ति  के  लिए  रिक्तितयां  उपलब्ध  नहीं  थीं  ।

 दिल्ली  में  मंटाडोर  बर्से

 3066.  श्री  स्वामी  प्रसाद  सिह  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  दिल्ली  में  मेटाडोर  बसें  चलाने  के  लिए  भारत  हैवी  इलेक्ट्रकल्स  लिमिटेड  से  कुछ
 सेटाडोर  बसे  खरीदी  गई  है  ;
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 eee

 क्या  दिल्ली  के  कुछ  और  क्षेत्रों  को  इन  तसों  के  रूट  में  शामिल  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजद  :  दिल्ली  के  घने

 क्षेत्रों  में  पब्लिक  को  कम  दूरी  के  लिए  प्रदूषण  रहित  पनिवहन  सुलभ  कराने  के  लिए  दिल्नी  ऊर्जा
 विकास  एजेंसी  ने  प्रायोगिक  आधार  पर  69  बंटरी-चालित  बसे  छरीदी  हैं  जिन्हें  इलेक्ट्रावनों  के  नाम
 से  जाना  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इन  बसों  के  प्रचालन  के  परिणामों  का  पूरी  तरह  से  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।

 बिललो  परिवहन  निगम  को  बसों  में  यात्रियों  को  संबोधित  करने  के  लिए
 सार्थजनिक  सूचना  प्रणाली  लगाता

 3067.  भरी  स्वासो  प्रसाव  सिंह  :  क्या  जलं-भूतल  परिवहन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 हि

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  में  यात्रियों  को  संबोधित  करने  के  लिए
 जनिक  सूचना  प्रणाली  लगाई  गई  है  ;

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निंगम  के  अन्तगंत  कुछ  बसों  में  प्रवेश  द्वार  की  बाईं  ओर  बस
 के  मार्ग  के  बारे  में  ब्यौरा  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  सुविधायें  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  सभी  बसों  में  उपलब्ध
 कराने  का  विचार  है  ;

 यदि  हाँ,-तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  तहत  चल  रहो  कुछ  ऐसी  प्राइवेट  वसों  में  हूटों  के  ब्यौरे

 दिए  होते  जो  नियत  आवंटित  रूटों  पर  चलती  उनमें  ये  यौरे  प्रवेश  द्वारों  क ेबायीं  तरफ  दर्शाए
 जाते

 से  (४).  300  और  बसों  पें  सार्वजनिक  सूचना  प्रणाली  सल्गाने  को  कार्यवाही  की  जा

 रही  विभिन्न  रूटों/ट्रिपों  पर  चल  रही  बसों  के  प्रवेश-द्वार  के  बायीं  तरफ  छटों  के  ब्यौरे  दर्शाता

 व्यवहाय  नहीं  पाया  गया  ।  तथापि  छूटों  के  ब्यौरे  प्रमुख  गस-स्टापों  पर  दर्शाए  जाते  हैं  ।
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 3  स  स  अ  अ

 कारोडोर  '
 का  निर्माण

 3068.  भीमतों  बसबराजेइवरो  :

 श्री  एस०  बी०  सिवनाल  :

 क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ने  रेल  परिवहन  की  आधुनिक  प्रणाली  की  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  और
 उसे  अपनाने  के  लिए  देश  में  एक  स्पीड  कारीडोरਂ  का  निर्माण  करने  की  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  के  लिए  कूल  कितनी  राहि  की  आवश्यकता  है  और  इस  योजना  के  कब
 तक  कार्यान्वित  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया  गया

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सड़क  तथा  सड़क  विकास  के  लिए  स्थायी  समितियां

 3069.  शीसती  बसवराजइवरी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  परिवहन  विक'स  परिषद  से  सड़क  तथा  सड़क  विकास  के  लिए  दो  स्थायी
 तियां  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इन  दो  मुख्य  समितियों  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या  है  ;  और

 परिवहन  विकास  परिषद  ने  देश  में  सड़कों  और  यातायात  के  विकास  में  कितनी
 यता  की  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और  (a).
 हां  ।  परिवहन  विकास  परिषद  ने  8  1987  को  हुई  अपनी  बेठक  में  दो  स्थायी
 समितियों  अर्थात  सड़कों  और  सड़क  परिवहन  पर  एक-एक  समिति  का  पुनगंठन  किया  ताकि  वे  इन
 सेक्टरों  से  संबंधित  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  विचार-विमश  कर  सकें  और  सिफारिण  कर

 परिवहन  विकास  परिषद  सड़कों  और  सड़क  परिवहन  के  विकास  के  लिए  नीति
 बनाने  के  क्षेत्र  मे ंसरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  एक  शीर्ष  निकाय  इसकी  सिफारिशें  बहुत
 उपयोगी  रही  हैं  ।

 .  दिल्ली  और  सहारनपुर  के  बीच  बरास्ता  एक  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  खलाना

 3070.  चौधरी  अख्तर  हसन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  दिल्ली  ओर  सहारनपुर  के  बीच  भौर  उससे  आगे  चलने
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 वाली  गाड़ियों  में  से  केवल  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  शामली  होकरः  जाती

 वया  सरकार  का  दिल्ली  और  सहारनपुर  बरास्ता  झामली  एक  और

 एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  चलाने  का  विचार  है  ?

 यदि  ती  इसे  कब  तक  चलाये  जाने  की  संभावना  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  :  जी

 जी  नहीं  ।

 और  इस  खंड  पर  प्रत्येक  दिशा  में  एक  एक्नप्रेस  तीन  फास्ट  पैसेंजर  और  सभी
 स्टेशनों  पर  ठहरने  बाली  तीन  पैसेन्जर  गाड़ियां  उपलब्ध  हैं  जिन्हें  यातायात  की  वर्तमान

 ताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझा  जाता  है  ।

 सथुसेह  रोग  की  रोकथास

 30171.  श्री  राजकूमार  राय  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याद  संत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  में  मधुमेह  रोग  की  रोकथाम  कार्यक्रम  को
 दामिल  किग्रा  है  ;

 बदि  तो  मधुमेह  की  रोकथाम  के  लिए  की  जा  रही  प्रस्ताक्ति  काय्यंवाई  का  ब्योरा

 क्या

 क्या  सरकार  ने  मधुमेह  की  रोकथाम  के  लिए  भपेक्षित  दवाइयों  की  शरीद  के  लिए
 घनराशि  निर्धारित  की  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  ओर
 भारत  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  मधुमेह  नियंत्रण  कार्यक्रमਂ  नामक

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  क्षेत्र  कार्यक्रम  स्वीकार  किया  शुरू  में  यह  कार्यक्रम  देश  के  उन  पांच  जिलों  में
 मागंदर्शी  आधार  पर  चलाए  जाने  की  आशा  है  जहूँ  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिच्चर्या  परीक्षण  प्रक्रिया
 को  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  स्कूल  सेवाओं  के  साथ  एकीकृत  किया  इस  कार्यक्रम  का  मुख्य
 जोर  मधुमेह  रोग  निवारण  पर  लोगों  को  मधुमेह  रोग  शिक्षा  तथा  जानकारो  अदान  करना
 भी  इस  कार्यक्रम  का  उह्ेष्य

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  जीवन  रक्षक  औषध  इन्सूलिन  उपलब्ध  करने  की  भी  व्यवस्था  की

 जाएगी  ।

 भारत  सरकार  ने  मधुमेह  के  नियंत्रण  के  लिए  अपेक्षित  औषधियां  खरीदने  हेतु  अलग

 से-कोई  राक्षि  आबंटित  नहीं  की
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  $

 योन  सम्बस्धों  हारा  होने  बाले  रोगों  के  लिए  अपेक्षित  औषधि

 3072.  श्री  राजक्सार  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  यौन  सम्बन्धों  से  होने  वाली  बीमारियों  के  लिए  अपेक्षित  औषधियां  बहुत
 महगी

 देश  में  इन  बीमारियों  का  उपचार  किन-किन  केन्द्रों  में  होता  और

 इन  बीमारियों  के  उपचार  के  लिए  किन-किन  ओषधियों  की  आवश्यकता  होती  है
 ओर  इन  में  से  कितनी  ओऔषधियों  सरकार  गरीब  रोगियों  में  निःशुल्क  वितरण  के  लिए  इन
 केन्द्रों  को  सप्लाई  की  जा  रही  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  सरोज  खापडे  )  :
 जी  नहीं  ।

 और  संभोग  से  होने  वाले  रोगों  का  इलाज  मेडिकल  कालेजों  के  संभोग

 जनित  रोगों  तथा  कुष्ट  रोग  के  सभी  जिला  अस्पतालों  के  एस०  टी०  डी०  तथा
 के  जनरल  अस्पतालों  और  सिविल  अस्पतालों  में  किया  जाता

 इन  रोगों  के  इलाज  के  लिए  निम्नलिखित  ओऔषधों  की  जरूरत  होती  है  .---

 1.  पेनिसिलिन

 2.  स्ट्रेप्टोमाइसिन

 3.  सल्फाडइु्स

 4.  एन््टी-हिस्टेमिनिक  ओऔषधोें  तथा

 5.  जिन  रोगियों  में  पेनेसिलिन  असर  नहीं  करती  उनपें  एरिथोमाइसिन  अथवा

 बिलन  का  उपयोग  ।

 संभोग  जनित॑  रोगों  के  केन्द्रीय  कार्यक्रम  के  अधीम  संभोग  जनित  रोगों  के उपचार  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्यों  को कोई  औषधें  सप्लाई  नहीं  की  जाती  संभोग  जनित  रोगों  से  पीड़ित
 निर्धन  रोगियों  को  एस०  टी०  डी०  क्लनिकों  हवारा  निःशुल्क  ओषधिया  अदान  की  जाती  हैं  ।

 ग्लोकोभा  के  कारण  अन्धता  के  मामलों  में  वृद्ध

 3073.  श्रीमती  माधुरी  सिह  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 कथा  ग्लोकोमा  के  कारण  अन्धे  होने  वाले  लोगों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रहो
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 देण  में  होने  वाले  अन्य  नेत्र  रोग  कौन-कौन  से  हैं  ओर  अन्धे  होने  वाले  लोगों  को

 संख्या  कितनी  और

 इस  रुख  को  बदलने  और  इस  क्षेत्र  में  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  इस  समय  क्या-क्या

 सुविधाएं  और  विशेषताएं  उपलब्ध

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  इस
 सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 1971-73  के  भारतीय  आरयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  सर्वेक्षण  में  यह  अनुमात
 लगाया  गया  कि  देश  में  90  लाग  व्यक्ति  अन्धे  थे  ;  ये  व्यक्ति  छह  मीटर  की  दूरी  तक  अच्छी  तरह
 नहीं  देख  सकते  इन  व्यक्तियों  का  रोग-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  था  :--

 मोतिया  बिन्द  55  प्रतिशत

 रोहे  एवं  संबद्ध  संक्रमण  20  प्रतिशत

 चेचक  3  प्रतिशत

 पौषणिक  कमियाँ  2  प्रतिशत

 चोटें  1.2  प्रतिशत

 ग्लोकोमा  0.5  प्रतिशत

 अन्य  18.5  प्रतिशत

 का  1975  में  उन्मूलन  हो  गया  )

 प्राथमिक  नेन्र  परिचर्या  सेवाएं  3700  ब्लाकों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  स्तर  पर  80
 केन्द्रीय  मोबाइल  यूनिटों  में  उपलब्ध  की  गई  है  तथा  दूर-दराज के  क्षेत्रों  में  ये सेवाएं  उपलब्ध  करने
 के  लिए  120  जिला  मोबाइल  यूनिटें  जुटाई  गई  बेहतर  नेत्र  परिचर्या  सुविधा  उपलब्ध  करने  के
 लिए  404  जिला  60  मेडिकल  कालेजों  और  9  क्षेत्रीय  संस्थानों  को  सुदृढ़  किया  गया

 है  ।  इनमें  ग्लोकोमा  रोगियों  का  जल्दी  पता  लगाकर  उपचार  करना  तथा  रेफरल  सेवाएं  प्रद;न
 करना  भी  शामिल  है|

 अवध/असम  एक्सप्रेस  रंलगाड़ो  को  रोकना  ओर  कामरूप  एक्सप्रेस
 रलगाड़ोी  के  लिए  अतिरिक्त  कोटा

 3074.  श्री  भानिक  क्या  रेल  भन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  उत्तर  सोमान््त  मांलीगांव  के  महाप्रबन्धक  को  जल१इगुडी  जिले
 में  फालकाठा  की  जनता  की  ओभोर  से  नागरिक  समिति  से  509/510  अवध/असम  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी
 को  रोकने  और  फालकाटा  के  लिए  60  डाउन  कामरूप  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  में  अतिरिक्त  कोटा  मंजूर
 करने  के  बारे  में  कोई  शापन  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  के  शज्य  मंत्री  माधवराव  :

 .

 फालकाटा  में  509/510  अवध-असम  एक्सप्रेस  के  ठहराव  की  व्यवस्था  तथा  60  डाउन
 कामरूप  एक्सप्रेस  के  कोटे  में  वृद्धि  करने  का  ओचित्य  नहों  पाया  गया

 कंचनजंगा  एक्सप्रेस  को  जलाना

 3075.  भरी  सानिक  सान्याल  :  जया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  न्यू  जलपाईगुडी  स्टेशन  से  हावड़ा  जाने  वाली  57  अप  और  58  डाउन  कंचनजंगा
 जो  बाद  में  न्यू  बोंगाईगाव  से  चलने  लगी  बन्द  कर  दी  गयी  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  उत्तर  बंगाल  की  उपेक्षित  जनता  को  राहत  पहुंचाने  के  लिए  जिनकी  आवश्यकताओं
 की  पूति  के  लिए  न्यू  जलपाईगुडी  से  सिर्फ  एक  ही  गाड़ी  इस  गाड़ी  को  पुनः  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराब  :  भर  मार्गवर्ती  खण्डों  में
 बाढ़  और  दरार  ध्वड़  जाने  क ेकारण  57/58  कंचनजंगा  एक्सप्रेस  और  67/68  तिस्ता-बह्मपुत्र  एक्सप्रेस
 गाड़ियों  को  1  6-8-87  से  बन्दकर  दिया  गया  रा

 और  फिलहाल  इन  दोनों  गाड़ियों  को  20-11-1987  से  सप्ताह  में  3  दिन  पुनः
 चला  दिया  गया  है  ।

 असम  सेल  के  प्रारम्भिक  स्टेशन  का  बदला  जाना

 -  3076.  भ्री  मानिक  सान्याल  :  क्या  रेल  झुस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  उत्तर  सीमान्त  रेलवे  ने  असम  मेल  का  प्रारम्भ  स्टेशन  डिब्रगढ़  रेलवे  स्टेशन  से  बदल
 कर  तिनसुखिया  स्टेशन  कर  दिया  है  जिससे  भारी  जनसंख्या  वाले  डिब्रूगढ़  शहर  को  अत्यधिक  असुविधा
 हो  रही  और

 यदि  तो  इस  परिवतंन  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्ती  माधवराब  :  और  गुवाहाटी  में
 ढ्री  लाइन  की  गाड़ियों  का  उपयोग  करने  वाले  था  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  1987  की

 समय  सारणी  में  3/4  अक्षम  मेल  को  तिनसुकिया से  प्रारम्भ  करने/वहां  पर  समाप्त  करने  के  लिए  उसकी

 समय-अनुसूची  में  संशोधन  किया  ग़या  इसके  स्थान  पर  7/8  तिनसुकिया  मेल  का  डिब्रूगढ़  टाउन

 से/तक  विस्तार  किया  गया
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 आफ  माया  पोल  &  व्यक्त कक  प्कि के  उपयोग  में  चाड

 3077.  थी  परसराम  भारहाज  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मस्त्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आजकल  भारत  में  लेन्सਂ  का  उपयोग  बढ़  रहा  है  ;

 क्या  नेत्र  विशेषज्ञों  की इसकी  उपयोगिता  के  सम्बन्ध  में  भिन्न  राय

 क्या  भारत  में  बने  लेन्स  विदेशों  में  बने  लेन्स  की  तुलना  में  महंगे  यदि  तो  उसके
 क्या  कारण  हैं  ;  ओर

 इसकी  उपयोगिता  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  के  क्ष्या  विचार  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  सरोज  ख्लापडं  ):  जी

 कास्टेक्ट  लेन्सों  की  उपयोगिता  नेत्र  विशेषज्ञों  ने स्वीकार  की  नेत्र  की  विभिन्न
 स्थितियों  में  कुछ  प्रकार  के  कानन््टेक्ट  लेन्सों  की  उपयोगिता  के  बारे  में  उनमें  मतभेद  हो  सकता

 जी  नहीं  ।

 कुछ  त्रुटियों  और  कुछ  नेत्र  रोभों  का  कान्टेक्ट  लेसों  से  अण्छा  उपचार  होता  है  ।  अत्यधिक
 मायोपिया  तथा  अन्य  त्रुटियों  में  चश्मे  के  स्थान  पर  दृष्टि  के  लिए  काल्टेक्ट  लैंसों  का  उपयोग  किया
 जाता  है  |  घुल  भरे  वातावरण  जंसी  कुछ  स्थितियों  में  कानिया  को  क्षति  पहुंचने  का  खतरा  रहता
 प्रशिक्षित  दृष्टिमाप-विज्ञारी  या  नेत्र  सर्जन  की  देखरेख  में  उपयुक्त  रूप  से बनाए  तथा  लगाए  गए  कांटेक्ट
 लेंस  कानिया  या  नेत्रों  को  कोई  क्षति  नहीं  पहुंचाते  ।  कुछ  दृष्टिगत  तथा  चिकित्सीय  लक्षणों  में  यह
 एक  आवश्यक  रोगोपचार  साधन  है  और  इसकी  लाभदायकता  निरपवाद  रूप  से  नेत्र  विज्ञानियों  ने  भी

 स्वीकार  की  है  ।

 ]

 सिथायल  गंस  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  रहने  बाले  बच्चों  को
 सनोसामाजिक  सक्षमता

 3078.  भरी  परसरास  सारदाज  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भोपाल  के  सिथाइल  गैस  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  बच्चों  की
 जिक  सक्षमता  के  बारे  में  राष्ट्रीय  जन  सहयोग  और  बाल  विकास  संस्थान  के  अध्ययन  से  यह  पता

 है  कि  इस  घातक  गैस  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  बच्चों  का  बौद्धिक  स्तर  अन्य  बच्चों  की  तुलना  में

 बहुत  कम  ओर
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 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सरोज  खापडें  ):
 भर  राष्ट्रीय  जन  सहयोग  और  बाल  विकास  सस्थान  द्वारा  भोपाल  में  मिक  गैस  से  प्रभावित
 क्षेत्रों  मे ंबल्चों  की मनो-सामाजिक  सक्षमता  के  बारे  में  एक  अध्ययन  किया  गया  इस  अध्ययन  के

 मुख्य  निष्कर्ष  निम्नलिखित  हैं  :--

 (i)  मिक  गैस  से  पीड़ित  बच्चों  में  कम  दर्जे  की मदोसामाजिक  सक्षमता  देखी  गई  है  और

 उनमें  नियन्त्रण  समूह  के  अन्य  बच्चों  की  तुलना  में  अधिक  मनोवेशञानिक  समस्यायें
 पाई  गई  हैं  ।

 (1)  प्रभावों  में  संशान  कार्यो ंका  शारीरिक  बीमारियों  सहित  सामाजिक
 कोशेल  में  विध्ामान्यता  की  कुछ  हिप्री  तथा  मानसिक  स्वास्थ्य  और  तंदरुस्ती  को
 खंतरा  |

 भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  ने  भी  भोपाल  में  मिक  गैस  से  पीड़ित  बच्चों  पर  एक
 मा्गदर्शी  मनोविज्ञान  अध्ययन  किपा  इस  मा्गंदर्शी  अध्ययन  से  पता  चला  कि  नियन्त्रित  क्षेत्रों  में
 6-16  वर्ष  की  आयू  के  बच्चों  की  तुलना  में  गैस  पीड़ित  क्षेत्रों  क ेबच्चों  का  बौद्धिक  स्तर  कम  इस
 सम्बन्ध  में  एक  अन्य  अध्ययन  जारी

 प्राथमिक  विज्ञालथों  की  आवश्यकता

 3079.  भरी  संयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन््त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  व्यापक  शिक्षा  प्रसार  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 देश  में  राज्य-वार  कुल  कितने  प्राथमिक  विद्यालयों  क्री  आवश्यकता  है  ;

 अद्यंतन  उपंत्रब्ध  सूचना  के  अनुसार  देश  में  प्राथमिक  स्कूलों  की  राज्य-वार  कुल  संख्या

 कितनी  है  ;

 आपरेशन  ब्लैकबोर्ड  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  एक  माडल  प्राथमिक  विद्यालय  पर  औसतन

 कितना  अनावर्ती  खर्च  और  वाषिक  अवर्ती  खच॑  किए  जाने  की  व्यवस्था  है  ;

 क्या  प्राथमिक  शिक्षा  के  व्यापक  प्रसार  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता
 देने  का  विचार  और

 यदि  तो  किंतनी  ?

 संसाधत  घिकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विमागों  में  राज्य  भस्त्री

 कृंरशा  :  और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  देश  में  30
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 985  की  यथा

 स्थिति  के  अनुसार  प्राइमरी  स्कूलों  की  संख्या  528079  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए  राज्य  सरकारें  नए  स्कूलों  की आवश्यकता  का  मूल्यांकन  किसी  स्थान  में  उपलब्ध  छात्रों  की  एक

 सम्भावी  आस-पड़ौस  में  स्कूल  सम्बन्धी  सुद्िघाओं  की  उपलब्धता  और  इसके  लिए  उपलब्ध

 वित्तीय  संसाधनों  के  आधार  पर  करती  सभी  राज्य  सरकारों  से  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  की

 एलाह  दी  गई  है  कि  300  की  जनसंख्या  वाली  सभी  पवृतीय  और  मदुस्थलों  के  मामले  में
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 200)  बस्तियों  में  सातवीं  योजना  के  अन्दर  प्राइमरी  स्कूलों  का  प्रावधान  किया  गया  प्राइमरी

 स्कूलों  में  उपलब्ध  विद्यमान  सुविधाओं  के  बारे  में  ब्यौरेवार  आंकड़े  एकत्र  करने  क ेलिए  30
 1986  की  यथा  संदर्भ  तारीख  के  साथ  रा०  शै०  अ०  प्र०  परि०  द्वारा  पांचवां  अखिल  भारतीय  शैक्षिक

 सर्वेक्षण  भी  आयोजित  किया  जा  रहा  सर्वेक्षण  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।

 सरकार  ने  माइल  प्राइमरी  स्कूल  की  कोई  संकल्पना  निर्धारित  नहीं  की  ह ैऔर  न  ही  इस
 प्रकार  के  स्कूल  के  लिए  लागत  निकाली  गई  प्रादमरी  स्कूल  पर  होने  वाला  खर्च  एक  स्कूल  से  दूसरे
 स्कूल  में  और  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  भिन्न-भिन्न  होता  है  जो  छात्र/अध्यापक  भवन  का

 आकार  तथा  तथा  शिक्षण  सहायक  साधनों  अध्यापकों  के  वेतनमानों  पर  निर्भर  करता  फिर

 आपरेशन  ब्लेकबोर्ड  के  अन्तगंत  अनिवायें  सुविधाओं  सहित  एक  कार्यात्मक  प्राइमरी  स्कूल  की

 कल्पना  की  गई  है  |  आपरेशन  ब्लेकबोडं  में  सभी  प्राइमरी  स्कूलों  में  न्यूनतम  अनिवाय॑  सुविधाओं  अर्थात्
 (i)  एक  ऐसा  स्कूल  भवन  जिसमें  एक  गहन  बरामदा  तथा  सभी  मौसमों  में  उपयोग  किया  जाने  वाला

 एक  पर्याप्त  रूप  से  बडा  कमरा  तथा  लड़के  और  लड़कियों  के  लिए  अलग-अलग  शौचालय  (11)
 कम  दो  अध्यापक  जिनमें  रो  एक  महिला  अध्यापक  होगी  (11)  ब्लैक  नक्शे  एक  छोटा

 खिलौने  और  खेल  और  उपस्करों  के  प्रावधान  की  परिकल्पना  की  गई  इस  प्रकार  के  स्कूलों
 के  लिए  लागत  भिन्न-भिन्न  होगी  परन्तु  ऐसा  अनुमान  है  कि औसतन  दो  कमरों  वाली  कक्षा  की  लागत
 लगभग  52,000  रु०  शौचालय  की  कीमत  लगभग  5000  रु०  और  शिक्षण  अध्यापन  सामग्री  की

 लागत  लगभग  7,215  रु०  होगी  ।  अध्यापक  का  खर्च  उस  राज्य  में  लागू  वेतनमानों  पर  निर्भर

 और  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सर्वंसुलभ  बनाने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के लिए  नीचे

 दर्शाई  गई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  को  निम्नलिखित  वित्तीय  सहायता
 दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 (1)  आपरेशन  ब्लैकबोईड  :  सभी  प्राइमरी  स्कूलों  को  उनके  लिए  दूसरे  अध्यापक  और
 अनिवाय॑  उपस्करों  के  लिए  शत-प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  ।

 (2)  गैर-ओऔपचारिक  राज्य  सरकारों  के  गैर-ओपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  का  50%

 विशिष्ट  रूप  से  मात्र  लड़कियों  के लिए  गैर  औपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  के  लिए  90%  और

 स्वैज्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  गैर  औपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  को  शत-प्रतिशत  ।

 विवरण

 प्राइमरी  स्कूलों  की आवदयकता
 न्ज्सलफनललअअअइअआनतन

 ऋम  सं  ०  राज्य|संघ  शासित  प्रदेश  30-9-1  985  की  यथा  स्थिति  के
 का  नाम  अनुसार  प्र।इमरी  स्कूलों  की  संख्या

 1  2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  42054

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  986
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 ०७...
 शि  कि  तश-'णश्नश्श्द्द् नी  द/ःयः?;)ण?  नी

 2 8 --- | 3... असम 25970 4. बिहार 50847 5... गुजरात 6. हरियाणा 5078 7... हिमाचल प्रदेश 6802 8... जम्मू और काश्मीर 7700 9... कर्नाटक 24735 केरल 6845 मध्य प्रदेश 62703 महाराष्ट्र 37500 मणिपुर . मेघालय मिजोरम नागालेंड उड़ीसा 36993 पंजाब राजस्थान 27590 20. सिक्किम 470 तमिलनाडु 22. त्रिपुरा 23. उत्तर प्रदेश 24. पश्चिम बंगाल 25. अंडमान निकोबार द्वीप समूह 26. चण्डीगढ़ 34
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 1  2  3

 27.  दादरा  और  नागर  हवेली  124

 28.  दिल्ली  1775

 29.  दमन  ओर  द्वीव  1014

 30.  लक्ष्यद्वीप  18

 31.  पॉडिचेरी  356

 भारत  528079

 संसाधन  संसाधन  विक्रास  मन्त्रालय  का  अनुश्ववण  तथा  सांख्यिकी
 प्रभाग  ।

 316  डाउन  बरहरवा-रामपुरहाट  यात्री  रेलगाड़ी  को

 दुघेटना  के  कारण

 3080.  थी  मुल्लापलली  क्या  रेल  भनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  रेलवे  में  316  डाउन  बरहरवा-रामपुरहाट  यात्री  रेलगाड़ी  की  दुृधंटना  के
 कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  कराई  गई  जिसमें  अनेक  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गए  थे  ;
 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  क्या  है  ?

 रेल  भरत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधव  राव  :  जी  हां  ।

 रेल  संरक्षा  पूर्वी  जिन्होंने  इस  दुर्घटना  की  सांविधिक  जांच  की  इस
 निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि यह  दुर्घटना  एक  सवारी  डिब्बे  का  संरक्षा  ब्रेकेट  टूट  जाने  और  उसके  रेलपथ

 पर  गिर  जाने  से  इस  गाड़ी  के  चालन  में  बाधा  पड़ने  क ेकारण  हुई  थी  ।

 इर-मान्यताप्राप्त  संस्थाओं  हारा  डिग्री/डिप्लोमा

 3081.  थरो  मुल्लापलली  रामचन्द्रन  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  अन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  विश्वविद्यालयों/संस्थाओं  के  क्या  नाम  हैं  जो  सरकार  से  मान्यता  प्राप्त  किए  बिना
 कार्य  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इन  गैर  मान्यता  प्राप्त  विश्वविद्यालयों  द्वारा  झूठे  दावे|वायदे  करके

 डिग्रियां/डिप्लोमा  दिए  जाने  के  बारे  में  शंकाएं/शिकायत  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  इस  विश्वविद्यालयों/संस्थाओं  द्वारा  प्रदान  किए
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 गए  डिप्री/डिप्लोमा  प्रमाण-पत्रों
 की  कोई  मान्यता  न  होने  के  सम्बन्ध  में  जनता  को  सचेत  करने  के  लिए

 कोई  कदम  उठाने  का  सुझाव  दिया  है/कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (४)  सरकार  का  इन  विश्वविद्यालयों/पस्थाओं  के  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मस्त्री

 कृष्णा  :  सरकार  अथवा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विश्वविद्यालयों/संस्थाओं
 की  ऐसी  कोई  सूची  नहीं  रखी  आती

 समय-समय  पर  शरककायें/शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  कुछ  ऐंसी  संस्थाओं  की
 कताओं  के  बारे  में  स्पष्टीक रण  मांगा  गया  है  जो  विश्वविद्यालयों  के  रूप  में  कार्य  कर  रही  हैं  और  अपनी

 ही  डिग्रियां  प्रदान  कर  रही  हैं  ।

 से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग के  प्रावधानों  के अनुसार  केवल  उस
 लय  जो  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  अधिनियम  के  अन्तगंत  स्थापित  अथवा  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  अधिनियम  की  धारा  3  के  अन्तगंत  विश्यविद्यालम्र  समझी  जाने  वाली  एक  संस्था  को  डिय्रियां
 प्रदान  करने  का  अधिकार  अधिनियम  के  संसद  के  एक  अधिनियम  के  अन्तगंत  स्थापित
 किसी  विश्व  विद्यालय  के  अतिरिक्त  कोई  भी  अन्य  संस्था  अपने  नाम  के  साथ  विश्वविद्यालय  शब्द  नहीं
 लगा  सकती  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम के  पूर्वोक्त  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करने  वाले

 तथाकथित  विश्वविद्यालयों  तथा  संस्थाओं  के  विरूद्ध  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  जहां  कहीं
 आवश्यक  समझा  जाता  कानूनी  कारंवाई  की  जाती  ऐसी  संस्थाओं  के  स्तर  तथा  उनके  द्वारा
 प्रदान  की  जाने  वाली  डिग्रियों/डिप्लोमा  की  प्रामाणिकता  से  लोगों  को  अवगत  कराने  के  जहां

 कहीं  भ्ादश्यक  प्रेस  नोट  भी  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 केरल  में  तेलीचेरी  में  व्यायामशाला  स्थापित  करना

 3082.  भरी  मुल्लापल्ली  रामचसन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  तेलीचेरी  में  एक  व्यायामशाला  स्थापित  करने  निर्णय  किया

 श्ज्क

 यदि  तो  क्या  इसके  लिए  भूमि  अजित  कर  ली  गई  है  और  काय॑  शुरू  हो  गया  है  ;

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  और  वर्ष  1987-88  8  में  इसके  लिए  कितनी

 धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ;

 क्या  व्यायामशाला  राज्य  सरकार  द्वारा  चलाई  जाएगी  अथवा  इसका  नियन्त्रण  सीधे

 केन्द्रीय  सरकार  के  हाथ  में

 क्या  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  फायदों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययत्र  सर्वेक्षण

 कराया  था  और  उस  पर  जनता  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  ;  ओर
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 ीीननननननीन--+  (a)

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  थिकास  संत्रालय  में  युवा  कार्य  और  खेल  तथा  सहिला  ओर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  सारप्रेट  :  भारतोय  खेल  प्राधिकरण  ए०

 *  ने  क्षेत्रीय  खेलਂ  की  अपनी  योजना  के  अंतर्गत  तेलीचेरी  में  जिम्नास्टिक  केन्द्र  स्थापित  करने  का
 निर्णय  लिया

 इस  प्रयोजनाथं  केरल  सरकार  ने  तेलीचेरी  में  भूमि  उपलब्ध  की  निर्माण  कायं  अभी
 तक  शुरू  नहीं  किया  गया

 जिम्नाजियम  की  अनुमानित  लागत  लगभग  20.00  लाख  रुपये  भारतीय  खेल
 करण  ने  केरल  सरकार  को  अग्रिम  तोर  पर  10.00  लाख  रुपये  मंजूर  किए  भारतीय  खेल

 '
 करण  के  पास  वर्ष  1987-88  के  दोरान  परियोजना  पर  शेष  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  राशि
 उपलब्ध

 जिम्नास्टिक  केन्द्र  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  द्वारा  सीधे  तौर  पर  चलाया

 खेल  विज्ञान  और  मानव  विज्ञान  में  विशेषज्ञों  द्वारा  तेलीचेरी  में  और  इसके

 उधर  से  परम्परागत  सकंस  परिवारों  में  से  जिध्नास्टिक  के  लिए  प्रतिभाशालियों  का  पता  लगाने  और

 उन्हें  पोषित  करने  की  सम्भावनाओं  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  किया  गया

 गत  सकंस  परिवारों  में  अपेक्षित  आयु  वर्ग  में  कई  बच्चों  का  सर्वेक्षण  भी  किया  गया  था  ।  परियोजना  के

 लाभों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  अध्ययन  किया  गया  था  और  परियोजना के  प्रति  लोगों  की  प्रतिक्रिया

 अच्छी  रही  है  ।

 सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंविभिन्न  बीमारियों  का  फंलना

 3083.  थभ्री  बी०  तुलसी रास  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  विभिन्न  बीमारियां  फंल  गई  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  इसके  परिणामस्वरूप  देश  में  और  विशेष  रूप
 से  आन्प्र  प्रदेश  में  कितनी  मौतें  हुई

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऐसे  राज्यों  को  दी  जा  रही  वित्तीय  और  अन्य  सहायता
 का  ब्यौरा  क्या  और

 आन्ध्र  प्रदेश  को गत  तीन  महीनों  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  और  चिकित्सा  सहायता
 प्रदान  की  गई  ?

 ह

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  और

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विभिन्न  राज्यों  को  उनके  अनुरोध  पर  ऋण  के  आधार  पर  सप्लाई  की  गई  चिकित्सा

 मग्नी  इए  प्रकार  है  :--
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 उड़ीसा  :

 हैलोजन  लाख  गोलियां

 ब्लीधिंग  5  मीट्रिक  टन

 राजस्थान  :

 विटामित  .00  लाख

 ब्लाधिंग  मीट्रिक  टन

 हैजा-रोधी  बुराकें

 हैलोजन  लाख

 कर्माठक  :

 हैजा-रोधी  लाख  खुराकें

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  आस्प्र  प्रदेश  सहित  किसी  राज्य  सरकार  को  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  नहीं  की  गई  है  ।

 विवरण

 आसध्र  प्रदेश  सहित  सुल्षा-प्रमावित  क्षेत्रों  में  समुचित  किए  गए  विभिन्न  रोभों  प्रमाशित
 व्यक्तियों  और  मौतों  की  संदया  इस  प्रकार  है

 राज्य  का  नाम  सूचित  किए  गए  फ्रभावित  व्यक्तियों  मौतें
 रोग  का  नाम  की  संख्या

 2  3  ।

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  अतिसार  रोग  7,111  418

 2.  हिमाचल  प्रदेश  अतिसार  रोग  142012  न+

 जठरांत्र  शोथ  53272

 3.  कर्नाटक  अतिसार  रोग  .  1133  66

 हैजा  7242  375
 वायरल  -  243

 खसरा  286  28

 4.  केरल  अतिसार  रोग  433,201  123

 5.  मध्य  प्रदेश  खसरा  37  10
 अतिसार  रोग  ॥  112  12
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 जनजा  ++++3>्तबेञे  ०>->--_->>.3........>ण

 1  2  3  4
 बडड  ससससससअइननन+++++  ए्7॒7ौ-७तकनतनतलततत  सती  ीीयीनण+णयेनीन-नन3लनयननननननननननननननी  नानक  न  नमक  +  नमन  न  नानन-न-मनमन  नमक  न»

 6.  महाराष्ट्र  अतिसार  रोग  8046  12
 वायर  यकृतशोथ  181  9

 7.  राजस्थान  जठरांत्रशोथ  1656  24

 8.  तमिलनाड़  जठरांत्रशोथ  25734  630

 हैजा  3116  33

 9.  उत्तर  प्रदेश  जठरांत्रशोथ  1163

 पंजाब  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़  ने  सूचित  किया

 है  कि  उनके  यहां  ज्यादा  रोग  नहीं  फैले  ।

 आलान्भ्र  प्रदेश  में  पूछताछ  काउन्टर

 3084.  भरी  वी०  तुलसी  राभ  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  रेल  पूछताछ  काउन्टरों  के  कार्यकरण  के  संबंध  में

 कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 पूछताछ  काउन्टरों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कार्यक्रही  की  गई  या  की  जा

 रही  है  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  माधवरशाव  :  और  जी  1986-87
 और  1987-88  के  दौरान  आन्प्र  प्रदेश  में  स्टेशनों  पर  पूछताछ  कार्यालयों  में  तैनात
 चारियों  द्वारा  जनता  के  टेलीफोन  न  सुनने  के  सम्बन्ध  में  आठ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 »  निम्नलिखित  कारंवाई  की  गई  है  :--

 (1)  पूछताछ  कार्यालय  के  कार्य  निष्पादन  के  लिए  सीधे  जिम्मेदार  वरिष्ठ  पयंवेक्षकों
 को  बार-बार  अचानक  जांच  करने  का  निदेश  दिया  गया

 (2)  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  कहा  गया  है  कि  वे  कर्मचारियों  की  क्रियाशीलता  की
 जांच  करने  के  लिए  अपना  परिचय  दिये  बिना  टेलीफोन  किया

 (3)  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कारंवाई  की  जाती  है|

 क्लान्ध्र  प्रदेश  में  उपरि  पुल

 308  5.  श्री  बी०  तुलसो  राम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आन्श्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  में  वर्ष  1985-86,  1986-87
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 ७--.->  ++++  निज  ++-ह.तत>_न्  नो

 और  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  रेल  ऊपरि  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  कोई  प्राथमिकता  सूची  भेजी  गई

 इस  पर  आने  वाली  काम  पूरा  होने  तथा  काम  पूरा  होने  के  प्रत्याशित  समय  भादि
 क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितने  ऊपरि  पुलों  के  कार्य  को  पूरा  करने  की  योजना

 ख्  हर  ॒
 का  कक््य

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  एक  विवरण  संलग्न

 शज्क

 ऊपरी/निचले  सड़क  पुलों  के  निर्माण  कार  वर्षानुवर्ष  के  आधार  पर  रेलों  की  वाषिक

 योजना  में  शामिल  किये  जाते  हैं  वशर्ते  राज्य  सरकार  लागत  में  हिस्सा  वहन  करने  की  वचनबद्धता  सहित

 प्रस्ताव  प्रायोजित  करे  और  घन  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करे  ।

 विवरण

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  वर्ष  1985-86  5-86  और  इससे  आगे  के  लिए  प्राथमिकता  सूची

 में  संस्तुत  किये  गये  ऊपरी  सड़क  पुलों  के  निर्माण  कार्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 1985-86  निडदबोलू  में  उपरी  सड़क  पुल

 कावली  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 महबूबनगर  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 चाटकेसर  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 1986-87  कावली  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 महबूबनगर  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 घाटकेसर  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 जनगांव  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 राममूर्ति  पंटुलूपेटा  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  जनगांव  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 की  शेष  अवधि  अजीत  सिंह  नगर  में  निचला  सड़क  पुल

 लालापेट  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 फतेहनगर  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 डाबिरपुरा  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 आदिकमेट  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 सीताफल  मंडी  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 घाटकेसर  में  ऊपरी  सड़क  पुल
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 उम्दानगर  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 थिम्मापुर  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 महबूबनगर  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 ओोंगोल  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 सीतानगरम  के  निकट  ऊपरी  सड़क  पुल

 पावंतीषुरम  के  निकट  गरीबीडी  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 तिलाझ  टाउन  में  ऊपरी  सड़क  पुल

 इन  निर्माण  कार्यों  में  अन्तविष्ट  अनुमानित  लागत  नीचे  दी  गयी
 आज  नकल  न  आन  तन  नाना  -  नी  न्  न्  हं  ऑ  9  ल  ७  “७>->-न»+न-

 ऋ०सं०  कार्य  का  विवरण  रैलों  का  राज्य  सरकार  का

 हिस्सा  हिस्सा
 रुपयों  .

 1.  कावली  में  ऊपरी  सड़क  पुल  54.95  58.51

 2.  निडदबोल  में  ऊपरी  सड़क  पुल  62.61  77  09

 3.  जनगांव  में  ऊपरी  सड़क  पुल  70.00  72.65

 4.  लालापेट  में  ऊपरी  शक  शुल  86.92  255.70

 5.  डाबिरपुरा  में  ऊपरी  सड़क  पुल  64.31  159.49

 6.  अजीत  सिंह  नगर  में  निथला  सड़क  फुल  53.87  71.33

 7.  उम्दानगर  में  ऊपरी  सड़क  पुल  46.31  50.97

 8.  थिम्मापुर  में  ऊपरी  सड़क  पुल  56.01  61.55

 9.  घाटकेसर  में  ऊपरी  सड़क  पुल  28.79  30.31

 शेष  कार्यों  के  सम्बस्ध  में  अस्तविद्ट  लागत  का  अभी  आकलन  किया  जाना  है  क्योंकि

 अनुमान  तथा  स्थल  के  ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  स्वीकृत  किये  गये  8  कार्यों  |
 से  8  तक  की  में  स ेकोई  भी  कार्य  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  इन  कार्यों  का  पूरा  होना  राज्य  सरकार

 द्वारा  पहुंच  सारगों  को  पूरा  करने  पर  निर्भर  करेगा  ।  मद  9  को  1988-89  के  निर्माण  कार्यक्रम  में

 शामिल  करने  का  श्रस्ताव  ह

 हृदय  रोगों  में  बद्धि

 3086.  श्रीमती  साधुरी  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  देश  में  हृदय  रोगों  की  संख्या  में  चिन्ताजनक  रूप  से  बद्धि  हो  रही  है  ;

 भिन्न-भिन्न  आयु  वर्गों  और  जीवन  में  विभिन्न  क्षेत्रों  में  इस  बीमारी  से  पीड़ित  लोगों  के
 बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  कृत्रिम  उबवंश्कों  के  उपयोग  और  पाइपों  द्वारा  दिए  जाने  वाला  मृदु  जल  उच्च

 कोलेस्ट्राल  वाले  व्यक्तियों  क ेलिए  हानिकारक  है  ;  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाना  विचाराधीन  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  और
 भारत  में  हृदय  रोग  बीमारी  और  मौत  का  एक  महत्वपूर्ण  कारण  यह  बताने  के  लिए  कोई

 विश्वसनीय  आंकड़े  नहीं  हैं  कि  पिछले  दिनों  में  हृदय  रोगों  में  वृद्धि  हुई  हृदय  रोग  सभी  आयु  बर्ग  के
 लोगों  और  सभी  समाजा्थिक  वर्गों  को  होते  बसे  हृदय  रोग  की  किसमें  विभिन्न  वर्गों  में  भिन्न-भिन्न

 हस  प्रकार  बच्चों  और  नवयुवकों  में  जन्मजात  हृदय  रोग  और  रूमेटिक  हृदय  रोग  होता  है  जबकि

 बढ़ों  मे ंइसके  मिक  हृदय  रोग  और  उच्च  रक्त  भाप  आम  होता  रूमेटिक  हृदय  रोग  गरीब  लोगों  में
 आम  रूप  से  व्याप्त  है  जबकि  उच्च  रक्त  चाप  और  इस्केमिक  हृदय  रोग  समाज  के  घनिक  वर्ग  में  आम

 .

 सरकार  को  ऐसे  किसी  अध्ययन  की  जानकारी  नहीं  है  जिससे  यह  पता  चला  हो  कि

 कृत्रिम  उवंरक  और  हल्का  जो  नलकों  से  प्रदान  किया  जाता  है  उन  व्यक्तियों  के  लिए

 हानिकारक  है  जिनमें  कोलोस्ट्रोन  की  मात्रा  ज्यादा  होती  धैसे  कठोर  पानी  और  हुदय्-वाहिका  रोगों
 के  बीच  विपरीत  संबंध  है  ।

 सरकार  ने  हृदय-रोशियों  के  इलाज  के  लिए  देश  में  विशेष  जांच  प्रयोगशालाओं  की

 मेडिकल  काडियकों  लाजिकल  इंटेसिव  केअर  काडियक  यूनिट  और  काडियक  आपरेशन

 यूनिट  वाले  कार्डियक  केन्द्र  स्थापित  किए

 गोबामो  एश्सप्रेत  रेलगाड़ो  में  बातानुकूलित  प्रथम  श्रेणी  का  प्रस्ताव

 3087.  भ्री  ए०  जे०  वो०  बो०  महेश्वर  क्या  रेल  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे
 किः

 ॥

 क्या  गोथामी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  में  प्रथम  श्रेणी  में  बातानुकूलित  व्यवस्था  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 क्या  मोदावरी  एक्सप्रेस  और  गोथामी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  के  समय  में  कोई  परिवर्तन  करने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मन्त्राप्षय  के  राज्य  मन्त्रो  साधबराव  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 वन्य  जीवों  का  विभिन्न  परियोजनाओं  से  प्रभावित  होना

 3088,  डा०  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  जब  कभी  भी  बड़ी  परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  जाती  हैं  उतका  वन्य  जीवों  पर  प्रतिकृत
 प्रभाव  पड़ता  है  ;  और

 यदि  तो  वन्यजीवों  की  युरक्षा  के लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वर्धांबरण  और  बन  मन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :

 इन  उपायों  में  ऐसी  परियोजनाओं  द्वारा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  वन््यजीव  पुनर्वास  और  प्रबन्ध

 योजना  की  तैयारी  और  कार्यान्वयन  शामिल  हैं  ।

 परीक्षण  ट्यूब  शिशु

 3089.  डा०  डी०  एन०  रेह्ो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 भारत  में  कितने  परीक्षण  ट्यूब  शिशु  पंदा  हुए  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  जीवित  हैं  और  स्वस्थ  हैं  ;  और

 क्या  इसे  और  सफल  बनाने  के  लिए  अब  भी  अनुसंधान  कार्य  जारी  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सरोज  और
 उपलब्ध  रिकार्ड  के  अनुसार  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  प्रजनन  अनुसन्धान

 संस्थान  तथा  के  ०  एम०  बम्बई  के  सहयोगी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  छह  परख-नली  शिशु
 पैदा  हुए  है  ।

 के०  ई०  एम०  बम्बई  में  पेदा  हुए  सभी  परख-नली  बच्चे  जीवित  हैं  ओर  स्वस्थ

 जी  इसे  अधिक  सफल  बनाने  के  लिए  आगे  अनुसंधान  किए  जा  रहे  हैं  ।

 संगलोर  ओर  बम्बई  के  बोच  प्रतिदिन  गाड़ी  चलामसे  का  अनुरोध

 3090.  भी  सुरेश  फुरूप  :  क्या  रेल  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  से  मंगलौर  और  बम्बई  के  जहां  इस  समय  सप्ताह  में  केवल  दो
 बार  गाड़ियां  आती  जाती  प्रतिदिन  गाड़ियां  चलाने  का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 रेल  सम्त्रालय  के  राज्य  मनन््त्री  माधवराव  :  जी  हां  ।

 1987  से  बम्बई  और  मंगलौर  के  बीच  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  गाड़ी
 की  व्यवस्था  कर  दी  गयी  इसको  प्रतिदिन  चलाना  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  है  ।

 केरल  से  एड्स  रोग  से  पीड़ित  विदेशी  राष्ट्रिकों  का  तिर्वासन

 3091.  भी  सुरेश  कुरूप  ;  कया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  सम्त्री  यह  बताने  की  कुपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  एड्स  रोग  होने  के  कारण  केरल  से  किसी  विदेशी  राष्ट्रिक  को  गिरफ्तार  किया  गया

 '
 था  और  निर्वासित  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उन  विदेशियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यह  जानने  के  लिए  कि  क्या  भारत  आने  वाले  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  एड्स  रोग  है  अथवा

 सरकार  द्वारा  क्या  तरीके  अपनाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मस्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  सरोज  :  और

 इस  मन्त्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  त्रिवेन्द्रम  के  3  विदेशी  छात्रों  में  एड्स  संक्रमण  के

 पाजिटिव  लक्षण  पाए  गए  थे  और  उन्हें  अपने-अपने  देश  को  वापस  भेज  दिया  गया  इटली  की  एक

 महिला  को  नशीली  औषधों  का  अवैध  घंधा  करने  के  संबंध  में  गिरफ्तार  किया  गया  था  और  उसे  केन्द्रीय

 त्रिवेन्द्रम  में  रखा  गया  था  उनमें  उनके  रक्त  की  जांच  करने  पर  एड्स  संक्रमण  के  पाजिटिव  लक्षण

 पाए  गए  थे  और  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  उन्हें  अपने  देश  वापस  भेजने  के  लिए  उपयुक्त  कारंवाई

 करने  हेतु  सूचित  कर  दिया  गया  उन्हें  को  अपने  देश  वापिस  भेजा  जा  चुका  है  ।

 भारतीय  विश्वविद्यालपों  मे ंदाखिल  किय  जा  रहे  सभी  विदेशी  छात्रों  की  एड्स  सम्बन्धी

 जांच  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  सरकार  ने  यह  भी  निर्णय  किया  है  कि  मिशनों  में

 कार्य  कर  रहे  विदेशियों  को  छोड़कर  उन  सभी  विदेशियों  की  एड्स  सम्बन्धी  जांच  की  जाए  जो  भारत  में

 एक  वर्ष  से  अधिक  अवधि  तक  ठहरना  चाहते  हैं  ।

 तमिलनाडु  एक्सप्रेस  रेलगाड़ो  का  दुघंटनाप्रस्त  होना

 3092.  भरी  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  रेल  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  अमला-नागपुर  सेक्शन  और  उसके  आगे  मद्रास  की  तरफ  कितनी  बार  दुषंटनाएं  हुईं  और

 उनमें  कितनी  बार  तमिलनाडु  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  दुर्घटनाग्रस्त  हुई  तथा  उसमें  कितने  व्यक्ति  हृताहत  हुए
 और  मृतकों  के  निकट  सम्बन्धियों  को

 कितना  मुआवजा  दिया  गया  है  ?

 रेल  मम्त्रालय  के  राज्य  मनत्री  माधवराव  :  व्यक्ति  को  समाप्त  तीन

 वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  मध्य  रेलवे  के  आमला-नागपुर  खण्ड  पर  एक  गाड़ी  दुर्घटना  तथा  नागपुर  से

 आगे  मद्रास  दिशा  की  ओर  8  यात्री  गाड़ी  दुर्घटनाएं  हुई  इस  अवधि  के  दौरान  तमिलनाडु  एक्सप्रेस

 दो  बार  दुबंटनाग्रस्त  हुई  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  2  व्यक्तियों  को  मामूली  चोटें  आयी  थीं  तथा  बिना

 चौकौदार  वाले  समपार  पर  एक  बाहरी  व्यक्ति  की  मृत्यु  हुई  इन  दोनों  मामलों  में  किसी  मुआवजे
 का  भुगतान  नहीं  किया  गया  और  न  ही  देय  था  ।

 तथापि  समपार पर एक  को  नागपुर  के  निकट  तमिलनाडु  एक्सप्रेस  दुघंटनाग्रस्त  हो  गयी  थी

 जिसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 रेखबे  स्टेशनों  के  स्कूटर  स्टेन्डों  पर  लिया  जाने  बाला  किराया

 3093.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  रेल  भनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  के  स्कूटर  स्टैण्ड  के  ठेकेदार  प्रति  धण्टे  क ेआधार  पर  काफी

 ऊंची  दर  ते  किराया  लेते  हैं  ;
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 रेल  विभाग  द्वारा  जनता  से  हेलमेट  सहित  लिए  जाने  वाले  किराये  की  स्वीकृत  दरें  क्या
 वि

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  ठेकेवारों  ह्वारा  केबल  स्वीकृत
 दरों  पर  ही  किराया  लिया  जाए  ;  और

 देश  में  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  सहित  सभी  रेलवे  स्टेशनों  पर  रेल  विभाग  हरा  स्वीकृत

 किराए  की  दरों  को  स्पष्ट  रूप  से  प्रदर्शित  करने  वाले  बोर्ड  न  लगाये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मम्त्रालय  के  राज्य  मनन््त्री  माधवराव  :  ऐसी  कोई  शिकायत  नोटिस
 में  नहीं  भायी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नयी  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  साइकिल/स्कूटर/मोटर  साइकिल  खड़ी
 करने  के  लिए  रेलवे  द्वारा  अभुमोदित  की  गयी  दरें  नीचे  दी  गयी  है  :--

 8.00  से  20.00  बजे  तक  न  1.25  रुपए

 20.00  बजे  से  अगले  दिन  8.00  बजे  1.25  रुपए

 नियमित  ग्राहकों  के  मासिक  दर  15  रुपए

 रेल  कमंचारियों  द्वारा  निरन्तर  अचानक  जांच  और  निरीक्षण  किए  जाते  ऐसे
 क्षणों  के दौरान  पायी  गयी  अभियमितताओं  के  मामलों  में  करारगत  शर्तों  के  अनुसार  ठेकेदार  के  विरुद्ध
 का  रंवाई  की  जाती  है  ।

 सभी  रेलवे  स्टेशनों  क ेसाइकिल/स्कूटर  स्टैंडों  पर  निर्धारित  की  गयी  दरों  को  दशाने  वाले
 बोर्ड  लगाना  अपेक्षित  होता  दोषी  ठेकेदारों  के  विरद्ध  उपयुक्त  कारंधाई  की  जाती

 शेलवे  स्टेशनों  पर  य,त्रियों  के लिए  न्यूनतम  सुविधाएं

 3094.  भरी  हुसेन  दसबाई  :  न््णए  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  स्टशनों  के  प्लेटफार्मों  पर  यात्रियों  को  क्या-क्या  न्यूनतम  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती

 हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  रेल  विभाग  ने  यात्रियों  को  दी  जाने  वाली  न्यूनतम  सुविधाएं
 निर्धारित  करने  के  उद्देश्य  से  रेलवे  स्टेशनों  की  चार  श्रेणियां  विनिदिष्ट  की  हैं  ;  और

 यदि  तो  प्रत्येक  श्रेणी  के  रेलवे  स्टेशन  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किया  गया

 है  ?

 रेल  मर्शासय  के  राज्य  मग्ती  माधक्शव  :  और  यात्री  सुविधाओं
 को  व्यवस्था  के  लिए  स्टेशनों  की  दो  कोटियां  जिनके  नाम  हैं  (1)  नियमित/फ्लेग  स्टेशन  और  (2)
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 हाल्ट  स्टेशन  ।  इन  रेलवे  स्टेशनों  के  प्लेटफ़ा्मों  पर  यात्रियों  के  लिए  जिन  न्यूनतम  गं
 की  गयी  वे  नीचे  दी  गयी  हैं  :--

 सुविधानों
 की

 व्यवस्था

 1.  नियमित/फ्लेग  स्टेशन  :---

 1.  प्रतीक्षालय  कक्ष

 2.  बैठने  के  प्रबन्ध

 ही

 4.  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था

 5.  शौचालय

 6,  उपयुक्त  प्लेटफार्म

 7.  बुकिंग  की  व्यवस्थाएं
 ह

 8.  छायादार  वक्ष

 2.  हालट  प्लेटला्मे

 उपयुक्त  प्लेटफार्म

 2.  प्रतीक्षालय  शेड  एवं  बुकिंग  कार्यालय

 .  रात्रि  के  समय  जहां  गाड़ी  रुकती  हैं  वह  प्रकाश  की  व्यवस्था प्र

 4.  छायादार  वृक्ष

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  मुख्यतः  उस  स्टेशन  पर  होने  वाले  यातायात  की  मात्रा  पर
 बाधारित  होती

 इंदिरा  गांधी  शुला  विश्वविद्यालय  को  शिन्न  विशेषताएं

 3095.  भरी  हुतेन  दलबाई  :  क्या  मानव  संसाथन  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 इन्दिरा  गांधी  खुला  विश्वविद्यालय  की  वे  मुख्य  विशेषताएं  कौन  सी  हैं  जो  भारत  के  अन्य
 विद्यमान  विश्वविद्यालयों  के  कायेकरण  से  पूर्णतः  भिन्न  हैं  ;  और

 कया  खुला  विश्वविद्यालय  की  अवधारणा  में  अध्यापक  और  विद्यार्थी  में  परस्पर  सम्बन्धों
 का  अभाव  जिसे  कि  भारतीय  शिक्षा  प्रणाली  का  मुख्य  आधार  माना  गया  है  ?

 सासव  संसाधन  विकास  सस्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  सम्त्री

 कृष्णा  :  और  खुला  विश्वविद्यालय  की  विचारधारा  इस  सिद्धांत  पर  आधारित  है
 कि  शिक्षा  देने  और  अध्ययन  की  प्रौन्नति  के  लिए  प्रत्यक्ष  अनुदेश  देना  ही  एक  पूर्व  शर्त  नहीं  खुला
 विश्वविद्यालय  पद्धति  के  अध्यापन  के  पैकेज  स्व-अध्ययन  की  प्रौन्नति  करने  के  लिए  तैयार  किए  गए
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 शिक्षक  और  छात्र  के  बीच  थ्यक्तियत  सम्पर्क  के  अभाव  को  इत  पैकजों  को  तैयार  करने  और  उनकी

 रण  प्रणाली  में  आधुनिक  संचार  और  सूचना  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करके  पूरा  किया  गया  इन्दिरा

 खुला  विश्वविद्यालय  की  अन्य  प्रमुख  विशेषताएं  हैं  शिथिल  प्रवेश  नियम  पाठ्यक्रमों  के  संयोजन  में
 विषयों  में  विविधता  और  छात्रों  को  अपने  स्थान  पर  ही  अपने  समय  और  गति  के  अनुसार

 अध्ययन  करने  की  सुविधा  |  इसके  विश्वविद्यालय  छात्रों  को  देश  के  विभिन्न  भागों  में  स्थित

 अध्ययन  केन्द्रों  क ेएक  नेटवर्क  के  माध्यम  से  परामर्श  मार्गदर्शन  आदि  के  द्वारा  सहायक  सेवाएं
 प्रदान  करेगा  ।  ये  विशिष्ट  विशेषतायें  सुदूर  तथा  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  गृहणियों  व्यावसायिकों  और

 अन्य  सेवारत  व्यक्तियों  फो  उच्च  शिक्षा  के  लिए  अवसर  प्रदान  करता  है  जो  कि  परम्परागत

 लय  प्रदान  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 मई  दिक्षा  नोति  के  अस्तगंत  नौकरियों  के  लिए  डिप्रियों
 को  अभिवायंता  समाप्त  करना

 3096.  भरी  हुसेन  दलवाई  :  क्या  सासव  संसाधन  विकास  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  नौकरियों  के  लिए  ढिग्रियों  की  अनिवायंता  ससाप्त  करने  और  अपनी  नई
 शिक्षा  नीति  में  रोजगार  प्रधान  शिक्षा  प्रणाली  पर  बल  देने  का  दृढ़  निर्णय  किया

 सरकार  का  अपनी  नई  नीति  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कया  प्रभावी  कदम  उठाने

 तथा  डिग्री  पाठ्यक्रमों  के  लिए  कालेजों  में  प्रवेश  लेने  की  छात्रों  की  प्रवृत्ति  को बदलने  का  विधार

 और

 क्या  सरकार  ने  छात्रों  को  रोजगार  प्रधान  शिक्षा  देकर  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  को  रोकने

 का  कोई  निर्णय  लिया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सन््त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन््त्री

 कृष्णा  :  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  1988  में  चुने  हुए  क्षेत्रों  मे ंनोकरियों  के  लिए  डिग्रियों  की

 अनिवायंता  को  समाप्त  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  इस  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  से  विशिष्ट  नौकरी

 पाठ्यक्रम  को  तथा  रूप  देने  को  सुकर  बनाने  की  आशा  है  और  यह  उन  लोगों  के  लिए  एक  अवसर  प्रदान
 करेगा  जो  किसी  नौकरी  के  लिए  सुसज्जित  होने  के  बावजूद  भी  हसे  प्राप्त  करने  में  असमर्थ  रहते  हैं
 क्योंकि  वरीयता  स्नातक  उम्मीदवारों  को  दी  जाती  है  ।

 और  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मन्त्रालय  तथा  प्रशिक्षण

 ने  उन  पदों  का  पता  लगाने  के  लिए  विभिन्न  नौकरियों  की  विषयवस्तु  का  विश्लेषण  किया  है  लाकि  उन

 पदों  को  निर्धारित  किया  जा  सके  जिनके  विश्वविद्यालय  डिग्री  की  अनिवायंता  को  समाप्त  किया  जा

 सकता  शिक्षा  विभाग  ने  भी  एक  राष्ट्रीय  परीक्षा  सेवा  प०  स्थापित  करने  के  लिए  कदम

 उठाए  हैं  जो  विशिष्ट  नौकरियों  के  लिए  उपयुक्त  उम्मीदवारों  का  चयन  करने  के  लिए  परीक्षायें
 जित  यह  आशा  फ्री  जाती  है  कि  राष्ट्रीय  परीक्षा  सेवा  198  8-8  9  में  कायं  करना  आरम्भ  कर

 जब  राष्ट्रीय  परीक्षा  सेवा  द्वारा  आयोजित  परीक्षायें  एक  बार  मान्यता  और  विश्वसनीयता

 स्थापित  कर  लेगी  और  नियोक्ताओं  द्वारा  अधिक  स्वीकायंता  प्राप्त  कर  लेंगी  तब  यह  आशा  की  जाती

 है  कि  सामान्य  शिक्षा  के  डिग्री  प.ठ्यक्रमों  की  अपेक्षा  व्यावसायिक  शिक्षा  के  कायंत्रमों  में  छात्र
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 अधिक  दाखिला  इसी  माध्यमिक  शिक्षा  के  व्यावसायिक रण  के  कार्यक्रमों  को  बड़े  पैमाने  पर
 आरम्भ  करने  के  भी  प्रयास  चल  रहे

 ह

 गुजरात  के  वहेज  और  धोधा  बन्द  रगाहों  के बोच  नोका  सेवा  चलाना

 3097.  भी  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  गुजरात  के  दहेज  और  धघोधा  बन्दरगाहों  के  बीच  नौफा  सेवा  जलाने  के
 लिए  निजी  जहाज  कम्पनियों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इन्हें  मंजूरी  देने  में  होने  वाली  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  ऐसा  एक  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ

 नोवहन  महानिदेशक  ले  1985  में  कम्पनी  को  सूचित  किया  था  कि  सेवा  शुरू
 किए  जाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  बशर्त  कि  जहाज  का  सर्वेक्षण  किया  गया  हो  और  इस  प्रयोजन  के

 लिए  फ्लैग--देश  द्वारा  प्रमाणपत्र  जारी  किए  गए  हों  ।  कम्पनी  से  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  था  कि
 वे  ढोए  जाने  वाले  प्रस्तावित  ट्राफिक  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संशोधित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  उसके  बाद

 नौवहन  महानिदेशक  को  अभी  तक  कम्पनी  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 सिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  सातवीं  धमन  सट्टी

 3098.  भरी  श्रीकांत  द्त  नरासहराज  वाडियर  :  क्या  इस्पात  और  खान  भन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  सातवीं  धमन  भट्टी  स्थापित  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  कब  ?

 इस्पात  ओर  खान  मस्त्री  माख्षन  लाल  :  हां  ।

 इसे  30  1987  को  चलाया  गया  था  |

 इंजीमियरो  क्षेत्र  में  इस्पात  की  सांग

 3099.  भरी  श्रीकांत  दत्त  सर्रासहराज  वाडियर  :  क्या  इस्पात  और  खान  सन््त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा  इंजीनियरी  क्षेत्र  को  उनकी  निर्यात
 आवश्यकतायें  पूरा  करने  के  लिए  की  जाने  वाली  इस्पात  की  सप्लाई  सन््तोषजनक  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इंजीनियरी  क्षेत्र  द्वारा  कुल  कितने  इस्पात  की  मांग  को  गई  और  कुल  कितना  इस्पात

 सप्लाई  किया  गया  ;  और
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 अल  ——

 इंजीनियरी  क्षेत्र  को उनकी  आवश्यकता  के  अनुसार  इस्पात  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मम्त्री  माखन  लाल  फोतेदार  :  से  इस्पात  की  मांग  की

 तुलना  में  उत्पादन  कम  होने  के  कारण  इंजीनियरी  क्षेंत्र  की  निर्यात  आवश्यकताओं  से  सम्बन्धित

 सम्पूर्ण  मांग  पूरा  करने  में  सक्षम  नहीं  हो  पाई  तथापि  इंजीनियरी  माल  के  निर्यानकों  को  उनकी
 निर्यात  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  आवश्यक  इस्पात  शुल्क  मुक्त  आयात  करने  की  अनुमति  दी

 गई  इंजीनियरी  क्षेत्र  क ेलिए  इस्पात  की  सप्लाई  तथा  मांग  के  आंकड़े  अलग-अलग  नहीं  रखे  जाते  ।

 के  उत्पादन  में  गिरावट

 3100.  श्री  भीकांत  दस  मरसिहराज  वाडियर  :  कया  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  कोरबा  स्थित  एल्यूमिनियम  में  इस  वर्ष  उत्पादन  में  गिरावट
 भाई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 समग्र  रूप  से  कार्य  निष्पादन  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 इस्पात  और  खान  भरत्रालय  में  खाम  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  रामदुलारो  :
 से  चालू  वित्त  वर्ष  (1987-88)  के  प्रथम  सात  महीनों  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०

 के  कोरबा  एल्यूमिनियम  काम्लेक्स  से  बिक्री  योग्य  एल्यूमिनियम  धातु  के  उत्पादन
 में  कुछ  कमी  आई  है  ।  बिक्री  योग्य  एल्युमिनियम  धातु  का  उत्पादन  लक्ष्य  55,850  टन  था
 जबकि  1987  के  अन्त  तक  वास्तमिक  उत्पादन  50,340  टन  जो  लक्ष्य  का  90
 प्रतिशत  चालू  वित्त  वर्ष  बाल्को  के  कोरबा  कांपलेक्स  को  दो  प्राकृतिक  आपदाओं  का
 सामना  करना  (1)  1987  में  जिससे  120  एम०  वो०  ए०  के  ट्रांसफामंरों  को

 नुकसान  पहुंचा  और  बिजनी  वितरण  व्यवस्था  अस्त-व्यस्त  हो  गई  ;  और  (2)  1987  में
 मानी  ब्रिजली  जिससे  प्रदावक  को  बिजली  पूर्ति  करने  वाले  रेक्टिफामंर  का  पूरी  तरह  जल

 इन  कारणों  से  उत्पादन  में  कुछ  कमी  हुई  ।  क्षतिग्रस्त  ट्रांसफार्मर  ठीक  कर  लिए  गए  हैं  और  संयंत्र
 में  काम  सामान्य  रूप  से  शुरू  हो  गया  1987  में  आसमानी  बिजली  गिरने  से  क्षतिग्रस्त
 रेक्टिफामेर  को  ठीक  किया  जा  रहा  बिक्रीयोग्य  एल्यूमिनियम  धातु  का  उत्पादन  बढ़ना  शुरू  हो  गया

 फलतः  1987  में  उत्पादन  निर्धारित  मासिक  लक्ष्य  का  99%  हुआ  ।

 कुत्ते  के  काटने  से  मुत्यु  और  टीकों  का  आयात

 भी  मोहम्मद  महरूज  अली  क्षां  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्त्री  यह
 बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कुत्ते  के  काटने  से  प्रतिवर्ष  कितने  व्यक्तित  मरते  हैं  ;

 क्या  कुत्ते  के  काटने  के  उपचार  के  लिए  टीकों  का  आयात  किया  जाता  है  अथवा  उनका
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 देश  में  ही  उत्पादन  किया  जाता  है  और  इसके  आयात  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौराग  वर्ष-बार  यदि  कोई
 घनराशि  व्यय  की  गई  है  तो  वह  कितनी  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  इन  टीकों  के  देश  में  उत्पादन  करने  में  »त्स-निर्भर  होने  क ेलिए  अब  तक
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  सरोज  :
 वर्ष  1984,  1985  और  1986  के  दौरान  सूचित  की  गई  कुत्ते  के काटने  से  हुई  मौतों  की
 संख्या  तीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  मामले

 1984  722

 1985  698

 1986  619

 उपर्युक्त  आंकड़े  सामान्यतया  केवल  चिकित्सा  संस्थाओं  में  इलाज  किए  गए  रोगियों  के  हैं  ।

 अलकं-रोधी  वैक््सीन  अथवा  बीटाप्रॉपियोलेक्टीन  पी०  द्वारा

 निष्क्रियकृत  शीप-श्रैन  वैक्सीन  देश  में  ही  तैयार  की  जाती  है  ।  जलांतक  के  लिए  नई  टिशु  कल्चर

 वैक्सीन  कुछ  विकसित  देशों  में  तैयार  की  जा  रही  कुछ  निजी  फर्म/व्यक्ति  सीमित  इस्तेमाल  के  लिए
 इस  वैक्सीन  का  आयात  कर  रहे  सरकार  के  पास  निजी  फर्मो/व्यक्तियों  द्वारा  सीमित  मात्रा  में  इस
 वैक्सीन  का  आयात  करने  के  लिए  खर्च  कौ  गई  रकम  के  बारे  में  सूचना  नहीं

 देशी  अलकं-रोधी  वैक्सीन  अथवा  बी  ०पी०एल  का  निर्माण  करने  में

 देश  स्थावलम्बी  टिशु  कल्चर  वैक्सीन  का  उत्पादन  करने  के  लिए  एक  मार्गंदर्शी  परियोजना

 भारतीय  संस्थान  कुनूर  में  चल  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  चाय  का  मृल्य

 3102.  भी  कमला  प्रसाद  सिंह  :

 झऔ  सनन््तोध  कमार  सिह  :

 क्या  रेल  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  चाय  विक्रेताओं  ने चाय
 के एक  कप  की  दर  पचास

 पैसे  से बढ़ाकर  एक  रुपया  कर  दी  है  और  चाय  का  स्तर  भी  अच्छा  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 .  उत्तर  प्रदेश  में  रेलवे  स्टेशनों  पर
 चाय  के  एक  कप  की  दर  कम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 रेल  मस्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से  सभी  रेलों  पर  कप  में

 150  मि०  लि०  चाय  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  गई  कच्चेमाल  की  कीमत  ओर  कमंचारियों  की  मजूरी  में
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 पर्याप्त  वृद्धि  क ेकारण  लगभग  4  वर्षों  की  अवधि  के  बाद  यह  वृद्धि  की  गई  रेलों  को  अनुदेश  है  कि  वे
 यात्रियों  को  दी  जाने  वाली  चाय  की  मानक  गुणवत्ता  सुनिश्चित  रेलों  को इस  आशब  के  भी
 देश  जारी  किए  गए  हैं  कि  स्थानीय  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  चाय  की  कम  मात्रा  के  लिए  कम  मूल्य
 निर्धारित  किया  जा  सकता

 कान-नाक-गला  विशेषज्ञों  का  सम्मेलन

 3103.  डा०  टी०  कल्पता  देवी  :

 हरी  सुभाष  यादव  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन््त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  के  कान-नाक-गला  रोग  विशेषज्ञों  की  1987  में  नई  दिल्ली  में  एक
 बेठक  हुई  थी  ;

 यदि  तो  किन-किन  देशों  ने  इसमें  भाग  लिया  ;

 क्या  सम्मेलन  में  कुछ  शैक्षिक  और  शोध  कायं  प्रस्तुत  किए  गए  थे  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सम्मेलन  के  दौरान  कान-नाक-गले  के  विभिन्न  रोगों  के  बारे  में  जानकारी  और

 विशेषज्ञता  के  आदान-प्रदान  के  अवसर  दिए  गए  थे  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रदर्शित  गैजटों  और  उपकरणों  का  ब्यौरा
 क्या

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भसम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  :  जी

 हाँ  ।

 इसमें  जिन  देशों  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  वे  हैं  यू०  जाणन

 पश्चिमी  यू०  एस०  एस०

 यू०  एस०  के  प्रतिनिधि  ने  व्यक्गित  हैसियत  से  भाग

 साऊदी

 बंगलादेश  ।

 जी

 आयोजकों  के  अनुसार  वैज्ञानिक  सत्रों  में  आमंत्रित  पेनल  वेज्ञानिक

 गला  विशेषज्ञता  सहित  अनेक  रोगों  के  प्रचलित  विभिन्न  पहलुओं  पर  पोस्टर

 प्रदर्शित  किए  गए  इनमें  कान  और  मुख  के  ढांचे  की  जन्मजात  और  संगत  विकृतियां  कान  के  गृढगतों
 की  न्यूरो-आटोलाजी  कोचलेयर  सिर  और  गर्दन  सम्बन्धी  सिर  और  गर्दन

 कैंसर  में  सहायक  प्रसाधन  तथा  पुनरंचनाकारी  और
 गला  की  प्रैक्टिस  में  नई-नई  नैदानिक  तथा  रोगहूर  कटिबन्धीय
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 eee अनगनीनननगनीयनीनीोो]):भ)धर:टट७७र६) अअअ२अ॒उसन््ौतठ१

 गला  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नाक  गला  क्लीनिकल  काय  आदि  में  संगणक  का  प्रयोग  शामिल

 जी  हां  ।

 सम्मेलन  में  ई०एन०टी०  से  सम्बन्धित  सभी  नैदानिक  और  क्रियाकारी  उपकरण  प्रदर्शित

 किए  गए  जैसे  आपरेटिव  श्रव्यतामापी  से  उत्पन्न  प्रतिक्रिया  तथा  विभिन्न  इम्प्लांट
 शग्राहि  । जा

 दिल्ली  में  तिपहिया  स्कटरों  द्वारा  बहुत  संल्या  में  स्कूली  बच्चों  को  ले जाया  जाना

 3104.  भी  प्रतापराव  बी०  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  दिल्ली  में  तिपहिया  स्कूटर  चालक  एक  बार  में  4  से  30

 स्कूली  बच्चे  ले  जाते  हैं  ;
 ह

 यदि  तो  क्या  इतने  अधिक  बच्चों  को  ले  जाने  की  अनुमति  और

 यदि  तो  इन  वाहनों  का  परमिट  रह  न  करने  के  कया  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  तिपहिया

 स्कूटरों  द्वारा  ओवर  लोडिंग  किए  जाने  के  मामले  ध्यान  में  आए

 नहीं  ।

 नियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले  ऐसे  तिपहिया  स्कूटरों  पर  मोटर  वाहन
 1939  की  धारा  112  और  दिल्ली  मोटर  वाहन  नियमों  के  तहत  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  1-1-8  7

 से  15-11-87  तक  की  अवधि  में  548  तिपहिया  स्कूटरों  का ओवर  लोडिंग  के  लिए  चालान  किया
 दिल्ली  प्रशासन  के  परिवहन  प्राधिकारियों  का  ध्यान  मोटर  वाहन  1939  की  धारा

 60  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें  परमिट  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  पर  समुखित  मामलों
 में  परमिटों  को  रह  करने  प्रावधान  है  ।

 निर्माणाधीन  रेल  लाइनों  को  पूरा  करना

 3105.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  रेल  मरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किसी  चालू  रेल  परियोजना  लाइन  बिछाना
 भर  के  पूरा  किये  जाते  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 (1)  क्या  शेष  चालू  परियोजनाएं  आठवीं  योजना के  प्रारम्भिक  वर्षों  में  पूरी  होंगी  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  चालू  परियोजना  को  श्रारम्भ  करने  की  तिथि  को  और  1
 1987  को  उसकी  लागत  कितनी-कितनी  थी  ;  और

 क्या  सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि  और  आठवीं  योजना  में  नई  परियोजनाओं  के  शुरू
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 करने  से  पूर्व  सभी  चालू  परियोजनाएं  पूरी  कर  ली  जायेंगी  ?

 रेल  मरत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  और  सातदीं  योजना

 में  अद्यतन  रूप  से  निम्नलिखित  नयी  लाइनें  पहले  ही  शुरू  कर  दी  गई  हैं  :--

 नयी  साहनें

 1.  नागोथाणे-रोहा  15  कि०  मी०

 2.  तिरुनेलवेलि  और  मिलविट्टान  के  बीच  समामान्तर  बड़ी  लाइत  53  कि०  मी०

 3.  कोरापुट-मचिलीगुडा  20  कि०  मी०

 4.  धर्मंनगर-पैंचरथाल  22  कि०  मी ०

 5.  मिलविट्टान-तुत्तीकोरिन  हार्बर  साइडिंग  11  कि०  मी ०

 6.  तुपकाडोह-तलगड़िया  33  कि०  मी ०

 7.  मादुमारी-जग्गेर्यापेट  32  कि०  मी०

 8.  विष्णुपुरम-नडिकुडे  18  कि०  मी ०

 2.  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  शुरू  करने  के  लिए  निम्नलिखित  नयी  लाइनों  और  आमान  परिवतंन
 की  योजना  बनाई  गई  है  :--

 मई  लाइने

 1.  भटिण्डा  बाईपास  6  कि०  मी ०

 2.  लालाबाजार-जामीरा  30  कि०  मी०

 3.  मिरपालगुडा-नडिकुडें  21  कि०  मी ०

 4.  भुज-नालिया  107  कि०  मी ०

 आसमान  परिवतंन

 1.  सूरतगढ़-बीकानेर  178  कि०  मी ०

 3.  सातवीं  योजना  के  शेष  2  वर्षों  में  अन्य  नई  लाइन  और  आमान  परिवतेन  परियोजबायें

 शुरू  करना  वाधिक  योजना  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 जी  अभी  तक  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  देखते  हुए  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (४)  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।
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 ओषधों  की  जांच  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  शार्पक्रण

 3106.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्या  स्वास्थ्य  झषोर  परिधार  कल्याण  मस्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औषधों  की  जांच  करने  तथा  ओषध  नियन्त्रण  उपायों  को  क्रियान्वित
 करने  हेतु  बुनियादी  ढांचा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  तेयार  किया  जो  आठवीं
 योजना  में  आरम्भ  किया  जाएगा  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ढांचा  तैयार  किया  गया  है  अथवा  तैयार  किया  जा

 रहा  है  तथा  इस  कार्यक्रम  में  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  औषध  अनुसंधान  हाफकिन
 बम्बई  और  इनके  जैसी  अन्य  केन्द्रीय  प्रयोगशालाओं  की  क्या  भूमिका  होगी  ;  और

 इसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  सरोज  खापडे  )  :  से
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजमा  सम्बन्धी  प्रस्ताव  अभी  तैयार  नहीं  किए  गए

 आधासोसो  रोग  के  उपचार  के  लिए  एल्टो-से  रोटोनिन
 औषधि  का  सोके  पर  जाकर  परीक्षण

 3107.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  कया  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आधासीसी  रोग  के  उपचार  के  लिए  खोज  की  गई  एण्टी-सेरोटोनिन  औषधि  का
 मौके  पर  जाकर  कोई  परीक्षण  किया  गया  है  और  आधासीसी  रोग  को  दूर  करने  के  लिए  इस  ओऔषधी
 की  रोग  निवारण  और  रोग-रोधक  सामथ्यं  और  सुरक्षा  दोनों  की  जांच  की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 भारत  में  यह्  औषधि  बिक्री  के  लिए  कब  उपलब्ध  होगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  भन्त्रालय  में  राज्य  मग्त्री  सरोज  :  से

 अमेरिका  में  सैंसर्ट  के  व्यापारिक  नाम  से  एक  नई  औषधि  मेथिसरजाइड  उपलब्ध  यह  औषध

 भारत  में  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विदेश  में  क्लिनिकल  परीक्षण  की  जा  रही  जो  अन्य  एण्टी-सेरोटोनिन  औषधियां  प्रायोगिक

 अवस्था  में  ये  मीएनसेरिन  भौर  सिनैन्सेरिन  ।

 बाल  विश्वविद्यालय

 3108.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे
 ह॒

 क्या  विश्व  के  इस  हिस्से  में  पहले  विश्वविद्यालयਂ  सम्बन्धी  सरकारी  प्रस्ताव  पर

 इस  माह  के  शुरू  में  राजधानी  में  राज्यों  के  शिक्षा  मन्त्रियों  और  अनेक  शीर्ष  शिक्षाशास्त्रियों
 की

 बैठक

 में  चर्चा  की  गई  थी  ;
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 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कषं  और

 प्रस्तावित  बाल  विश्वविद्यालय  की  मुख्य  बातें  क्या  है  और  इसे  कहां  स्थापित
 जाएगा  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मस्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मर्जी

 कृष्णा  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 रेल  टिकटों  के  आरक्षण  सें  कदाचार

 3109.  श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :  क्या  रेल  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलों  में  टिकटों  के आरक्षण  के  मामले  में  कई  स्टेशनों
 पर

 अभी  भी  कदाचार  किया

 जाता  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  विशेष  उपाय  करने  का  विचार  है  ?;

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  इस  आशय  की  कुछ  शिकायतें

 आरक्षणों  में  कदाचार  समाप्त  करने  के  लिए  किए  गए  कुछ  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :-.

 1.  आरक्षणों  के  जो  दिल्ली  क्षेत्र  में  शुरू  हो  गया  का  विस्तार  अन्य

 प्रमुख  शहरों  में  विभिन्न  चरणों  में  किया  जा  रहा  है  ।

 2.  दलालों  का  पता  लगाने  तथा  उन्हें  पकड़ने  के  लिए  आरक्षण  कार्यालयों  पर  कड़ी
 मिगरानी  रखो  जाती  क्षेत्रीय  रेलों  द्वारा  1986  6  के  दौरान  1497  दलालों  को
 पकड़ा  गया  तथा  उन  पर  मुकदमा  चलाया  गया  ।

 3.  आरक्षण  कमंचारियों  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  तथा  जिन  कर्मचारियों  को
 *  अनियमितताओं  में  लिप्त  पाया  जाता  है  उन्हें  निवारक  दण्ड  दिये  जाते  हैं  ।

 4.  हस्तान्तरित  आरक्षणों  के  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  चलती  गाड़ियों  में  जांच
 की  जाती

 5.  रेल  कमंचारियों  को  यात्रियों  द्वारा  मांग  पर्चियों  में  दिए  गए  पतों  पर  भी  भेजा  जाता

 है  तथा  फर्जी  विवरण  पाए  जाने  पर  आरक्षण  रह  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 6.  कुछ  मांग  पचियों  में  दिए  गए  टेलीफोन  नम्बरों  के  मामलों  में  सही  आरक्षणों  का

 पता  लगाने  के  लिए  टेलीफोन  भी  किए  जाते  सन्देहास्पद  मामलों  में  आरक्षण

 रह  कर  दिया  जाता

 7.  इच्छुक  यात्रियों  को  टिकटों  की  अनधिक्ृत  खरीद/बिक्री  के  विरुद्ध  नोटिसों  तथा

 लाउडस्पीकरों  द्वारा  बार-बार  चेतावनी  दी  जाती
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 वरभंगा-समस्तीपुर-हसनपुर  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  रेलवे  लाइन  में  बदलना  तथा
 सकरो  और  हसनपुर  के  बोच  नई  रेलवे  लाइन  बिछाना

 3110.  भ्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 समसस््लीपुर-दरभंगा  मीटर  गेज  रेलवे  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना  पूरा  करने
 और  सकरी  हसनपुर  के  बीच  नई  रेलवे  लाइन  बिछाने  की  योजना  के  कार्यान्वयन  की  अद्यतन  स्थिति
 क्या  है  और  इस  काय॑  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  समय  अवधि  नियत  की  गई  है  ;

 कया  दरभंगा-जयनगर  मीटर  गेज  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए
 सर्वेक्षण  कार्य  पहले  ही  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्त्री  माघवराव  :  समस्तीपुर  और  दरभंगा  के
 बीच  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवततंन  के  बजाय  एक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  सर्वेक्षण-कार्य  प्रगति  पर  सर्वेक्षण  पूरा  होने  तथा  रिपोर्ट  की  जांच  करने  तक

 कोई  का  रवाई  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 सकरी-हसनपुर  नई  मीटर  लाइन  का  निर्माण  एक  अनुमोदित  परियोजना  है  ।  संसाधनों  की

 अत्यधिक  तंगी  के  कारण  इस  रेल  लाइन  का  निर्माण  शुरू  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  *

 और  जी  दरभंगा-जयनगर  (68  कि०  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  के  लिए  सर्वेक्षण  1983  में  किया  गया  इस  परियोजना  पर  उस  समय के  प्रचलित  मूल्यों
 के  आधार  पर  15.37  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  और  इसे  वित्तीय  दृष्टि
 से  अलाभप्रद  पाया  गया  था  ।

 ]

 मद्रास  बंदरगाह  पर  तरल  साल  के  भंडारण  ओर
 उतारने  के  लिए  भूसि  का  आवंटन

 3111.  भरी  एन०  डेनिस  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  से  मद्रास  बंदरगाह  पर  तरल  माल  के  भंडारण  ओर
 उतारने  के  लिए  एक  ही  निजी  कम्पनी  और  उसकी  सहायक  कम्पनियों  को  प्रतिवर्ष  भूमि  आवंटित  की
 जा  रही  है  ;

 क्या  उस  कम्पनी  और  उसकी  सहायक  कम्पनियों  ने  आवंटित  भूमि  पर  स्थायी  ढ़ांचे  खड़े

 कर  दिए

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  कम्पनी  और  इसकी  सहायक
 नियों  ने  उन्हें  एक  वर्ष  के  लिए  आवंटित  भूमि  पर  तोन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  सामान  के  भंडारण  के

 लिए  एक  टेंडर  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  के  विरुद्ध  बोली  लगाई  गई  थी  ;
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 वि  व्ख्श्श्श्श्शवं&ओ3>ओ>़5>७ससससबडल,सस  सीन  न तनमन  नानी  क्नननन के «न  ++ननभ  और  लनन»न+न-न+3+न  fae

 यदि  तो सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहम  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  निम्नलिखित
 कम्पनियों  को  तरल  कार्गों  के  भंडारण  और  हैंडलिग  के  जिए  मद्रास  पोर्ट  ट्रस्ट  द्वारा  वाषिक  आधार  पर

 भूमि  आवंटित  की  गई  है  जिसे  वर्ष-दर-वर्ष  नवीकृत  किया  जा  रहा  है  :

 इंडियन  मोलासेज  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  ।  के

 (2)  मैससे  जे०  आर०  इन्टरप्राइजेज  ।

 (3)  मैससे  ए०  वी०  आर०  कम्पनी  ।

 (4)  मैंसर्स  ओसवाल  आयल  एण्ड  वनस्पति  इन्हस्ट्रीज  ।

 (5)  तमिलनाडु  नागरिक  आपूर्ति  निगम  लिमिटेड  ।  हि

 (6)  मद्रास  फटिलाइजसे  लिमिटेड  ।

 उपरोक्त  के  अतिरिक्त  भारतीय  तेल  निगम  को  बाद  में  25  बर्षों  के लिए  भूमि  आबंटित
 की  गई  थी  ।

 सभी  आवंटनों  के  सम्बन्ध  में  आवंटन  के  तुरन्त  बाद  टैंक  बनाए  गए

 और  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  किस  कम्पनी  का  उल्लेख  किया  जा  रहा  है  और

 लिए  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 विश्वविश्ालयों  के  प्रवस्थ  कर  लोकतरत्रीकरण

 श्री  संयद  दाहबुद्दीत  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन््त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  विश्वविद्यालयों  के  प्रबन्ध  का  लोकतन्त्रीकरण  करने  के  सम्बन्ध  में
 निर्देशों  का  प्रस्ताव  किया  हैं  ;

 यदि  तो  उन  विश्वविद्यालयों  के  नाम  क्या  जिनमें  |  छात्रों  तक  नीति
 निर्धारण  में  छात्रों  को  भागीदार  नहीं  बनाया  गया  था  अथवा  कार्यकारी  निकायों  में  छात्रों  को
 निधित्व  नहीं  दिया  गया  था  ;  और

 उम्र  विश्वविद्यालयों  के  नाम  क्या  जिनमें  |  विभागों  को  छात्र  संघ  कार  नहीं
 कर  रहे  थे  ?

 मामव  संताधन  विकास  सन््जालय  में  झ्िक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो

 कृष्णा  :  सरकार  अथवा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विश्वविद्यालयों  के  प्रबन्ध
 पर  कोई  भी  नई  मार्गंदर्शी  रूपरेखाएं  त॑यार  नहीं  की  गई  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  कारंबाई  योजना  में  विभिन्न  विश्वविद्यालय  निकायों  की  भूमिका  और

 उत्तरदायित्वों  सहित

 विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध पद्धतियों की समीक्षा करने की परिकल्पना की गई
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 इसके  अनुसरण  में  विश्वधिद्यालयਂ  अनुदान  आयोग  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  और  इसका
 काये  प्रगति  पर

 प्रत्येक  विश्वविद्यालय  के  अधिनियम  और  संविधियों  में  विभिन्न  विश्वविद्यालय  निकायों
 का  गठन  निर्धारित  किया  गया  राज्य  विश्वविद्यालयों  के  अधिनियमों  और  संविधियों  के  ऐसे
 प्रावधानों  के  ब्यौरों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एकत्र  और  रखा  नहीं  जाता  ।  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के
 सम्बन्ध  में  उनकी  कार्यकारी  परिषदों  में  छात्रों  के  प्रतिनिधित्व  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  यद्यपि

 अलीगढ़  मुस्लिम  उत्त  री-पूर्वी  पर्वतीय  विश्व  भारती  के  कोर्टों  तथा
 शैक्षिक  परिषदों  और  दिल्ली  हैदराबाद  विश्वविद्यालय  तथा  जबाहर  लाल  नेहरू
 विद्यालय  की  प्लेक्षिक  परिषदों  में  छात्रों  के  प्रतिनिधित्व  के  लिए  प्रावधान  किया  गया  बनारस  हिन्दू
 विश्वविद्यालय  के  अधिनियमों  और  संविधियों  में  उसके  किसी  भी  निकायों  में  छात्रों  के  प्रतिनिम्धित्व
 के  लिए  कोई  भी  प्रावधान  नहीं  पांडिचेरी  विश्वविद्यालय  और  राष्ट्रीय  इंदिरा  गांधी  खुला
 विद्यालय  के  विभिन्न  निकायों  के  गठन  को  निर्धारित  करने  वाली  संविधियों  को  अभी  तेयवर  नहीं  किया

 हैं  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  स ेअलीगढ़  मुह्लिम  विश्वधिद्यालय

 और  उत्तरी-पूर्वी  प्बतीय  विश्वविद्यालय  में  छात्र  संघ  इस  समय  कार्य  नहों  कर  रहे  पांडिचेरी

 विश्वविद्यालय  ने  अभी  तक  फ़ात्र  संघ  की  स्थापना  नहीं  की  है  और  राष्ट्रीय  इन्दिरा  गांधी  खुला
 विद्यालय  के  परिसर  में  छात्र  नहीं  राज्य  के  विश्वविद्यालयों  में  छात्र  संधसे  सम्बन्धित  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 बाढ़  से  हुए  क्षतिप्रस्त  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत

 3113.  भरी  संयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  के  पूर्वी  भाग  में  हाल  ही  में  आई  बाढ़  के  कारण  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  हुई  मुख्य
 क्षतियों  का  संक्षिप्त  विवरण  क्या  है  ;

 क्या  क्षतिग्रस्त  हुए  राजमार्गों  की
 मरम्मत  कर  दी  गई

 यदि  तो  उनकी  फिस  तारीख  तक  मरम्मत  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 इस  प्रथोजन  के  लिए  कितना  विशेष  आबंटन  किया  गया  और  इसका  राज्य-वार  ब्यौरा

 क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेश  :  हाल  को  बाढ़  के

 दौरान  मेघालय  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  के  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  भारी  क्षति  पहुंची

 भारी  क्षति  में  सड़क  की  सतही  जमावट  की  क्षति  और  सड़क  का  टूटना  शामिल

 और  तत्काल  आवागमन  बहाल  करने  का  कार्य  पूरा  हो  गया

 अब  तक  रिलीज  की  गई  धनराशियों  के  राज्यवार  अलग-अलग  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (1)  अखम  न  50  लाख  एपए
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 (2)  बिहार  75  लाख  रुपए

 (3)  पश्चिम  बंगाल  ना  135  लाख  रुपए

 बाढ़  से  रेलवे  लाइनों  को  हुई  क्षति

 3114.  श्री  संयद  दाहाबुद्दीत  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  पूर्वी  भाग  की  हाल  ही  में  आई  बाढ़  के  दौरान  रेलवे  लाइनों  को  हुई  प्रमुख  क्षति
 का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  रेलवे  लाइनों  को  हुई  क्षति  की  मरम्मत  कर  दी  गयी  है  और  अब  रेलों  का  आना
 जाना  सामान्य  हो  गया  है  ;  और

 इस  क्षति  की  मरम्मत  करने  में  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  है  ?

 रेल  ससत्रालय  के  राज्य  सन्त्री  माधवराव  :  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  पूर्वोत्तर  तथा

 पूर्वोस्तर  सीमा  रेलों  पर  कटिहार  के  रास्ते  बड़ी  तथा  मीटर  लाइन  दोनों  मार्गों  और  पूर्व  रेलवे  के  ग्रांड
 कार्ड  तथा  मुख्य  लाइन  मार्गों  पर  संचार  अस्त  व्यस्त  हो  गया

 निम्नलिखित  खण्डों  को  छोड़कर  पूर्वोत्तर  सीमा  तथा  पूव॑  रेलों  पर  बाढ़  से

 प्रभावित  सभी  खण्डों  को  पुनः  चालू  कर  दिया  गधा  है  :--

 1.  ओल्ड  माल्दा-सिहाबाद  सीमा

 2.  मनिहारी-तेजनारायणपुर  सीमा

 3.  सकरी-निर्मली

 4.  प्चंझारपुर-लौकहा  बाजार

 5.  बख्तियारपुर-राजगीर

 लगभग  25.42  करोड़  रुपए  ।

 सनसाड  औरंगाबाव-नांदेड  मार्ग  पर  रेलगाड़ियों  में

 वातानुक्लित  दायनयान  की  सुविधा

 3115.  भ्री  अज्ञोक  शंकर  राव  खण्हाण  :  क्या  रेल  प्रन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ी  लाइन  और  मीटर  लाइन  दोनों  पर  चलने  वाली  मेल  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  में

 पुराने  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  के  स्थान  पर  वातानुकूलित  शयनयान  लगाने
 का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  मनमाड  औरंगाबाद-नांदेड़  मीटर  लाइन  मार्ग  पर  कौन-कौन  सी  गाड़ियों  में

 वातानुकूलित  शयनयान  लगाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मरत्रालय  के  राज्य  मनत्री  साधदराव  :  हां  ।
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 और  551/552  काचेगुडा-मनमाड  अजस्ता  एक्सप्रेस  गाड़ियां  ।

 इंजीनियरिंग  अरकोणम  के  विकास/नवोकरण  के  लिए  घनराशि  का  नियतन

 3116.  थी  आर०  जीवरत्मम  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  भौर  1987-88  के  बजट  में  इन्जोनियरिंग  अरकोणम  के
 विकास|नवीक रण  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ;

 इसमें  स ेअब  तक  कितनी  धनराशि  दे  दी  गई  है  ;  और

 इस  वर्कशाप  के  विकास  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 रल  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  (१)  1986-87  के  लिए  34.42
 लाख  रुपए  ।

 1987-88  के  लिए  58.99  लाख  रुपए  ।

 सम्बद्ध  वर्षों  के  बजट  में  पूरी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई

 कारखाने  का  विकास  एक  सतत  प्रक्रिया

 सबारी  डिब्बों  को  बदलना

 3117.  भी  शान्त।राम  नायक  :  क्या  रेल  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  का  सभी  अधथम  श्रेणी  सवारी  डिब्बों  को  वातानुकूलित  शयनयान  में  बदलने  का

 प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  अब  तक  कितने  डिब्बों  को  बदला  गया  है  ;

 कब  तक  सभी  सवारी  डिब्बों  को  बदल  दिया  जाएगा  ;

 (a)  क्या  रेलवे  ने  पुराने  प्रथम  श्रेणी  सवारी  डिब्बों  का  नवीकरण  रोक  दिया  है  ;  ओर

 यदि  तो  कया  उन  पुराने  सवारी  डिब्बों  का  तब  तक  प्रयोग  किया  जाएगा  जब  तक

 इनके  स्थान  पर  वातानुकूलित  शयन-यान  नहीं  लगा  दिए  जाते  जिनके  स्थान  पर  अन्यथा  नये  डिब्बे

 लगाये  जाने  थे  अथवा  कम  से  कम  जिनका  नवीक रण  किया  जाना  था  ?

 रेल  भन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  जी  हां  ।

 जिन  गाड़ियों  में  पहले  दर्जे  के  सवारी  डिब्बे  चल  रहे  थे  उनमें  से  280  मेल/एक्सप्रेस

 गाड़ियों  में  तथा  56  नयी  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  336  वातानुकूलित  शयनयानों  की  व्यवस्था  की  गई

 सही  समय  नहों  दिया  जा  सकता  क्योंकि  यह  श्रतिवर्ष  सवारी  डिब्बों
 के

 उत्पादन  पर

 निर्भर  करता

 जी  नहीं  ।
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 कारखानों  मैं  नियमित  अंतराल  पर  पहले  दर्ज  के सभी  सवारी  डिब्बों  का  नवीकरण  और
 जांच  की  जाती

 — तक-_न व  वि

 अस्थिरता  बिकलांग  के  लेत्र  में  अतुसंधान  और  विकास

 3118.  भीचतो  साथुरो  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्यत्य  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 वि
 क्या  अस्थि  ब्किलांगों  के  लिए  उच्च  स्तर  की  सामग्री  उपलब्ध  न  होते  तथा  नवीन

 संधान  एवं  विकास  सुविधाओं  के  अभाव  में  सड़क  दुघंटनाओं  में  जरुमी  व्यक्तियों  का  तुरन्त  एवं  प्र  भावी

 उपचार  करने  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 क्या  अनेक  जरुमों  वाले  मरीजों  को  मृत्यु-दर  बहुत  अधिक  है  ;  और

 यदि  तो  अस्थि-बिकलांगों  के  लिए  रोपण  सामग्री  के  निर्माण  में  अनुसंधान  एवं  विकास

 कार्यों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  सरोज  :  से

 यह  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 कांडला  पसन  के  विकास  के  लिए  एक  प्राधिकरण  की  स्थापना

 3119.  श्रीमती  ऊषा  ठक्षकर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कांडला  पत्तन  के  विकास  के  लिए  एक  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 ह॒

 यदि  तो  तत्सस्व॒न्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 जल-झतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राजेश  ओर
 कांडला  पत्तत  के  विकास  के  लिए  एक  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 कांडला-गांधीघाम  परिसर  के  विकास  के  लिए  गेर-सरका री  सदस्यों  भर  सरकारी  सदस्यों  के  एक  काये
 दल  का  गठन  करने  हेतु  एक  माननीम  संसद  सदस्य  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  काय  दल  का  मुख्य
 कार्य  कांडला-गांधी  धाम  परिसर  का  औद्योगिकीकरण  ओर  आर्थिक  अवस्थापना  का  विकास  होना

 |
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  मासिक  वेतन  डाक्टरों  और  कर्मचारी  राज्य

 बीसा  के  तदर्थ  आंधार  पर  मियुक्त  किए  गए  डाक्टरों  में  असमानताएं

 3120.  भी  महेर्या  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मसनन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
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 कया  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  मासिक  वेतन  पर  काय॑  कर  रहे
 डाक्टरों  को  कर्मचारी  राज्य  निगम  के  तदर्थ  आधार  पर  नियुक्त  किए  गए  डाक्टरों  के  समरूप  लाने  के
 प्रश्न  पर  विचार  किया  है  क्योंकि  दोनों  श्रेणियों  के  डाक्टरों  की  प्रारम्भ  में  समान  शर्तों  के  अन्तगंत

 नियुक्ति  की  गई  यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है

 क्या  सरकार  न्यायाधीकरण  के  निर्णय  के  तर्काधार  से  सहमत  है  जिसके  आधार  पर
 कर्मचारी  राज्य  बीमा  के  तदर्थ  आधार  पर  नियुक्त  किए  गए  डाक्टरों  को  90  दिन  की  सेवा  के  बाद  सेवा
 में  कोई  व्यवधान  किए  बिना  और  अवकाश  तथा  वेतनवृद्वियों  जैसे  सम्बद्ध  लाभ  दिए  बिना  आरम्भ  में
 अधिक  वेतनमान  दिया  गया  और

 यदि  तो  दोनों  श्रेणियों  के  डाक्टरों  में  समानता  लाने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सन््त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  सरोज  खापडें  )  :  से
 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  तथा  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  चिकित्सा  अधिकारियों  का  समान

 आधार  नहीं  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  डाक्टरों  की  सेवा  शर्तों  पर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  नियम  लागू  होते
 हैं  जबकि  कमंचारी  राज्य  बीमा  डाक्टरों  पर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के  अधीन  बने  विनियम

 लाग॒  होते

 बाल  दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  बिचार-गोष्ठी

 3121.  श्रीमतो  किशोरी  क्या  मानव  संसाधम  विकास  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  जन  सहयोग  तथा  बाल  विकास  संस्थान  द्वारा  बाल  दुधंटनाओं  के  सम्बन्ध  में

 2  दिवसीय  विचार-गोष्ठी  आयोजित  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  विचार-गोष्ठी  में  क्या  सिफारिश  की  गई  और

 उनपर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 मामसव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  युबा  कार्य  ओर  खेल  तथा  महिला  ओर  बाल  बिकास

 विश्वागों  में  राज्य  मन्त्री  मारप्रेट  राष्ट्रीय  जन  सहयोग  एबं  बाल

 विकास  संस्थान  ने  14-15  1987  को  नई  दिल्ली  में  बाल  दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  पर  एक

 2  दिवसीय  राष्ट्रीय  सेमिनार  का  आयोजन  किया

 इसकी  सिफारिशों  को  मोटे-तौर  से  निम्नलिखित
 5

 श्रेणियों  में  रखा  गया  है  :--

 (1)  दुघंटनाएं  जिनमें  डाक्टरी  इलाज  की  आवश्यकता

 (2)  दुषंटनाएं  जिनमें  शल्य-चिकित्सा  की  आवश्यतका  इसमें  सिर  की  चोट  भी

 शामिल  हो  ।

 (3)  आंख  में  चोट  आना  ।

 (4)  गले  की  चोट  ।
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 लत सहित

 (5)  सड़क  यातायात॑  दुधेटनाएं  जिनमें  हड्डिया  आदि  चोट  ग्रस्त

 सरकार  को  अभी  तक  सिफारिशों  सहित  पूरी  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  रिपोर्ट  प्राप्त

 होने  पर  इन  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 प्रासीण  क्षेत्रों  मे ंपरियार  नियोजन  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 3122.  भरी  चिन्तांमणि  क्या  स्वास्ष्यओर  परियार  कल्याणे  भन््त्री  यह  बताने  कीं

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  और  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  परिवार  नियोजन  कायंक्रम  पूर्णरूप  से

 कार्वान्वित  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  इसके  कारण  देश  में  और  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजनसंड्या  में  तेजी  से  वृद्ध
 हो  रही  है  ;  और

 चालू  व  में  प्रत्येक  राज्य  को  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  क ेलिए  कितनी  धनराशि
 आवंटित  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  सरोज

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  देश  भर  में  एक  समान  रूप  सेच  लाया  जा  रहा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस
 कार्यक्रम  को  चलाने  के  लिए  हमारै  पंसि  प्राथमिक  स्वास्थ्य  ग्रे।मौंण  परिवार  कल्याण
 केन्द्रों  आदि  की  व्यापक  व्यवस्था  है  जिसके  परिणामस्वरूप  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नसबन्दी  कराने  वाले
 लोगों  की  संख्या  धीरे-धीरे  बढ़  रही  1980-81  में  67.2  प्रतिशत  से  बढ़कर  1985-86  5-86  में  यह
 71.3  प्रतिशत  हो  इसी  प्रकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आई०  यू०  डी०  अपनाने  वालों  की  संख्या  भी
 धीरे-धीरे  बढ़  रही  1980-81  में  58.5  प्रतिशत  से  बढ़कर  1985-86  5-86  में  76.0  प्रतिशत  हो

 1971  और  1981  की  जनगणना  के  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  कुल  आबादी  में
 प्रामोण  आबादी  की  प्रतिशतता  धीरे-धीरे  घंट  रहो  है  (1970-71  में  80.09  त्रतिशत  से  घटकर
 1980-81  में  76.69  भारत  के  महापंजीयक  की  1985  की  नमूना  पंजीयन  पद्धति  के
 आधार  पर  सारे  देश  की  2.11  प्रतिशत  जनसंद्या  वृद्धि  दर  के  मुकाबले  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वृद्धि  दर
 2.10  प्रतिशत  सतत  प्रयाप्तों  के  परिणॉमस्वेरूप  यह  आशा  की  जाती  है  कि  इस  ४द्धि  दर  में  और
 कमी  लाना  और  शताब्दी  के  अन्त  तक  शुद्ध  प्रजनन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  सम्भंव  हो  संकेगा  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  आबंटित  की  गई  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  नई  गई

 जिदरण

 1987-88  के  दौरान  विभिरत  शाज्यों  को किए  गए  आवंटन

 राज्य  आवंटन  1987-88

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  3243.86

 2.  असम  1083.00
 हेड  बब  कं  ---  २४  |ਂ
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 राज्य  भावंटन  1987-88

 3.  बिहार  2522.99

 4.  गुजरात  2189.57

 5.  हरियाणा  820.67

 6.  हिमालल  प्रवेश्त  438.03

 7.  जम्मू  ब  कश्मीर  363.50

 8.  कर्नाटक  2911.25

 9.  केरल  1994.82

 10.  मध्य  प्रदेश  2687.28

 11.  महाराष्ट्र  4120.11

 12.  मणिपुर  160.80
 13.  मेघालय  133.56

 14.  नागालैंड  99.92

 15.  उड़ीसा  1614.02

 16.  पंजाब  978.63

 17.  राजस्थान  2141.87

 18.  सिक्किम  93.26

 19.  तमिलनाडु  3154.77

 20.  त्रिपुरा  147.33

 21.  उत्तर  प्रदेश  6231.48

 22.  पश्चिम  बंगाल  3928.11
 तन  .....]  >-+--  6.  *  +e  सिक्किस में तिराओितों के लिये आवास  +-«-

 सिक्किस  में  निराश्षितों  के  लिये  आवास

 भीमती  डी०  के०  संडारी  :  कया  मानव  संसाधन  घिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सिक्किम  में  निराश्चित  महिलाओं  के  लिए  कुछ  आश्रय  केन्द्र  कायं  कर  रहे  हैं  ;
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 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  ये  आश्रय  केन्द्र  चल.रहे  हैं  और  ऐसे  प्रत्येक
 आश्रय  केन्द्र  में  इस  समय  कितनी  निराश्चित  महिलायें  हैं  ;

 क्या  निराश्चित  महिलाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कुछ  योजनायें  भी  चल

 रही  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  योजना-वार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 ऐसी  प्रत्येक  योजना  के  लिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  और  सातवों
 पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  वर्षों  क ेलिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 मानव  संसाधल  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  और  क्षेल  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  परन्तु  महिला  एवं  बाल  विकास  विभाग  ने  अभी  हाल  में  गंगटोक
 में  महिलाओं  और  लड़कियों  के  लिए  अल्पावार  गृह  खोलने  के  लिए  अनुदान  सट्टायता  स्वीकृत  की

 विल्ली  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  कर्मंचारियों  को  सरकारी  आबास  वेना

 3124.  श्रीमती  प्रभावती  गुप्स  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  कमंचारियों  को  सामान्य  पूल  से  सरकारी  आवास

 भावंटित  किए  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  ऐसे  जो  अपने  माता-पिता  के  साथ  सरकारी  आवास  में  रहते  मकान

 किराया  भत्ता  लेने  के  पात्र  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  नहीं  ।

 स्वायक्त  संगठनों  के  कर्ंच्रारी  सामान्य  पूल  से  सरकारी  आवास  के  आवंटन  के  लिए  पात्र

 नहीं  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कमंचारियों  को  सरकारी  आवास  आवंटित  नहीं  किए
 जाते  हैं  ।

 और  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  भारत  सरकार  के  नियमों  का  पालन
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 तहत

 करता  है  जिनके  अनुसार  जो  कमंचारी  अपने  अभिभावकों  के  साथ  सरकारी  आवास  में  रहते  वे
 मकान  किराया  भस््ते  के  पात्र  नहीं  होते  ।

 12.00  भध्याह

 ]

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  मैं  एक  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।

 कृपया सुनिए अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है ? प्रो० भधु वण्डवते : दिल्ली पुलिस'** अध्यक्ष महोदय : नहीं । इसकी अनुमति नहीं दी जाती है । अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है । मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय : प्रो० मेरी बात सुनिए । यह एक ऐसा मामला है जिस पर आप इस तरह आरोपात्मक बातें नहीं कर सकते । आपको इसे मेरे ऊपर छोड़ना होगा । मैं पता लगाऊंगा कि क्या इसका कोई आधार अध्यक्ष महोवय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते ? मैं आपको उत्तर दे रहा हूं । अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सैकड़ों हलफनामे प्रस्तुत कर सकता मैं हूलफनामों पर विश्वास नहीं करता । कुछ नहीं कर रहा हूं । अनुमति नहीं है )१* अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में परवाह नहीं करता । प्रो० मधु वण्डबते : आप मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे अध्यक्ष महोदय : आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो बिल्कुल असत्य ++कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया
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 प्रो०  भ्रधु  दण्डवले  :  मैं  नहीं **

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  कहा  है  कि  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  यह  मैंने  कब  किया  ?

 प्रो०  सधु  दण्डबले  :  कार्य  मन्त्रणा  समिति***

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  आप  कह  सकते  इसका  मुझसे  संबंध  न  मैंते  इसकी  भ्रनुम्रति
 दी  मैंने  इसे  स्वीकृति  दी  आप  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  वह  सच  नहीं  आपको  यह  नहीं  कहना

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मैं  आपके  विरुद्ध  व्यक्तिगत  रूप  से  कुछ  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  हमें  कोई  अवसर

 नहीं  मिला  था'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  समय  निकालना  मैं  इसके  लिए  तैयार  कोई  समह्क

 नहीं  यह  आप  पर  निर्भर  आप  मुझे  समय  दें  और  मैं  इसकी  अनुमति

 प्रो०  मधु  बण्डबले  :  आप  इस  मामले  को  निपटाने  के  लिए  आप  निदेश  दीजिए  क्र  मिश्रा
 आयोग  की  रिपोर्ट  पर  चर्चा  अवश्य  होनी  चाहिए''*

 अध्यक्ष  महो वय  :  ऐसा  कुछ  नहीं  मुझे  इसका  पत्ता  लगाना  होगा  क्योंकि  शपथ  पत्र  दिये  जा

 सकते  हैं  और  इस  चर्चा  के  लिए  कोई  मामला  नहीं  बनता  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 वत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  बिल्कुल  नहीं  ।

 प्रो०  सधु  दष्डवते  :  कम  से  कम  मिश्रा  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  चर्चा  की  अनुमति  तो  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  मैं  स्वयं  वायदा  नहीं  कर  रहा  मैं  स्वयं  एक  बात  के  लिए
 वायदा  कर  सकता  जिसके  लिए  मैं  पहले  से  ही  आपसे  वायदा  कर  चुका  हूं  कि  मैं  मिश्रा  आयोग  की

 रिपोर्ट  पर  चर्चा  कराने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 प्रो०  सथु  बण्डबते  :  इसे  प्राथमिकता  दीजिए  |

 )

 भरी  बसुदेव  आचार्य  मिश्रा  आयोग  की  रिपोर्ट  बहुत  पहले  सभा  पटल  पर  रखी  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  सामने  तो  हुआ  मुझे  क्या  कह  रहे  बी०  ए०  सी०  में  आप

 टाइम  मुझे  कोई  एतराज  नहीं

 *#क्ायंवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  किया
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 3  अध्रे  1909  )

 अपतमामपप---न-नहनात..ढ.:॒/7_____
 थी  बसुदेव  आचार्य  :  आप  समय  निकालिए  और  जल्दी  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  समय  तो  आपको  निकालना

 **

 भियुवाद |
 प्रो०  मधु  दष्डवले  :  सरकार  मिश्रा  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  चर्चा  कराने  में  अडुचनें  लगा  रही

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इस  बात  से  इन्कार  करता  सरकार  ने  कहा  तेयार

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 थी  एस०  जयपाल  रेडडो  :  दिल्ली  पुलिस'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  इतना  ही  पर्याप्त  असम्बद्ध  है  ।

 भी  शास्ताराम  नायक  :  कल  मैंने  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  पर  जिसमें

 कुछ  टिप्पणियाँ  की  गई  थी  और  सरकार  से  करने  के  लिए  कहा  गया  अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती । इतना ही पर्याप्त है।  नियम  भी शास्ताराप नायक (पणजी) : कल मैंने उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय  के  अधीन
 चर्चा  कराने  को  मांग  की  और सरकार से करने के लिए कहा गया at, नियम

 ह

 अध्यक्ष  महोदथ  :  यह  क्या  है  ?

 श्री  शास्ताराम  गायक  :  आन्ध्र  प्रदेश  की  उच्च  न्यायालय  ने  कुछ  टिप्पणियां  की  थी  और  केन्द्रीय
 सरकार  से  विरुद्ध  कुछ  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  मनु  रोध  किया  -

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  दे  मैं  देखूंगा  ।

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  आप  इसे  कायंवाही-वुतान्त  से  निकाल  चुके  हैंਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुन  लीजिए  |  महफूज  अली  आप  भी  मेरी  बात  सुन
 लीजिए  ।

 में  सम्मिलित  नहीं  किया

 सुन
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 कनज  नज >  ५०...

 महोदय  ]

 ]
 यह  कुछ  ऐसी  बात  है  जो  एक  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  और  एक  मंत्री  से  संबंधित  पहली  सूचना

 रिपोर्ट  दर्ज  कराने  का  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  कुछ  अपराध  किया  गया  नहीं  |  श्री  महफज  अली

 यहां  आप  भी  इसे  यदि  यह  स्थिति  तब  तो  स्थिति  बहुत  ही  अतकंसंगत  बन  जाती

 है

 क्री  मोहम्मद  महफूज  अलो  खा  :  विशेष  आरोप  लगाये  गये

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  कोई  फक  नहीं  पड़ता  ।  जब  तक  वे  सिद्ध  नहीं  हो  जाते'*ਂ
 श्री  महफूज  अली  आपने  नियमों  का  अध्ययन  नहीं  किया  नियम  353  के  अधीन  एक  उपबन्ध

 इसके  यह  फिसी  मन्त्री  महोदय  के  विरुद्ध  निन््दनीय  प्रस्ताव  है  इसे  लाया  जा  सकता
 जब  तक  इसके  लिए  कोई  प्रथम  दष्टया  मामला  न  तब  तक  मैं  सभा  में  ऐसी  बात

 उठाए  जाने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  श्री  शान्ताराम  आप  मुझे  नोटिस  दे  सकते  मैं  इसकी
 जांच  करूंगा  ।  जो  भी  मैं  कर  सकता  करूंगा  ।  नहीं  ।

 थी  मोहस्मद  महफूज  अली  स्तां  :  नियम  353  के  अन्तगंत  मैं  नोटिस  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  प्राइमा-फेसी  केस  होगा  तो  मैं  सोचुंगा  ।

 लिनुवाद  ]
 मैं  केवल  तब  ही  विचार  कर  सकता  हूं  यदि  कोई  बात  होगी  ।

 ]

 भी  जितेन्द्र  प्रसाद  :  अध्यक्ष  एक  करोड़  रुपये  रोज  एच०  बी०  जे०  गैस

 पाइप  लाइन  में  गैस  का  नुकसान  हो  रहा  उद्योगपति  कारखाने  नहीं  लगाकरे  सरकार  को  ब्लैकमेल

 कर  रहे  ‘

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  कालिंग  अटेन्शन  नोटिस  दिया

 ]

 यह  मेरे  विचाराधीन  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 झी  शांताराम  नायक  :  कृपया  मुझे  एक  मिनट  का  समय  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बता  दिया  है  ।
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 जिनुवाद ]
 भी  शास्त/रास  कल  आपने  कूछ  टिप्पणियों  को  कार्यवाही-वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  था

 जिनमें  नियम  380  आक्ृष्ट  नहीं

 ——

 भी  वो०  शोभनाड्ीश्वर  राव  :  महोदय  वे  टिप्पणियां  करते  रहंते  यह  क्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  उस  पर  विचार  करना  है  और  इसके  बाद  मुझे  अपनी  सुविंचारित  राय

 देनी  है  ।

 हरी  बी०  शोभनाद्रीववर  तब  ठीक  है  ।  लेकिन  वे  आपका  कहना  नहीं  मान  रहे

 अष्यक्ष  महोदय  :  श्री  शान्ताराम  क्या  आप  इसी  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  ?

 भ्री  शांताराम  नायक  :  380  के  आपने  मेरी  कुछ  टिप्पणियों  को

 कार्यवाही  वृत्तात  स ेनिकाल  दिया  मैं  मेरी  टिप्पणियां  न  तो  निन््दात्मक  थीं  भौर  न  ही
 अशिष्ट  और  न  ही  असंसदीय  थीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कभी  भी  कुछ  नहीं  निकाला  ।

 क्री  शांताराम  लायक  :  जी  आपने  निकाली

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैंने  यह  कहा  मेरी  अनुमति  के  बिना  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं

 किया  जायेगा  ।  पहले  आपको  मेरी  अनुमति  लेनी  होगी  और  यदि  ऐसी  बात  नहीं  तो  मुझे  यहां  नहीं

 होना  मेरे  यहां  होने  का  क्या  फायदा  मैं  केवल  नियन्त्रण  ही  कर  सकता  हूँ  और  नियन्त्रण

 मेरे  विवेक  से किया  जा  सकता  है  ।
 ह

 क्री  शांताराम  नाथक  :  उन्होंने  प्रधान  मन्त्री  के  विरुद्ध  आरोप  लगाया  था  और  वह  रिकार्ड

 किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  रिकार्ड  में  नहीं  है  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  जी  मैंने  देखा  उन्होंने  सम्बन्धਂ  जैसा  कुछ  कहा

 था  और  यह  रिकार्ड  किया  गया  है  ।

 थी  शिव  प्रसाद  साहू  :  मैं  आपके  माध्यम  से  गृह  मस्त्री  जी  का  ध्यान  छोटा  नागपुर  के

 सिंह  भूम  जिले  की ओर  आकर्षित  करना  त्राहता  हूँ

 अध्यक्ष  महोव॒य  :  लिखकर  ऐसे  नहीं  होता  है  ।

 थ्री  शिव  प्रसाद  साहू  :  मेरी  बात  तो  बहुत  अहम्  मसला  है'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर दे  मैं  सुन  लूंगा  ।

 भरी  शिव  प्रसाद  साहू  :  लिखकर  देने  की  बात  नहीं  है
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 क्रध्यक्ष  महोदय  :  कहने  की  बात  कैसे  हो  सकती

 (  व्यवधान)**

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 ]
 देखिए  श्रीमन्  अगर  ऐसा  करेंगे  तो  हाउस  नहीं  चलेगा  ।  आप  यहां  आकर  बैठ  जाएं  ।

 12.07  भ०  १०

 |

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 वाणिज्य  पोत-परिवहन  1958  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राजेश  :  मैं  वाणिज्य

 वहन  1958  की  धारा  458  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  वागिज्य  पोत-परिवहन
 नौकाओं  के  स्किपरों  और  मेट  की  1987,  जो  18  1987  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  509  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 प्रिल्थालय  में  रक्षी  गई  ।  देखिए  संक््या  एल०

 मौचाना  आजाद  प्रोद्योगिकी  भोपाल  का  वाधिक  प्रतिबेदत

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  भनन््त्रो

 कृष्णा  :  मैं  मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिकी  भोपाल  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उस  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  सभा  पटल
 पर  रखती  हूं  ।

 प्रिन्धालय  में  रछी  गई  ।  देलिए  संदया  एल  ०  टी ०-5109/87]

 खनिज  रियायत  1987  और  नेशनल  अल्युमी  नियम  कम्पनी
 सिमिटेड  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  बाधिक  प्रतियेदत

 इस्पात  और  छान  सन्त्रालय  में  ख्ान  बिसाग  सें  राज्य  सन्त्रो  शास  बुलारी  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :

 (1)  खान  और  खनिज  और  1957  की  धारा  28
 की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्क  :---

 कककायंवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 186



 5  1909  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 खनिज  रियायत  1987,  जो  14
 1987  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  855

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सा०  का०  नि०  856  जो  के  भारत  के  रा
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  ज़िनमें  5  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  अधिसूचना  संझछया  सा०  का०  नि०  458  का  शुद्धि-पत्र  दि
 हुआ

 में  रख  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-5110/87]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  ( 1)  के  अन्तगंत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 नेशनल  अल्युमीनियम  कम्पनी  भुवनेश्वर  के  वर्ष  1986-87
 के  का्यंेकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 नेशनल  अल्युमीनियम  कम्पनी  भुवनेश्वर  का  वर्ष  1986-87
 का  वार्थिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 ओषधि  ओर  प्रसाधन  सामग्रो  1940  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाएं  तथा  अखिल

 भारतोय  बाक्ू-शक्ति  ओर  श्रवण  संस्थान  का  वर्ष  1986-87  6-87  का  ताथिक
 प्रतिवेदन  और  उसके  कार्यकरण  की  समीक्षा

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  सरोज  :  मैं
 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :

 (1)  औषधि  ओर  प्रसाधन  सामग्री  1940  की  धारा  38  के  अन्तगंत

 ओऔषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  1987,  जो  30

 1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  स्रंढ्या  सा०  का०  नि०  71  में

 प्रकाशित  हुए  थे  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा
 उसके

 हिर्द

 संस्करण  का  एक  जो  21  1987  के  भारत  के  राजपन्र  में

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  723  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखे  देलिए  संस्या  एल०  की

 (2)  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  की
 धारा

 23  की  उपधारा
 (2  )

 के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 :--

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1986  जो  13

 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  851
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 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  उसका  एक  जो  18

 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संब्या  सा०  का०  नि०  1207
 और  13  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  का०  नि०  28  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1986,  जो  27
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संध्या  सा०  का०  नि०  910

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  उसके  हिन्दी  संस्करण  का  एक  शुद्धि  जो

 15  1987  के  भारत  के  राजप्रत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 500  में  प्रकाशित  हुआ
 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०-5114/87]

 (3)  अखिल  भारतीग्र  वाक्ू-शक्ति  थोर  अवण  मंसूर  के  वर्ष  1986-
 87  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 अखिल  भ्रारतीय  वाक्-शक्ति  और  श्रवण  मैसूर  के  वर्ष  1986-87
 के  वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 अखिल  भारतीय  वाक्-शक्ति  और  श्रवण  मैसूर  के  वर्ष  1986-
 87  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  संस्करण  )।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टी

 बंजर-भूमि  विकास  प्रोन्नति  सोसाइटी  का  वर्ष  1986-87  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 पर्यावरण  क्षौर  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउरंहमान  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पट़ख  पर  रखता

 (1)  बंजर-भूमि  विकास  प्रोन्नति  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  बंजर-भूसि  विकास  प्रोन्नति  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986-87  के  वाषिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 (3)  बंजर-भूमि  विकास  प्रोन्नति  नई  दिल्ली  के  वर्ष  198  0-87  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विषरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 भ्रंघालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल ०  ]
 न्कमनन  पूकुककामक

 बामपकम
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 न्डाकी

 म०  प०

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 राष्ट्रीय  पोत-परिवहन  बोर्ड

 _  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  :

 वाणिज्य  पोत-परिवहन  1958  की  धारा  4  की  उपधारा  (2)
 के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त
 अधिनियम  के  अन्य  उपबस्धों  के  अध्यधीन  राष्ट्रीय  पोत-परिवहन  बोर्ड  के  सदस्यों  के
 रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  स ेचार  सदस्य  चुने

 ।”

 अध्यक्ष  भ्रहोदय  :  प्रश्न  यह

 वाणिज्य  पोत-परिवहन  1958  की  धारा  4  की  उपधारा  (2)  के
 अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जेसा  कि  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त
 अधिनियम  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  राष्ट्रीय  पोत-परिवहन  बोर्ड  के  सदस्यों  के
 रूप  में  का  करने  के  लिए  अपने  में  से चार  सदस्य  चुने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 12.08  भ०  १०

 अवेध  प्रवासी  द्वारा  अवधारण  )  संशोधन  विधेयक

 ]

 गह  सस्ती  बुटा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  अवध  प्रवासी  द्वारा
 1983  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोवय  :  श्री  बनातवाला  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  इस  विधेयक  का  जोरदार  शब्दों  में  विरोध  करता

 हैं  ।  इस  विधेयक  के  द्वारा  सभी  अल्प  संखयक्र--धामिक  भाषाई  और  जातीय  समुदायों  के  साथ
 विश्वासघात  किया  गया  यह  कहना  कि  यह  विधेयक  मुख्य  अधिनियम  के  कार्यकरण  से  प्राप्त  अनुभव
 के  परिणाम  के  रूप  में  लाया  गया  कुछ  भी  नहीं  है बल्कि  यह  राजनीतिक  आडम्बर  इस  विधेक्क
 द्वारा  अति  राष्ट्रीयता  वाली  शक्तियों  के  समक्ष  झुक  जाना  पड़ेगा  जो  कि  निन््दनीक  है  ।

 अध्यक्ष  मुख्य  अधिनियम  इस  सभा  द्वारा  असम  में  उत्पन्न  स्थिति
 को

 ध्यान  मे  |
 रखकर

 पारित  किया  गया  उसमें  अनेक  रक्षोपाय  सम्मिलित  किए  गए  थे  और  संशोधन  विश्वेयक  में
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 जी०  एम०

 इन  सभी  रक्षोपायों  को  समाप्त  किया  गया  मैं  कहता  हूं  कि  यह्  विधेयक  कानूनी  उत्पीड़न
 और  दमन  का  एक  यन्त्र  असम  में  उत्पीड़न  और  दमन  का  भयंकर  चक्र  यथावत  चल  रहा  है  और
 इस  विधेयक  के  उपबन्ध  यहां  तक  कि  असम  के  निर्दोष  नागरिक  के  उत्पीड़न  और  दमन  को  भी  और
 अधिक  बढ़ावा  मिलेगा  |  अतः  मैं  इस  विधेयक  का  पूरी  तरह  बिरोध  करता  हूं  ।  यह  विधेयक  संवधानिक
 गारंटी  के  सम्बन्ध  में  एक  धोखा  है  |  यह  हमारी  विधि  व्यवस्था  का  एक  उपहास

 मैं  इस  स्तर  पर  भी  सरकार  से  एक  बार  पुनः  अनुरोध  करता  वि  वह  इस  निन््दनीय
 विधेयक  को  वापस  ले  मैं  सभा  से  इस  विधेयक  को  हटाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  इस  विधेयक  से  उन  भारतीय  नागरिकों  को  भारी  परेशानी

 हो  जाएगी  जो  असम  में  कई  दशकों  से  रह  रहे  पता  लगाने  और  निष्कासन  के  नाम  पर  हजारों  की
 संख्या  में  असली  भारतीय  नागरिक  बेदखल  हो  जाएंगे  जो  वहां  सन  1947  से  रह  रहे

 बतं॑मान  अधिनियम  से  क्या  कठिनाई  हो  रही  है  ?  विदेशी  नागरिकों  का  पता  लगाने  के  लिए
 वतंमान  अधिनियम  पर्याप्त  अब  इस  संशोधन  के  बाद  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  भी  अन्य  व्यक्तित  के
 विरुद्ध  शिकायत  कर  सकता  है  क्योंकि  इस  संशोधन  से  3  किलोमीटर  की  प्रादेशिक  सीमा  समाप्त  हो  गई

 है  |  इसके  अतिरिक्त  अपीलीय  अधिकरण  का  निर्णय  अंतिम  होगा  ।  किसी  भी  व्यक्ति  को  इस  अधिकरण
 के  निर्णय  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर  करने  की  अनुमति  नहीं

 '
 यह  संशोधन  विधेयक  संविधान  के  अनुच्छेद  226  और  227  का  उल्लंघन  होता  असम  में

 रह  रहे  हजारों  नागरिक  और  यहां  तक  कि  वे  वर्ष  1947  के  दोरान  असम  में  आने  वाले  नागरिक  भी

 अब  बेदखल  हो  जाएंगे  ।  महोदय  मुझे  पता  है  कि  मालीगांव  और  अन्य  क्षेत्रों  में  रह  रहे  लगभग  85000
 वास्तविक  नागरिकों  को  अब  विदेशी  मानकर  बेदखल  किया  जा  रहा

 इस  विधेयक  से  हजारों  भारतीय  नागरिक  बेदखल  हो  चूंकि  इस  विधेयक  के

 द्वारा  संविधान  में  प्रदत्त  मौलिक  अधिकारों  का  उल्लंघन  होता  इसलिए  मैं  इस  विधेयक--अवेध

 प्रवासी  द्वारा  संशोधन  विधेयक--के  पुर:स्थापित  किए  जाने  का  विरोध  करता

 हूं  और  मन््त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  इस  विधेयक  को  वापस  ले

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  आप  आपका  नोटिस  बीच  में  आया  हुआ
 सही  टाइम  में  ।

 झी  सोमनाथ  चटर्जी  :  ठीक  टाइम  में  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  ठीक  टाइम  में  ।

 ]
 झी  सोमनाथ  चटर्जो  :  इसे  प्रथम  स्थान  पर  होना  मैंने  सोचा  था

 कि  मेरा  नोटिस  प्रथम  स्थान  पर  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  नोटिस  समय  पर  मिला  इसलिए  मैंने  इसे  शामिल  कर
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 प्रो०  सथु  वण्डबते  :  उन्हें  संविधान  का  पूरा  ज्ञान

 भी  सोमनाथ  चटजों  :  मानवता  तथा  सभ्य  आचरण  के  लिए  मैं  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापन
 विरोध  करता  हूं  ।  जहां  तक  इस  सरकार  का  सम्बन्ध  स्पष्टतः  यह  एक  राजनैतिक  स्वार्थ  का

 मामला  है  तथा  यह  न्याय  और  निष्पक्ष  व्यवहार  पर  हावी  होने  जा  रहा  है  ।

 बर्तमान  विधेयक  के  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  कहा  गया  है  कि  मूल  1983
 इस  प्रश्न  कि  कोई  व्यक्ति  अवैध  प्रवासी  है  या  उचित  रीति  से  अवधारण  के  लिए  अधिकरणों  की
 स्थापना  करने  के  लिए  निष्पक्ष  व्यवहार  और  न्याय  की  जो  किंचित  मात्रा  आरम्भिक  विधान
 में  शामिल  की  गई  उसे  नष्ट  किया  जा  रहा  अब  इस  प्रश्त  के  निष्पक्ष  अवधारण  को  मदद  पहुंचाने
 अथवा  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  बल्कि  शिकायतकर्ता  के  लिए  अधभियोग  लगाने  अथवा
 रोपण  को  सम्भव  बनाने  के  लिए  समस्त  प्रक्रिया  को  परिवर्तित  करने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ताकि
 लोगों  को  विदेशी  बताकर  उन्हें  असम  से  बाहर  किया  जा  सके  ।

 आरम्भिक  विधान  के  कुछ  उचित  उपबन्धों  के  इस  ह्वास  से  उन  सभी  आश्वासनों  का  निषेध

 होता  है  जो  पण्डित  नेहरू  और  सरदार  पटेल  ने  इस  सदन  के  समक्ष  उन  लोगों  को  दिए  थे  जिनके  त्याग
 और  बलिदान  के  कारण  इस  देश  को  स्वतन्त्रता  मिली  थी  तथा  पण्डित  नेहरू  और  सरदार  पटेल  को
 सत्ता  प्राप्त  हुई  थी  ।

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  वतंमान  को  भी  ।

 भ्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  उन  आश्वासनों  का  क्या  हो  रहा  जिन्हें  उस  समय  इस
 देश  की  जनता  को  राष्ट्रीय  बचनव्धता  बताया  गया  था  तथा  उन  लोगों  के  जो  राजनैतिक

 स्वार्थंपरता  अर्थात  देश-विभाजन  के  शिकार  की  किस  प्रकार  रक्षा  की  जा  रही  है  तथा  उस  राष्ट्रीय
 प्रतिबद्धता  को  उन  लोगों  जिन्होंने  उन  लोगों  से कम  कष्ट  नहीं  उठाए  जिन्हें  आज  हम  सम्मान  पत्र
 दे  रहे  आगे  आने  वाली  पीढ़ियों  के लिए  किस  प्रकार  बनाए  रखा  जा  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि

 सरकार  अपने  कथन  को  थोड़ा  और  स्पष्ट  करे  कि  किस  प्रकार  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  अवेध

 प्रवासी  के  प्रश्न  के  उचित  रीति  से  अवधारण  में  बाधा  हो  रही  क्या  इसका  जहां  तक

 कथित  अवैध  प्रवासियों  का  सम्बन्ध  इसे  और  निष्पक्ष  बनाना  है  अथवा  तथाकथित  अवैध  प्रवासियों
 के  विरुद  शिकायतकर्ताओं  के  लिए  इसे  और  निष्पक्ष  बनाना  है  ?  इसका  प्रभाव  लाखों  लोगों  पर

 मुझे  ऐसे  उदाहरण  मिले  हैं  तथा  मैं  आशा  करता  हूं  कि  जब  कायंपालिका  से  न्याय  नही  मिल  रहा  है  तथा

 भारत  सरकार  सभी  प्रकार  के  समझौते  तथा  मानवता  पर  इनके  गम्भीर  परिणामों  एवं  प्रभावों

 पर  ध्यान  न  देते  कर  रही  जबकि  इन  लोगों  जितकी  बिल्कुल  कोई  गलती  नहीं  ये  हमारे

 अच्छे  दोस्त  गलत  धारणा  बन  गई  है  कि  इनका  विक्रास  तथाकथित  रूप  से  उन  लोगों  के  कारण  रुक

 गया  है  जिन्होंने  असम  के  सभी  क्षेत्रों  क ेविकास  में  भाग  लिया  अब  इस  प्रकार  का  समझोता  करके

 इस  देश  में  रहने  वाले  लोगों  की  मानवता  तथा  न्यूनतम  अधिकारों  पर  बहुत  बड़ा  हमला  किया

 गया

 यदि  आप  उद्देश्यों  और  कारणों  के कथन  का  अध्ययन  तो  न््यायाधिकरणों  फी  संद्या  कम  हो

 छोटी-छोटी  शिकायतें  करना  आसान  हो  वर्तमान  अधिनियम  के  अन्तगंत
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 सोमनाथ

 केवल  3  के  भीतर  रहने  वाला  व्यक्ति  ही शिकायत  कर  सकता  था  |  इसका  आधार  यह  था  कि

 किसी  व्यक्ति  को  स्वयं  यह  पदा  होना  चाहिए  कि  अमुक  व्यक्ति  एक  अवैध-प्रवासी  अब  किसी  थाना»

 क्षेत्र  के  अन्तगंत  आने  वाले  सौ  किलोमीटर  क्षेत्र  में  रहने  वाला  कोई  भी  व्यक्ति  शिकायत  कर  सकता  है
 और  इन  लोगों  के  लिए  मुसीबतें  खड़ी  हो  गई  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  देश  में  कोई  अन्य

 मंच  है  तथा  न्यायपालिका  इन  लोगों  की  सहायता  के  लिए  आगे  आएगी  ।  यही  कारण  है  कि  न्यायपालिका

 तक  पहुंचने  को  अवरुद्ध  करने  की  कोशिश  की  जा  रही  यह  एक  गम्भीर  विधान  मैं  जानता  हूं  कि

 माननीय  मन््त्री  महोदय  को  अपनी  भावनाओं  तथा  निष्पक्षता  के  दृष्टिकोण  का  त्याग  करना  पड़ेगा  अथवा

 इसके  साथ  समझौता  करना  पढ़े गा  उग्र  राष्ट्रवादी  शक्तितयों  के  समक्ष  इस  आत्म-्समर्पण  से  आप

 देश-की  एकता  नहीं  बनाए  रख  आप  इस  विष्वेयक  के  द्वारा  लाखों  लोगों  के  लिए  मुसीबतें  पैदा  कर

 रहे  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  अपना  कदम  वापस  ले  ले  तथा  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोगों  के
 अधिकारों  को  इस  तरीके  से  समपित  न  करे  ।

 श्री  अब्दुल  हमोद  :  मैं  भी  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  सूचना  समय  पर  नहीं  दी  ।  इसलिए  मैं  विवश  हूं  ।

 ]

 थी  सुलतान  सलाउद्दीम  ओबेसो  :  ये  आसाम  के  अकेले  मेम्बर  इनको
 समय  दे  दिया  जाए  ।

 भमिनुबाद  ]
 श्री  अम्बुल  हमीद  :  मैंने  इस  विधेयक  के  पुर:स्थापन  का  विरोध  करने  के  बारे  में  आपको  लिखा

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनते  क्यों  नहीं  मेरी  बात  सुनिए  ।  मैं  जो  कह  रहा  हूं  उसको

 सुनते  नहीं  मुझे  कोई  ऐतराज  नहीं  आपने  नोटिस  देर  में  दिया  ।  यह  आपका  कसूर  मेरा  कसूर
 नहीं  है  ।  आपका  नोटिस  10.20  पर  आया  है  ।

 ]
 मैं  उन्हें  भी  अनुमति  दे  सकता  मुझे  कोई  संकोच  नहीं  है  ।

 श्री  अब्दुल  हमोद  :  मैंने  इसे  10  बजे  म०  पू०  दिया  या  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  10.20  बजे  म०  पू०  दिया  इसे  10  बजे  म०  पृ०  भाना  चाहिए

 आपको.पहले  जागना  आपको  नोटिस  पहले  देना  चाहिए

 ए  प्राननोथ  सवस्य  :  इनके  लिए  थोड़ा  रिलेक्स  कीजिए  ।
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 जिनुबाद ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  करूंगा  ।

 मैंने  जब  हनको  नहीं  तो  इनके  लिए  क्या  तकलोफ  थी  ?

 ]

 मेरा  समय  नष्ट  न  करें  ।

 गृह  सस्खी  बूदा  ;  अध्यक्ष  इस  समय  विधेयक  के  गुण-दोषों  पर
 विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 ]

 भरी  अब्दुल  हमीद  :  मैं  वाक-आउट  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  !  डिस्कशन  पर  बिल  जब  तब  बोलिए  ।  वाक-आ उट  क्यों  करते  हैं  ?
 अपनी  कमजोरी  का  दूसरों  पर  तोहमत  फेंकते

 इस  भी  अब्युल  हसीद  मबन  से  बाहुर  चले  गए  ।

 ]

 सरदार  बृटा  सिह  :  नियम  72  के  अधीन  विधेयक  के  पुर:स्थापन  का  विरोध  '*

 संवैधानिक  मुद्दों  तथा  विधिक  आधारों  पर  किया  जा  सकता  चुंकि  विपक्ष  के
 किसी  माननीय  सदस्य  ने  सभा  की  संवैधानिक  अथवा  विधिक  सामथ्ये  के  प्रति  आपत्ति  नहीं  उठाई

 अन्य  बातों  ***

 भरी  बसुदेव  आचार्य  ः  मैंने  उठाई

 सरवार  बूटा  सिंह  :  माननीय  श्री  बनातवाला  आचारय॑  जी  तथा  मेरे  विद्वान  मित्र
 ने  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  में  दिए  गए  कुछ  उपबन्धों  की  गलत  व्याख्या  करने  की  कोशिश  की  भारत
 सरकार  पूरी  तरह  से  अल्पसंख्यकों  की  रक्षा  करने  के  लिए  वचनबद्ध  है

 **

 हम  लोग  कोई  ऐसा  काय॑  नहीं  करेंगे  तथा  असम  या  देश  के  किसी  अन्य  भाग  में  कोई

 ऐसी  बात  नहीं  होने  देंगे  जिससे  हमारे  देश  के  नागरिकों  के  संवेधानिक  अधिकारों  के  साथ  *:

 टकराव  हो  ।  हम  पण्डित  नेहरू  के  महत्वपूर्ण  कथन  को  लागू  करने  के  लिए  वचनबद्ध  हम  कोई  भी

 ऐसा  कार्य  करने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  जो  संविधान  की  आत्मा  के  प्रतिकूल  हो  ।

 मैं  माननीय  सदन  तथा  विपक्षी  सदस्यों  को  इसका  आश्वासन  दे  सकता  हूं  ।  यह  सदन  सर्वोच्च  है  ।

 विचार-विमर्श  के  माननीय  सदस्य  उन  बातों  की  ओर  ध्यान  दिला  सकते  हैं  जो  वस्तुतः  नागरिकों

 के  संवेधानिक  अधिकारों  पर  चोट  पहुंचाते  निश्चित  रूप  यह  सदन  सर्वोच्च  इस  समय
 केवल  तुच्छ  आधारों  ऐसे  आधार  जो  विश्षिक  तथा  संबेधानिक  नहीं  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापन
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 व्ीा+  न ततकीनती-नत तल  नेहाँ

 बूटा

 का  विरोध  नहीं  किया  जाना  माननीय  सदस्यों  द्वारा  किए  गए  कुछ  आक्षेप  सही  नेहाँ
 आपको  केवल  एक  बात  कह  सकता  हूं  संत्द  में  जों  अधिनियम  पॉस्ति  किए  निष्पक्ष

 आचरण  और  न्याय  मूलभूत  सिद्धांत  हमारी  हमारे  देश  के  किसी  भी  भाग  में

 संख्यकों  क ेजीवन  और  उनकी  सम्पत्ति  की  रक्षा  करने  के  लिए  पूरी  तरह  वचनबद्ध

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 अवैध  प्रवासी  द्वारा  [12.29  में  सेंशीधने
 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की अनुमत्ति दीं जाएँ [” लोक से में सर्ते घिलाज॑न मत विभाजन संख्या 9 ] स ० १० पक्ष में श्री जियाउरंहमान श्री अब्दुल हन्नान अख्तर श्री अताउ श्री श्री आर० धनुषकोडी अब्दुल श्री श्री के० जे० श्री एम० श्री जगदीश श्री सरफराज श्री भागवत झा आनन्द श्री कमला कुमारी किन्दर श्री प्रो० पी० जै० श्री पी ० श्री लाला राम श्रीमती शीला कृष्ण श्री श्री मोहम्मद जयूब श्री रहीम श्री राम श्रेष्ठ श्री सी० डी० ८६94
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 श्री  उदयर्सिह राव
 श्री  मानिकराव  होडल्या

 श्रीमती  प्रभावती

 श्री  गिरिधर

 श्री  दिनेश

 श्री  एस०  जी०

 श्री  विमल  कान्ति

 श्री  नरेश  चन्द्र

 श्रीमती  एम  ०

 श्री  टी०  वी०

 चन्द्रेश  श्रीमती

 श्रीमती  प्रेमलाबाई

 श्री  ए०

 चिन्ता  डा०

 श्रीमती  ऊषा

 श्री  कमल

 श्री  समर  ब्रह्म
 श्री  खेलन  राम

 श्री  कमोदीलाल

 जितेन्द्र  श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  निहाल  सिंह

 जैनुल  श्री

 झांसी  श्रीमती  एन०  पी ०
 श्री  एम०  एल०

 श्रीमती  ऊषा

 श्री  राधाकांत

 श्री  एन  ०

 श्री  गिरधारी  लाल

 डा०  जी०  एस ०
 श्री  एम०

 भ्री  भद्नेश्वर

 श्री  साइमन
 प्रो०  के०  के ०

 श्री  वी०
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 श्रीमती  ऊषा  रानी

 भप्रो०  के०  वी०

 श्री  हुसैन
 दास  श्री  प्रिय  रंजन

 श्री  सुदर्शन
 दिग्विजय  श्री

 श्री  शरद

 दिनेश  श्री

 श्रीमती  शीला

 श्री  मुरली
 प्रो०  चन्द्र  भानु

 श्री  के०  आर०
 श्री  पी  ०

 श्री  जी०  देवराय

 श्री  शांताराम

 श्री  डी०  क े०
 श्री  चन्द्र  मोहन  सिंह

 श्री  अरविन्द
 श्री  जगन्नाथ

 श्री  यू०  एच०
 प्रो०  नारायण  चन्द

 श्री  मनोज

 श्री  राजेश
 श्री  विजय  एन०

 पाणिग्र  श्री  श्रीबल्लभ
 श्री  केशवराव
 श्री  जनादेन

 श्री  वककम
 श्री  पी  ०

 डा०  पी०  वल्लल
 श्री  शांताराम

 श्री  प्रताप  सिंह

 कुमारी  ममता
 वीरन्द्र  श्री

 बूटा  सरदार
 श्री  बनवारी  लाल

 श्री  डूमर  लाल
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 श्री  बालकवि

 श्री  एच०  के०  एल०

 भरत  श्री

 श्री  परसराम

 श्री  हरेन
 श्री  दिलीप  सिंह

 डा०  कृपा  सिंधु
 मनोरमा  श्रीमती

 श्री  वृुजमोहन
 महावीर  श्री

 श्री  एम  ०

 महेन्द्रात  श्री

 माधुरी  श्रीमती

 मानवेन्द्र  श्री

 श्री  बापूलाल
 श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजीभाई

 श्री  उमाकान्त

 श्री  राम  नगीना

 डा०  प्रभात  कुमार
 श्री  सिदलाल

 '  श्री  हरुभाई
 श्री  विष्णु
 श्री  कंलाश

 श्री  राम  सिंह
 श्री  योगेश्वर  प्रसाद

 प्रो०  एन०  जी०

 श्री  भोला

 राज  करन  श्री

 श्री  उत्तम

 श्री  रामस्वरूप

 श्री  मुल्लापल्ली
 राम  श्री

 राम  श्री
 श्री  एच०  जी०
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 डा०  जी०  बिजयरामा
 श्री  पी०  वी०  नरसिंह

 श्री  वी०  कृष्ण
 भी  श्रीहरि
 श्री  सी०  माघव

 लाल  श्री

 श्री  वांगफा

 श्री  दीप  नारायण

 श्री  बी०  एस  ०

 श्री  पी०  आर०  एस०
 श्री  गिरधारी लाल

 श्री  वी०

 प्रो०  निर्मला  कुमारी
 श्री  चिरंजीलाल

 श्री  नन्द  किशोर

 शांति  श्रीमती
 श्री  अनूपचन्द

 शिवेन्द्र  बहादुर  श्री

 श्री  निवास  श्री  वी०

 संकटा  डा०

 श्री  आशक  रण
 संतोष  कुमार  श्री

 श्री  कालीचरण

 सत्येन्द्र  श्री

 श्री  शिव  प्रसाद

 श्री  अतीशचन्द्र
 श्री  के  ०  पी  ०

 श्री  एस०  बी०

 श्री  हाफिज  मोहम्मद
 श्री  माधवराव

 सुन्दर  चोधरी

 श्री

 सुखवन्स  श्रीमती
 श्री  एन०

 श्री  रामप्यारे

 सुरेन्द्रपाल  श्री

 26  1987
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 जायज +++++++त्््--्डं्ंं न न
 श्री  के०  डी ०

 श्री  अनन्त  प्रसाद

 श्री  गोकुल
 श्री  मनक्राम

 श्री  कल्याण  सिंह
 श्री  जी०  जी०

 श्री  बंसुदेव
 श्री  सुरेश

 श्री  सोमनाथ

 श्री  संफुदीन
 श्रीं  पीयूंष
 प्रो०  मधु

 पटेल  श्री  एन०  एम०
 श्री  काली  प्रसाद

 श्री  जी०  एम०
 श्री  अनिल

 श्री  पूर्णचन्द्र
 श्री  चित्त

 श्री  सी०  जंगा
 श्री  एस  जयपाल

 सैयद
 श्री  अजित  कुमार

 श्री  दृजाहीम  सुलेमान

 अध्यक्ष  महोदय  :  *शुद्धि  के  अध्यधी  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार

 पक्ष  में  :  172

 विपक्ष  में  :  17

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 सदस्यों  ने  भी  मतदान  में  भाग  लिया  :

 पक्ष  में  :  श्री  श्री  हरपाल  श्री  नंवल  किशोर  शर्मा  और  डा०गौरी  शंकर

 राजहुंस  ।

 विपक्ष  में  :  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  तथा  श्री  मोहम्मद  महफूज  भली  खां
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 भी  जौ०  एम०  बनातबाला  :  हम  अपना  कड़ा  विरोध  प्रकट  करते  हैं  तथा  सभा-भवन  से  बाहर
 जाते

 भी  जी०  एम०  बनातवाला  तथा  कुछ  अन्य  साननोय

 सदस्य  सभा-भवन  से  बाहर  चले  गए  ।

 सरदार  ब्रूटा  सिह  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता

 12.29  भ०  १०

 नियम  377  के  अधीन  मसामले

 नसीराबाद  ओर  महू  के  बीच  की  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने
 को  आवश्यकता

 महोदय  पीठासीन

 शी  बालकवि  बरागी  उपाध्यक्ष  राजस्थान  की  फौजी  छावनी

 बाद  से  मध्य  प्रदेश  की  महत्वपूर्ण  फौजी  छावनी  महू  तक  की  सड़क  मध्य  प्रदेश  की  एक  और  फौजी
 छावनी  नीमच  से  होकर  गुजरती  इस  सड़क  का  रखरखाव  और  वतंमान  स्थिति  बहुत  खराब

 बम्बई  से  अजमेर-जयपुर  होकर  दिल्ली  आने  जाने  वाला  सारा  यातायात  इसी  मार्ग  स ेहोकर  जाता
 आता  24  घन््टों  में  लाखों  वाहन  इस  सड़क  पर  दोड़ते  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  की  सरकारों
 के  लिए  दस  व्यस्तम  मार्ग  को  सम्भालना  और  स्तरीय  बनाए  रखना  दिन-प्रतिदिन  कठिन  होता  जा  रहा

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  अपने  ताजा  भ्रस्तावों  में  नीमच  से  महू  तक  के  मार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 धोषित  करने  की  पहल  केन्द्र  सरकार  से  की  इस  मार्ग  पर  यातायात  का  दबाव  और  घनत्व
 दिन  बढ़  रहा

 जनहित  में  यह  आवश्यक  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  नसीराबाद  के  महू  तक  के  मार्ग  को  अपने
 अधीन  ले  और  उसे  राष्ट्रीय  राजमार्ग  धोषित  करे  |  इसमें  नीमच  से  महू  तक  हिस्सा  भी  आ  जाएगा  ।
 भारत  सरकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  अपनी  सर्वोच्च  प्राथमिकताओं  से  इस  महत्वपूर्ण  राजमार्ग  को
 शामिल  करें  ओर  इस  क्षेत्र  के  साथ  न्याय  करें  ।

 मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  सभो  स्कूलों  में  अध्यापकों  को  नियुक्ति
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  निर्देश  देने  को  आवश्यकता

 डा०  प्रभात  कुमार  सिथ्र  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  काफी

 पिछड़ा  हुआ  अनुमानतः  प्रदेश  की  एक  तिहाई  आबादी  आदिवासी  हरिजनों  की  प्रदेश  का
 ज्यादातर  क्षेत्रफल  आदिवासी  क्षेत्र  है  जिनका  कि  निवास  पहाड़ों  और  जंगलों  में  होता  सरकार
 ने  शिक्षा  को  बहुत  महत्व  दिया  परन्तु  मध्य  प्रदेश  के  प्रथमिक  एबं  माध्यमिक  स्कूलों  में  शिक्षकों
 को  कमी  यनी  रहती  यहां  तक  कि  विकसित  एवं  यातायात  से  जुड़े  हुए  स्थानों  में  भी  शिक्षकों  की
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 व्यवस्था  नहीं  की  गई  प्रामीण  अंचलों  के  स्कूलों  की  हालत  बहुत  ही  खराब  है  तथा  शिक्षकों  को  भी
 कमी  बनी  रहती  आज  जबकि  पिछड़े  वर्ग  एवं  आदिवासी  शिक्षा  की  ओर  अग्रसर  हो  रहे

 शिक्षकों  की कमी  के  कारण  उन्हें  उचित  शिक्षा  नहीं  मिल  पा  रही  ग्रामीण  अंचलों  में  लड़कियों
 के  स्कूलों  की  भारी  कमी  ग्रामीण  अंचलों  की  लड़कियों  को  प्राथमिक  या  पूर्व  माध्यमिक  तक  ही
 शिक्षा  देकर  उनके  मां-बाप  उनकी  पढ़ाई  बन्द  कर  देते  हैं  क्योंकि  व ेअपनी  लड़कियों  को  बाहर  भेज
 कर  शिक्षा  नहीं  दे  पाते  और  न  ही  व्यवस्था  कर  पाते  सत्य  तो  यह  है  कि  ग्रामीण  अंचलों  में  न  तो

 समुचित  स्कूल  भवन  हैं  और  न  ही  शिक्षक  ।  ग्रामीण  अंचलों  के  विद्याथियों  को  शहर  के  स्कूलों  में
 दाखिला  मिलने  में  परेशानी  होती  सुदूर  ग्रामीण  अंचल  के  आदिवासी  बच्चों  का  शहर  में  आकर

 पढ़ता  कल्पना  से  परे  विडम्बना  है  कि  एक  तरफ  तो  शिक्षित  बेरोजगारी  बढ़  रही  है  और  दूसरी
 ओर  स्कूलों  में  शिक्षकों  की  कमी  बनी  हुई  है  ।

 मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  निर्देश  दिया  जाए  कि  वह  यह  देखे
 कि  प्रत्येक  स्कूल  में  छात्र-छात्राओं  पढ़ाते  हेतु  अध्यापक  बिना  किसी  देरी  के  नियुक्त  करें  जिससे  कि
 उचित  शिक्षा  मिल  सके  एवं  बेरोजगारी  की  समस्या  कुछ  हृद  तक  हल  हो  सके  ।  धन्यवाद  !

 कर्नाटक  में  कतिपय  कम्पनियों  को  विद्युत  की  आपूर्ति  के  बारे  में
 भेदभाव  दूर  करने  को  आवश्यकता

 भमिनुवाद  |

 क्री  केशवराब  पारधो  :  कर्नाटक  में  बिजली  की  भारी  कमी  के  कारण
 बोल्टता  वाले  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  79-80  प्ररिशत  बिजली  की  कटोती  की  जा  रही  इस
 कटोती  के  बावजूद  कुछ  एककों  को  राज्य  में  के  उत्पादक  एककों  से  अतिरिक्त  विजली
 सप्लाई  जा  रही  है  ।  एक  कम्पनी  को  तो  3  1987  से  प्रतिदिन  3  लाख  यूनिट  की  दर  से
 रिक्त  बिजली  सप्लाई  की  जा  रही  है  और  इस  बात  को  वर्ष  1986-87  की  कम्पनी  की  निदेशक  रिपोर्ट
 में  भी उल्लिखित  किया  गया

 यह  मालूम  हुआ  है  कि  अन्य  औद्योगिक  एककों  को  भी  कर्माटक  में  से बिजली
 की  अतिरिक्त  सप्लाई  की  जा  रही  है  ।

 किसी  एकक  को  बिजली  की  सप्लाई  के  मामले  में  पक्षपात  करना  विद्युत  1948
 के  प्रावधान  के  विरूद्ध  हैं  जिसमें  यह  अनुबन्ध  है  कि  ऐसे  मामलों  में  किसी  दृधक्ति  अथवा  विशेष  एकक
 को  अनुचित  प्राथमिकता  नहीं  दी  जाएगी  ।

 इसीलिए  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  पर  विचार  करने  हेतु  तत्काल  और  उचित  उपाय
 करे  ओर  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भेदभाव  बरता  जाता  है  तो  उसे  भी  दूर  करे  ।

 केन्द्रीय  तेल  उद्योग  संगठन  को  उस्तत्त  तिलहनों  का  आवंटन  उसी  दर  से  करने

 को  आवश्यकता  जिस  दर  पर  वह  बनस्पति  उद्योग  को  किया  जाता  है  ताकि  उक्त
 संगठम  ल्याद्य  तेलों  का  मुल्य  उचित  स्तर  पर  बनाए  रख  सके

 शो  चिस्तामणि  जेथा  आम  आदमी  के  लिए  खाद्य  तेल  देनिक  खाद्य  का  एक
 अनिबार्य  भाग  देश  में  खाद्य  तेलों  के  मूल्य  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  प्रति
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 चिन्तामणि

 ष॑  करोड़ों  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करके  खाद्य  तेलों  का  आयात  कर  रही  इसके  बावजूद  देश

 में  निमित  खाद्य  तेलों  का  मूल्य  दिन  अ्रति  दिन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 यह  सनन््तोष  की  बात  है  कि  तेल  उद्योगों  के  केन्द्रीय  संगठन  ने  खाद्य
 तेलों  के  मूल्यों  को  समान्य  स्तर  पर  स्थिति  रखने  हेतु  सरकार  के  साथ  स्वयं  समझोता  करने  की  पेशकश

 की

 यह  मालूम  हुआ  है  कि आयल  रिफाइनरीज  एसोसिएशन  आल  इण्डिया  ने  सरकार  को  लिखा

 है  जिसमें  अनुरोध  किया  गया  है  कि  यदि  आयातित  तिलहन  संसाधन  उद्योगों  को  उसी  तरह  दिए  जाते  हैं
 जिस  तरह  वनस्पति  एककों  को  आयातित  खाद्य  तेल  पूर्व  निर्धारित  मूल्यों  पर  किए  जाते  हैं  तो  वे  ऐसा
 समझौता  करने  हेतु  सहमत

 ये  खाद्य  तेल  शोधन  उद्योग  अधिकांशतः  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आते  उन्हें  अपना

 उद्योग  चलाने  में  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  उन्हें  उसी  दर  पर  आायातित

 कच्चा  तेल  आबंटित  नहीं  किया  जाता  है  जिस  दर  पर  वनस्पति  उद्योगों  को  आबंटित  किया  जाता  है  ।

 ऐसी  में  मै ंसरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  आयातित  तिलहन  और  आयातित
 कच्चे  तेल  का  आबंटन  उसीं  दर  जिस  दर  पर  वनस्पति  उद्योगों  को  भी  जाती  है  करने  के  लिए

 की  पेशकश  और  उनके  अनुरोध  पर  उचित  ध्यान  दे  ताकि  देश  में  उत्पादित  खाद्य  तेलों
 का  मूल्य  कम  किया  जा  सके  ।

 कलकत्ता  से  करोमगंज  तक  स्टीसर  सेवा  पूरे  वर्ष
 उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता

 श्री  सुवर्शन  दास  :  वर्षा  के  मौसम  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संध्या  44,  जो  मेघालय
 राज्य  में  स ेगुजरता  है  और  उत्तर  सीमांत  रेलवे  के  लमडिग  तथा  कारबी  से  होकर  उत्तरी  कछार
 की  पहाड़ियों  से  निकलता  भू-स्खलन  के  कारण  प्रायः  बन्द  हो  जाता  है  जिससे  मिजोरम

 असम  के  बछार  तथा  करीमगंज  जिलों  और  मणिपुर  राज्य  के  पश्चिमी  भाग  में  अवश्यक  बस्तुओं
 की  कमी  हो  जाती  है  और  मूल्यों  में  वृद्धि  हो जाती  ह ैजिसके  कारण  वहां  लोगों  को  बड़ी  परेशानी  उठानी
 पड़ती  इस  स्थिति  से  निबटने  क ेलिए  कलकत्ता  से  करीमगंज  तक  बंगलादेश  के  मार्ग  से  स््टीमर  सेवा

 पूरे  वषं  चलाई  जानी  चाहिए  क्षो  कि  अभी  वर्ष  मे  कुछ  ही  महीने  चलाई  जाती

 अतः  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि  स्टीमर  सेवा  पूरे
 वर्ष  चलाई

 आर््र  भ्रदेश  में  चित्तर  में  दूरदर्शन  रिले  केन्त्र  स्थापित  करने  को
 आवश्यकता

 श्रीमती  एन०  पी०  झांसो  लक्ष्मी  मेरा  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  से  अनुरोध  है  कि

 बित्तूर  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  की  स्थापना  की  इस  क्षेत्र  के  लोग  न  तो  क्षेत्रीय  कार्यक्रम  देख  सकते
 हैं  और  न  ही  वहां  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  दिखाई  देते  चित्तूर  के  लोगों  द्वारा  माननीय  मम्त्री  महोदय  को
 समय-समय  पर  कई  अभयावेदन  दिए  गए  चित्तूर  के  लोगों  को  देश  के  विकास  कार्यों  के  बारे  में  कोई
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 जानकारी  नहीं  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहां  तत्काल  एक  दूरदर्शन  रिले
 केन्द्र  की  स्वीकृति  दी  इसके  लिए  चित्त्र  के  लोग  मन्त्री  महोदय  के  आभारी

 महाराष्ट्र-कर्नाटक  सीमा  विवाद  निपटाने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  के

 एक  न्यायाप्तोश  को  नियुक्त  करने  को  आवश्यकता

 हा०  दत्ता  सामनन््त  दक्षिण  :  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  बीच  पिछले  31  वर्षों  से
 सीमा  विवाद  चला  आ  रहा  इससे  दोनों  राज्यों  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंरपने  वाले  लोगों  में  भाई-चारे
 की  भावनाओं  को  चोट  पहुँचने  की  सम्भावना  है  और  इससे  अन्ततः  राष्ट्रीय  एकता  पर  प्रभाव

 महाराष्ट्र-कर्नाटक  सीमा  विवाद  के  सन््तोषजनक  समाधान  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  महाजन
 आयोग  की  नियुक्ति  सहित  सभी  प्रयास  विफल  रहे

 केन्द्रीय  सरकार  ने  दोनों  राज्यों  के  मुख्यमन्त्रियों  को सलाह  दी  है  कि  आपस  में  मिलजुल  कर

 इसका  समाधान  कर  लिया  जाए  किन्तु  अभी  तक  कोई  हल  नहीं  निकला

 राज्यों  में  राष्ट्रीय  सोहादंता  और  भाई-चारा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  केन्द्रीय  सरकार

 से  अपील  करता  हूं  कि महाजन  आयोग  की  सिफारिशों  की  जांच  के  आयोग  द्वारा  एकत्र  किए  गए

 आंकड़ों  और  साक्ष्य  का  अध्ययन  करने  के  लिए  और  (1)  एक  यूनिट  के  रूप  (2)  भौगोलिक

 निकटता  और  (3)  भाषाई  अर्थात  भाषाई  बहुत  तथा  लोगों  की  आकांक्षाओं  के  सिद्धांतों  को

 देखते  हुए  नए  प्रस्तावों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश  की  नियुक्ति
 की  जाए  जो  तीन  महीने  में  अपनी  रिपोर्ट  दे  ।

 महाराष्ट्र  में  जनजातियों  के  किसानों  को फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत

 मुझ्ावजा  न  विए  जाने  के  मामले  को  जांच  करने  की  आवश्यकता

 क्री  उत्तम  राठौड़  :  महाराष्ट्र  में  अभाव  और  बाढ़  से  प्रभावित  किसानों  के  लाभ  के

 लिए  फसल  बीमा  योजना  आरम्भ  की  गई  थी  किन्तु  महाराष्ट्र  के  नानदेड  जिले  की
 किनवात  तहसील  में

 अभाव  प्रभावित  पालिसी  धारकों  को  वर्ष  1986-87  में  कोई  मुआवजा-नहीं  दिए  जाने  के  कारण  यह

 योजना  विफल  हो  गई  यद्यपि  वहां  133  गांवों  की  पाइसेवारी  50  पैसे
 से  भी  कम  फिर  भी  उन्हें

 उनका  उचित  मुआवजा  दिए  जाने  से  इन्कार  किया  गया  ।  इससे  वहां  लोगों  में  योजना  के  बारे  में

 असंतोष  और  भ्रम  पैदा  हो  गया  है  ।

 इस  तहसील  के  साथ  वाले  क्षेत्र  के  जिनको  बेहतर  स्थिति  को  मुआवजा  दिया  गया

 था  जबकि  किनवात  तहसील  के  आदिवासियों  को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  ।

 सरकार  को  इस  मामले  की  जांच  करनी  चाहिए  और  लोगों  तथा  अधिकारियों  से  इस  सम्बन्ध  में  तथ्यों

 का  पता  करना  चाहिए  तथा  महाराष्ट्र  के  लोगों  को  बीमे  की  राशि  स्वीकृत  की  जानी

 कानपुर  में  गंगा  में  दृणित  पानो  को  गिरने  से  रोकने  की  आवश्यकता

 श्री  जगदोश  अवस्थो  :  उपाध्यक्ष  कानपुर  उत्तर  भारत  का  एक  प्रमुख
 हर

 औद्योगिक  नगर  इसको  प्रदूषित  करने  में
 कल-कारश्ाना  एवं  मिलों  का  योगदान  तो  है  लेकिन
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 न  चमड़ा टेनरियीं ने तो वहां की स्थिति और भी बदत्तर बना रखी है। अभी हाल ही में  कदलनीनदनीननन  नीता

 जगदीश  अवस्थी ]

 चमड़ा  टेनरियीं  ने  तो  वहां  की  स्थिति  और  भी  बदत्तर  बना  रखी  अभी  हाल  ही  में  सर्वोच्च
 लय  ने  एक  आदेश  में  इन  सभी  टेनरियों  को  तथ  तक  बन्द  रखने  का  भादेश  दिया  जब  तक  कि  इनमें

 प्रदूषण  दूर  करने  वाले  उचित  संयंत्र  न  लगा  दिए  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  आदेश  को  कड़ाई  से  लागू  किया  जाए  तथा  कानपुर  में  भेरो  घाट  पम्पिग  स्टेशन  एवं  केसा
 पावर  हाउस  से  पूर्व  दो  नाले  गंगा  जी  में  गिराए  जाते  उससे  प्रदूषण  तो  होता  ही  है  साथ  में  उसी
 जल  को  संवर्धित  करके  कानपुर  में  पेयजल  के  रूप  में  आपूर्ति  की  जाती  जिससे  जन-ज्ञीवन  अनेक
 बीमारियों  से  ग्रसित  रहता  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इसको  तुरन्त  बन्द  किया  जाए  तथा  स्वच्छ
 जल  से  पेयजल  की  आपूर्ति  की  व्यस्था  की  जाए  ।

 म०  १०

 ]

 प्रादेशिक  प्रामोण  बेंक  विधेयक

 उदयाध्यक्ष  अब  सभा  श्री  जनादइन  पुजारी  द्वारा  23  को  श्रस्तुत
 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विज  र करेगी  :--

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 पर  विचार  किया  गाए  ।”

 माननीय  मन्त्री  ।

 वि्त  मन्त्रालय  में  र)ज्य  मनत्री  जनादंग  :  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  का
 :  आभारी  हूं  जिन्होंने  इस  बाद-विवाद  में  भाग  लिया  इस  पक्ष  से  और  विपक्ष  से  लगभग  बीस  माननीय

 सदस्यों  ने  इस  विस्तृत  जानकारी  देने  वाले  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  है  और  मैं  कुछ  उन  माननीय
 सदस्थों  के  नामों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जिनका  योगदान  बहुत  प्रभावकारी  रहा  व  श्री
 माधव  श्री  के०  एस०  श्री  बसुदेव  श्री  तम्पन  श्रीमती  प्रो०
 नारायण  चन्द  श्री  विजय  एन०  श्री  वी०  कृष्ण  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  और
 श्री  बी०  सी०  वाह्तव  में  उनका  अभारी  हूं  क्योंकि  उन्होंने  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  के कायंकरण
 का  गहराई  से  अध्ययन  कियर  है  और  भाजी  खंदमम  में  और  भागी  कार्यवाही  के  लिए  उनका  योगदान  ध्यान
 में  रखा  जाएगा  ।  जब  मैं  उनमें  से  कुछ  सदस्यों  का  भाषण  सुन  रहा  था  नो  मैंने  देखा  कि  उन्होंने
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रभावकारी  कार्य  करण  के  बारे  में  हमें  और  अधिक  जानकारी  दी  है  ।

 बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  राष्ट्र  को और  विशेष  रूप  से  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  कमजोर
 तर्गों

 को
 आधिफ  सुदृड़ता  प्रदान  करमे  के  लिए  छोटे  को  किया  गया  राष्ट्रीयकरण  के

 बाद  बैकिग  क्षेत्र  सभी  प्रयासों  क ेबावजूद  कमजोर  छोटे  किसान  और  सीमान्त  किसानों  जो  दूरस्थ
 गांवों  और  आदिवासी  इलाकों  में  रह  रहे  की  आवश्यकताओं  को  पूरी  तरह  से  पूरा  नहीं  कर  पाये
 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  भी  बैंकों  का  व्यवहार  फेवल  ओऔद्योगिक  क्षेत्रों  और  साथ  ही  बड़े  क्षेत्र  की
 शप्रकताओं  को  पूरा  करने  में  रहा  उनका  दृष्टिकोण  यह  था  :  जब  उनसे  दूरस्थ  इलाकों  में
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 गरीब  वर्गों  की  सेवा  करने  के  लिए  कहा  तो  उन्होंने  सोचा  कि  जो  धनराशि  उन्हें  दी जाएगी  वह
 वापिस  नहीं  जाएगी  और  गरोब  वर्गों  तक  पहुंचना  बेंकिग  क्षेत्र  क ेलिए  लाभप्रद  नहीं  होगा  ।  देश
 में  स्थिति  का  विचार  करते  श्रीमत्ती  इन्दिश  गांधी  के  नेतृत्व  में  उस  समय  भारत  सरकार ने  क्षेत्रीय
 प्रामीण  बेकों  को  स्थापित  करने  के  बारे  में  सोचा  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काम

 जैसांकि  माननीय  सदस्थों  ने  कल  यह  बात  उठाई  थी  कि  कमजोर  वर्गों  और  विशेषकर  गरीबी
 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वालों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करना  सरकार  का  कत्तंथ्य

 कुछ  अथंशा  स्त्रियो ंऔर  साथ  ही  कुछ  तथाकथित  विशेषज्ञों  ने  राष्ट्र  क ेसम्मुख  यह  तक  रखा  कि
 यदि  बेकिंग  जो  वाणिज्यिक  बैंक  कहे  जाते  हैं--को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ल ेजाना  लाभप्रद  नहीं  झेगा
 ओर  लाभ  कमाते  की  मुख्य  बात  भी  नहीं  यह  तक  दिया  गया  बेंकों  के  राष्ट्रीयक रण  के  बाद

 यद्यपि  बैंकों  के  वर्ग  के  स्थान  पर  व्यापक  बैक  सेवा  को  रखा  गया  भारत  सरकार  ने  सोचा  कि
 गरीब  वर्गों  की  सेवा  करने  के  लिए  वाणिज्यिक  बेक  लाभप्रद  नहीं  होंगे  और  हमारे  पास  एक  एक

 जो  कम  लागत  वाला  ढांचा  होना  चाहिए  जिससे  कोई  भी  यह  शिकायत  न  कर  सके  कि

 यह  लाभप्रद  नहीं  जब  इस  बात  पर  चर्चा  चलाई  गई  और  विचार  किया  गया  तो  इस
 सम्बन्ध  में  तैयारियां  को  गई  और  संसद  के  सम्मुख  एक  विधेयक  रखा  गया  और  इसे  अधिनियमित  किया
 गया  ।  हमारे  पास  कुछ  ही  वर्षों  देश  लगभग  |  3000  ग्रामीण  बेक  की  196
 ग्रामीण  बैंक  है  जो  23  राज्यों  में  357  जिलों  की  सेवा  करते  हमने  इन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के

 माध्यम  से  1763  करोड़  रुपए  जमा  किए  हैं  और  हमने  ग्रामीण  जनता  अर्थात  निश्चित  वर्गों  का  ध्यान
 में  रखकर  उदाहरणार्थ  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  तबा  साथ  हो  कमजोर  वर्गों  को  दिए

 भी  अजय  विश्वास  कितनी  राप्ति  दी  गई  थी  ?  आपने  कितनी  एकत्र  की
 लेकिन  उसे  दिया  नहीं  गया  था  ।

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  यद्यपि  जमा  राशि  1763  करोड़  ३०  हमने  1846  करोड़  ९०  दिए
 हमने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  एकत्रित  जमा  राशि  का  न  केवल  उपयोग  किया  है  बल्कि  हम  प्रायोजक

 रिजवं  बैंक  राष्ट्रीय  कृषि  ग्रामीण  विकास  बेंक  और  अन्य  संसाधनों  से  आने  वाली  राशि  से  भी  कहीं
 अधिक  राशि दे  चुके  हैं  ।

 हम  यह  नहीं  कहते  हैं  यह  पर्याप्श  है  प्राभीण  क्षेत्रों  में  और  अधिक  राशि  दौ  जानी  चाहिए  ।
 अब  तक  हमारे  क्या  प्रयाक्त  रहे  देश  में  53,540  शाखाओं  में  खे--ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  29,922
 शाखाओं  में  से--देश  में  ग्रामीण  बैंकों  के  प्राथ्ीण  क्षेत्रों  में  स्थित  शाखाओं  की  संधया  11,918  यह
 ग्रामीण  शाखाओं  का  40  प्रतिशत  जहां  तक  आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  अर्थात

 दृरस्थ  स्थानों  में  जहां  अनुसूचित  जातियां  और  अनुसूचित  जनजातियां  रह  रही  हमने  उनमें  से
 अधिकांश  का  ध्यान  रखा  96  जिलों  में  से  हम  अब  तक  83  जिलों  को  इसके  अन्तगंत  लाए  इसी
 इसी  प्रकार  आदिवासी  उपनयोजना  में  115  जिले  में  से  हम  97  जिलों  को  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के
 अन्तगेत  लाये  हैं  ।

 ग्रामीम  बनता  को  दी  गई  राज्षि  के  बारे  जेसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  यह  राशि  1736

 करोड़  रुपए  जंश्वाकि  माननीय  श्री  माधव  रेट्डी  द्वारा  बताया  गया  है  और  अध्ययन  किया  भया

 है  यहु  सच  है  कि  जब  हम  इस  क्षेत्र  में  ऋष  देते  तो  कुछ  प्रामीण  बंकों  के  नुकसान  हुआ  कुछ

 205



 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  विधेयक  206  1987
 नजि+/त+_त3३््नतततत.तहत)_तनं३न-_..__तन--- ग्रामीण शाखाओं को क्योंकि उन्होंने हाल ही में का करना प्रारम्भ किया है, उन्हें  2  न  सफउउक्क्ऊकससफककस्इइ-सी  ७»

 जनाद॑न  पुजारी  ]

 ग्रामीण  शाखाओं  को  क्योंकि  उन्होंने  हाल  ही  में  का  करना  प्रारम्भ  किया  उन्हें  नुकसान  हुआ
 जो  जानकारी  मेरे  पास  है  वह  यह  है  कि  शाखाओं  शाखाओं  में  से  46  शाखाओं  ने  4.65  करोड़  रुपए  तक

 का  लाभ  कमाया  ।  48  क्षेत्रीय  ग्रामीण  शाखाओं  का  नुकसान  हुआ  और  उनके  नुकसान  के  आंकड़े
 32.46  करोड़  रुपए  अतः  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  अब  तक  कुल  जिसका  मैंने  उल्लेख

 किया  89.63  करोड़  रुपए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हुए  नुकसान  और  व्याप्त  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते
 मैं  इस  महान  सभा  के  सम्मुख  विनम्र  निवेदन  करता  हूं  कि  क्या  हम  अपने  कर्मचारियों  जिनका

 हम  सम्मान  क  रते  हैं  और  जिन्हें  हम  और  अधिक  देना  चाहते  क्या  और  सुविधाएं  देने  की  स्थिति  में

 यह  एक  सांविधिक  उपबन्ध  है  कि  उनके  वेतन  और  सेवा  शर्तें-क्योंकि  उन्हें  निश्चित  वर्ग  की
 आवश्यकयाओं  को  पूरा  करना  होता  है  जहां  कम  होनी  चाहिए  और  इसे  कमजोर
 वर्गों  और  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  चाहिए--और  उनका  ढांचा
 भी  कम  लागत  वाला  होना  और  एक  सांविधिक  उपबन्ध  शामिल  किया  गया  था  जिसमें  कहा
 गया  था  कि  उनका  वेतन  और  अन्य  सेवा  शर्ते  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  क ेसमान  होनी  चाहिए  ।

 राज्यों  में  सहकारी  समितियां  और  सहकारी  बैंक  काम  कर  रहे  हैं  और  राज्य  तरकार  के
 चारी  भी  काम  कर  रहे  जहां  तक  ग्रामीण  बेंक  के  का  सम्बन्ध  उनके  पूंजी  आधार  का  संबंध

 केन्द्रीय  सरकार  से  उन्हें  54  प्रायोजक  बैंक  से  35  प्रतिशत  और  राज्य  सरकार  से  75
 प्रतिशत  प्राप्त  होता  जैसाकरि  ढांचा  कम  लागत  वाला  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  यह  समाज
 के  कमजो  र-वर्गों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  रहा  इसकी  लाभ  की  स्थिति  भी  बहुत  मजबूत  नहीं
 होगी  ।  अतः  यह  विचार  किया  गया  कि  इसका  ढांचा  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  के  समान  होना

 उनके  वेतन  और  अन्य  सेवा  शर्तें  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  के  वेतन  और  सेवा  शर्तों  के

 अनुरूप  होने  राज्य  सहकारी  सहकारी  समितियों  और  सहकारी  बैंकों  के  कर्मचारी  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों  के  कर्मचारियों  से  कम  वेतन  प्राप्त  कर  रहे  हमारी  सहानुभूति  कमजोर  वर्गों  और
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  कमंचारियों  से  है  ।

 श्री  बसुदेव  आचायं  और  अन्य  माननीय  सदस्य  और  उस  पक्ष  से  कुमारी  ममता  बनर्जी  और  अन्य
 माननीय  सदस्यों  ने  इस  पक्ष  से  उन्हें  अधिकाधिक  राशि  और  सुविधाएं  देने  के  लिए  कहा  इन  सब
 बातों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  और  उच्चतम  न्यायालय  के  निदेशों  के  अनुसार  इस  समस्या  का
 अध्ययन  करने  के  आज  हमने  इन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के कमंचारियों  के  वेतन  तथा  अन्य  भुगतान
 का  अध्ययन  करने  के  बारे  में  राष्ट्रीय  औद्योगिक  न््यायाधिकरण  की  स्थापना  की  अतः  जहां  तक
 ग्रामीण  बैंकों  के  कार्यंचालन  और  उनकी  लाभ  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  मेरा  माननीय  सदस्यों  से
 आग्रह  है  कि  इसमें  हमसे  सहयोग

 माननीय  श्री  माधव  रेड्डी  न ेउल्लेख  किया  कि  इन  ग्रामीण  बैंकों  को  बन्द  करने  के  लिए
 मांग  की  गई  थी  और  उन्होंने  सरकार  से  जोरदार  अपील  की  कि  उन्हें  बन्द  नहीं  किया  जाना  चाहिए
 और  इस  पक्ष  से  भी  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अपील  की  कि  उन्हें  बन्द  नहीं  किया  जाना  मैंने
 माननीय  सदस्यों  की  बातों  को  सुना  है  और  यह  मेरा  व्यक्तिगत  विचार  है  और  यह  सरकार  का  भी
 विचार  है  कि  हमें  बड़े  पैमाने  पर  इन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  अध्ययन  करना  पड़ेगा  और  हमें  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों  के कायंचालन  को  बन्द  नहीं  करना  चाहिए  और  हमें  इन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  क ेआधार
 को
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 6500  <.  प्रति  वर्ष  से अधिक  नहीं  की  आवश्यकताओं  को  भली-भांति  पूरा  कर  रहे  हम  इन  सब
 संशोधनों  सहित  आए  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  और  उन्होंने  श्री  केलकर  की  अध्यक्षता
 में  गठित  कार्यदेल  की  सिफारिशों  का  भी  उल्लेख  किया  इन  सभी  सिधारिशों  के  लिए  सांविधिक
 उपायों  की  आवश्यकता  नहीं  जब  कभी  इसकी  आवश्यकता  होती  है  हम  संशोधन  करते  है  और  अन्य
 सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  हमने  जहां  सम्भव  प्रशासनिक  कार्यवाही  की  है  और  यदि  कोई  माननीय
 सदस्य  चाहता  वे  मुझे  लिख  सकते  हैं  और  मैं  उन्हें  निश्चय  ही  सारे  विवरण  भेज  दूंगा  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों  क ेअधिकारियों  और  स्टाफ  के  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  पहलू  के  बारे  श्री

 रेड्डी  और  श्री  बसुदेव  आच'्यं  तथा  यहां  पर  अन्य  सदस्यों  उठाई  गई  बातों  को  कि  उन्हें  प्रशिक्षण
 दिया  जाना  और  इस  पक्ष  से  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  था  कि  प्रशिक्षण  पर्याप्त  नहीं  नोट
 कर  लिया  गया  है  ।  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  मैं  बता  दूं  कि  46245  कमंचारियों  में  से

 हम  37238  दोनों  अधिकारी  और  अन्य  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  दे  चुके

 थी  जी०  एम०  बनातवाला  :  यह  एक  अच्छा  रिकाड़

 ॥॒  भरी  जनादंन  पुजारो  :  हमारा  यह  भी  प्रयास  है  कि  इन  लोगों  को  अधिक  प्रशिक्षण  दिया  जाय
 और  मैं  माननीय  सदस्यों  से  सहमत  हूं  कि  अधिकारी  और  स्टाक  निष्ठावान  होने  घाहिए  और

 उन्हें  सख्त  मेहनत  करनी  चाहिए  और  कमजोर  वर्गों  और  ग्रमीण  जनता  की  अभिलाषाओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  आगे  आना  भौर  उनका  दृष्टिकोण  भी  ग्रामीण  होता  चाहिए  ।  यह  विशिष्ट  वर्ग  वाला

 दृष्टिकोण  नहीं  होना  उनका  दिल  और  हरेक  चीज  ग्रामीण  जनता  के  लिए  होनी
 इस  प्रयोजन  के  लिए  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  प्रशिक्षण  दिया

 इतना  ही  नही  हमने  ग्रामीण  इलाकों  में  अपने  बेकिंग  क्षेत्र  स ेकहा  है  कि  वे  सप्ताह  में  एक  दिन  बैकों  को
 बन्द  रखकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजाएं  और  बहां  लोगों  से  बातचीत  करें  और  उनका  मार्ग  निर्देशन
 वे  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  तथा  ग्रामीण  जनता  को  यह  बताएं  कि  वे  बँकों  से  कितना  फायदा  उठा  सकते

 हम  इस  सब  पर  निगरानी  रखे  हुए  हैं  तथा  हमने  बेकों  के  बैंकिंग  प्रभाग  के  कर्मचारियों
 और  अन्य  पय॑वेक्षी  कमंचारियों  से  भी  गांवों  में  जाकर  यह  पता  लगाने  को  कहा  है  कि  ग्रामीण  लोगों  को
 इन  बैंकों  का  कितना  लाभ  पहुंच  रहा  बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  की  हैसियत  से  मैं  व्यक्तिगत  रूप

 1.00  म०  १०

 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गया  हमाने  यहां  तक  कुर्सी  अथवा  अन्य  तरह  के  आसन  आदि  के  बिना हो  वृक्षों  के
 नीचे  फर्श  पर  देठकर  अधिकारियों  के  साथ  ग्रामीण  लोगों  की  समस्याओं  पर  चर्चा  की  तथा  उक्त
 अधिकारियों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेकमजोर  लोगों  की  समस्याओं  की  जांच-पड़ताल  विशेषकर  यह
 सुनिश्चित  करने  कि  ग्रामीण  महिलाओं  की  बेक  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  का  पूरा  लाभ  के  लिए  प्रेरित

 इसके  बावजूद  मैं  यह  मानता  हूं  कि  सत्ता  पक्ष  तथा  विपक्ष  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 कुछ  ऐसे  तत्व  हैं  जो  भ्रष्टाचार  फैलाते  अभी  हाल  ही  में  जब  मैं  गांवों  में  गया  था  तो

 सूचित  जाति  के  तीन  या  चार  व्यक्तियों  न ेआकर  मुझे  बताया  कि  हमने  12000  रुपए  का

 ऋण  लिया  है  और  हमें  इसके  लिए  1000  रुपए  की  रिश्वत  देनी  पड़ी
 ।'  जब  उन्होंने  यह  बताया  तो

 हमने  तत्काल  कार्यवाही  की  और  अनुसूचित  जाति  के  उन  लोगों  का  कथन  रिकार्ड  मैंने  बैंक  के

 सहायक  महाप्रबन्धक  को  वहां  कर  मामले  की  गहन  जांच  पड़ताल  करने  तथा  यह  पता  लगाने  के

 लिए  कहा  कि  उसके  लिए  उत्तरदायी  कौन  तथा  उसके  विरुद्ध  कायंवाही
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 जनादंन  पुजारी ]
 मेरा  दोनों  पक्षों  क ेमाननीय  सदस्यों  से  आग्रह  है  कि  जब  कभी  वे  वहां  जाते  हैं--कुछ

 माननीय  सदस्य  मुझे  शिकायतें  लिखकर  भेजते  रहते  हैं  जो  कि  सामान्य  किस्म  की  शिकायतें  होती  हैं
 और  जब  मैं  शिकायतों  की  जांच  के  आदेश  देता  हूं  और  जब  ये  लोग  गांवों  में  जाते  हैं  तो  हमें  बहीਂ  पुरानेਂ
 घिसे-पिटे  जवाब  दे  दिए  जाते  इसके  लिए  अन्य  कोई  तन्त्र  नहीं  है  और  कुछ  मामलों  में  मैंने  पाया  है
 कि  शिकायतों  को  चालाकी  से  समाप्त  कर  दिया  जाता  और  उन्हें  धमफी  भी  दी  जाती  है  कि  वे  उन्हें

 नुकसान  पहुंचा  सकते  हैं  ।  हमें  इस  प्रकार  की  सूचना  मिली  जब  भी  हमें  सूचना  मिली  उस  पर

 कार्यवाही  की  ।  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  आग्रह  है  कि  जब  कभी  वे  हमें  शिकायतों  के  बारे  में  लिखते  हैं
 वे  उन  पर  आगे  अनुवर्ती  कार्यवाही  के  लिए  कहते  रहें  जब  हूम  आपको  कुछ  जवाब  देते  हैं  और  आप  उन
 जवाबों  से  सन्तुष्ट  नहीं  होते  तो  आप  कृपया  स्वयं  शिकायतों  तक  पहुंचिए  और  सच्चाई  का  पता  लगाइए
 कि  मूल  रूप  से  क्या  कुछ  हुआ  है  और  पुनः  हमें  लिखिए  ।  इस  प्रकार  की  भनुवर्ती  कार्यवाही  से सरकार
 को  कार्यवाहों  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 हमने  एक  दिन  में  49  बेंक  अधिकारियों  के  घरों  पर  छापे  उन  पर  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  लेकिम  हम  उससे  सन्तुष्ट  नहीं  इस  क्षेत्र  में  और  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ताकि
 और  अधिक  व्यक्तियों  से  निपटा  जा  सके  ।  यदि  कुछ  विशेष  घटनायें  हमारी  जानकारी  में  लाई  जायें  तो
 निश्चित  ही  हम  किसी  भी  व्यक्ति  को  नहीं  बख्सेंगे  ।

 शायद  माननीय  सदस्य  यह  जानने  इच्छुक  होंगे  कि  कितने  लघु  और  सीमान्त
 किसानों  की  सहायता  की  गई  ओर  किस  सीमा  तक  ।  जहां  तक  इसका  सम्बन्ध  है  31-12-1986  तक
 6.93  लाख  किसानों  को  लगभग  169.32  करोड़  रुपए  का  ऋण  दे  चुके

 )

 ये  ऋण  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  द्वारा  दिए  गए  हैं  और  इसमें  केवल  लघु  और  सीमांत  किसान  ही
 शामिल  गेर-कृषि  क्षेत्र  शामिल  नहीं  मैंने  बताया  है  कि  ।  846  करोड़  रुपए  दिए  गए  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  बनातवाला  ने  कहा  कि  हमने  दक्षिणी  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कोई
 अधिक  काये  नहीं  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  बारे  में  मेरे  पास  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  लेकिन  जहां  तक
 वाणिज्यिक  बैंकों  के  ऋण  जमा  अनुपात  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  यह
 सबसे  अधिक  दक्षिण  राज्यों  में  अन्य  किसी  से  लगभग  81  प्रतिशत  अधिक  और  जहां  तक  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बेंकों  क ेऋण  जमा  अनुपात  का  सम्बन्ध  इसमें  हम  दक्षिणी  राज्यों  में  160  प्रतिशत  तक
 बढ़  गए

 श्री  अनिल  बसु  :  मेघालय  में  यह  सबसे  अधिक

 श्री  जनादंग  पुआारी  :  हम  इस  अनुपात  को  पश्चिम  बंगाल  में  भी  अधिक  कर  देते  लेकिन  वहां
 इसका  प्रतिरोध  हुआ  |  यदि  वहां  इसका  कोई  प्रतिरोध  नहीं  होता  और  आप  ईस  प्रेरणा  में  हमें
 सहथोम  दत  तो  ढम  १श्चिम  बंगाल  के  लिए  भी  अधिक  धनराशि  का  आवंटन  कर  देते  ।
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 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  आप  गरीबों  की  सहायता  कर  सकते  हैं  लेकिन  प्रचार  के

 )

 थी  जनादनत  पुजारी  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूँ  ।  माननीय
 सदस्य  श्री  पीयूष  तिरकी  ने  एक  मुद्दा  उठाया  कि  आपको  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  स ऋण  मिल  रहा  है
 जहां  कि  ब्याज  दर  कम  तो  आप  जनता  को  ब्याज  मुक्त  ऋण  क्यों  नहीं  देते  ?”  और  उन्होंने  कतिपथ
 उदाहरण  भी  दिए  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।  बात  यह  है  कि  हम  जो  कुछ  सहायता  विश्व  बैक  से  लेते
 चाहे  यह  अन्तर्सष्ट्रीय  पुननिमाण  और  विकास  बैंक  हो  अथवा  कोई  अन्य  संस्था  वह  सहायता  भारत
 सरकार  के  कोष  में  आती  हमें  विभिन्न  क्षेत्रों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  होता  है  ।”
 राज्य  सरकारों  को  विकास  सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  लिए  70  प्रतिशत  ऋण  के  रूप  में  तथा  30  प्रतिशत

 अनुदान  के  रूप  में  दिया  जाता  यह  सब  घनराशि  इसी  कोष  से  जाती  यहां  तक  राष्ट्रीय  करषि  और
 ग्रामीण  विकास  बैंक  को  भी  हमें  ऋण  देना  होता  है  जो  कि  लगभग  78  प्रतिशत  के  आसपास  बैठता
 निक्षेप  लागत  तथा  अन्य  खर्चों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण  4  प्रतिशत  रियायती
 ब्याज  दर  पर  दे  रहे  हैं  तथा  किसानों  को  10  प्रतिशत  ब्याज  की  दर  पर  ऋण दे  रहे  समेकित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  हम  एक  तिहाई  भाग  राज-सहायता  के  रूप  में  दे  रहे  माना  3000
 रुपए  की  राशि  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  तो  उसमें  1000  रुपए  राज-सहायता  के  रूप  में  छोटे
 किसानों  के  मामले  में  राज-सहायता  25  प्रतिशत  आदिवासी  लोगों  के  लिए  राज-सहायता  50
 प्रतिशत  होगी  ।  इस  प्रकार  यदि  हम  इसकी  गणना  करें  यह  ब्याज  मुक्त  ऋण  देने  के  बजाय  अधिक
 लाभदायक  होगा  ।  अन्य  मामलों  में  मूल  राशि  पर  भी  गरीब  लोगों  को  राज-सहायता  दी  जा  रही
 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  ऋण  मेलों  में  हम  यह  जाहिर
 करते  हैं  कि धनराशि  अनुदान  के  रूप  में  दी  जाती  माननीय  सदस्य  ने  मुझसे  यह  सवाल  किया
 मेरा  कहना  यह  है  कि  ऋण  मेलों  में  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  किया  जाता  है  कि  ऋण  को  वापस  क  रता  उनका
 उत्तरदायित्व  हम  भ्रष्टाचार  की  बात  भी  करते  हम  इन  ऋणों  को  50,000  लोगों  के  सामने
 देते  हम  उन्हें  पह  समझते  हैं  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  इसके  लिए  एक  गिलास  पानी  देने  की  भी
 भावश्यकता  नहीं  है  ।  जप

 जमानत  और  प्रतिधूति  के  बारे  में  भी  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  5000
 रुपए  तक--अब  यह  राशि  10,000  रुपए  कर  दी  गई  है--कोई  जमानत  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।
 छोटे  और  ग्रामीण  उद्यगों  के  लिए  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  25,000  रुपए  तक  कोई  जमानत  अथवा

 प्रतिभृति  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यदि  बैंकिंग  कर्मचारी  जमानत  और  भ्रतिभूति  मांगते  हैं  तो  इसके

 लिए  हम  उन्हें  भी  चेतावनी  दे  रहे  हैं  कि  वे  ऐसा  न  ऋण  मेलों  का  मुख्य  उद्देश्यतो  कमजोर  वर्ग
 के  लोगों  को  शिक्षित  करना  है  जो  अशिक्षित  जिन्हें  कार्य  क्रमों  क ेविवरण  की  तथा  उन्हें  उपलब्ध  होने
 वाली  सुविधाओं  की  जानकारी  नहीं  उन्हें  वह  जानकारी  देना  कमजोर  वर्ग  के  लोग  इस  स्थिति  में

 नहीं  है  कि  वे  बैकों  की  शाखाओं  द्वारा  छापे  गए  साहित्य  को  पढ़  सके  तथा  समझ  इसके  लिए  मन्त्री
 स्वयं  वहां  जा  रहे  हैं  और  विस्तार  से  समझा  रहे  यहां  तक  इन  मेलों  में  लोगो  को  समझाने  में  अधिक
 समय  देने  के  लिए  मेरी  आलोचना  की  गई  आलोचना  के  बावजूद  मैंने  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  और

 एक  जिले  से  दूसरे  जिले  में  जाने  में  काफी  कठिनाई  उठाई  इस  बात  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 कुछ  लोग  कहते  हैं  कि हम  काम  नहीं  करना  चाहते  ।  वास्तव  में  हमें  समय  नहीं  मिलता  ।  बिना  मध्याह्न
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 भोजन  अथवा  रात्रि  यहां  तक  कि  चाय  के  लिए  भी  समय  निकाले  बिना  कार्य  करने  की  इच्छा

 होनी  चाहिए  हम  सुबह  7  बजे  से  अपराह्न  3.30  बजे  तक  धूमते  रहे  जब  मैंने  माननीय  सदस्य  श्री

 माधवराव  सिंधिया  के  चुनाव  क्षेत्र  का  दौरा  किया  तो  मैंने  5  बजे  दोरा  शुरू  किया  और  चम्बल  घाटी

 सहित  दो  जिलों  का  दौरा  कर  24  घण्टे  लगातार  काये  करने  के  बाद  लोटा  |  इस  प्रकार  हम  कायं  कर

 रहे  हैं
 ०००

 थी  वापुलाल  मालवीय  :  उपाध्यक्ष  मैं  मन्त्री  जी  से  कहूंगा  कि  वह  मेरे  क्षेत्र

 शाजापुर  में  आयें  और  जरा  देखें  ।

 ]

 भी  जनादंन  पुजारी  :  कृपया  ठहरिए  ।  मैं  हर  प्रश्न  का  उत्तर  दूंगा  ।

 उषाध्यक्ष  महोदय  :  वे  आपके  प्रश्न  पर  आ  रहे  आप  चिन्ता  न  करें  ।

 श्री  जनादन  पुजारी  :  हम  इस  प्रकार  अपना  कार्य  कर  रहे  हम  केबल  वौरा  ही

 नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि  हम  इस  कार्य  पर  निगयानी  भी  रखे  हुए  हैं  ।  हम  निगरानी  रखने  के  साथ-साथ

 कुछ  स्थानों  पर  का्यंवाही  भी  कर  रहे  माननीय  सदस्य  हमसे  कार्यवाही  करवाना  चाहते  हैं  जब  हू
 मौके  पर  कार्यवाही  करते  हैं  तो यह  कहकर  आलोचना  की  जाती  है  कि  हम  सावंजनिक  रूप  से  जांच  नहीं
 कर  रहे  हम  सावंजनिक  रूप  से  जांच  नहीं  कर  रहे  जब  भाप  संक़द  सदस्य  था  जनता  के  प्रतिनिधि

 यहां  पर  सवाल  उठाते  हमारी  जानकारी  में  कुछ  कमियों  को  लाते  हैं  अथवा  जब  भाप  हमारे  सम्मुख
 भ्रष्टाचार  के  मामले  लाते  तो  हम  कहते  हैं  कि  ठीक  है  हम  इसकी  जांच  करेंगे  और  इस  पर  कार्यवाही

 हम  वहां  जाते  हैं  क्योंकि  सभी  लोग  दिल्ली  नहीं  आ  सकते  ।  जब  हम  बांबों  में  जत्ते  हैं  तो  पग्राभीण
 लोग  हमें  यह  सब  बताते  यदि  हम  इसकी  जांच  करवाते  हैं  और  यदि  हम  कहते  हैं  कि  इस  पर  हम
 कार्यवाही  तो  क्या  इसका  अर्थ  सावंजनिक  जांच  करना  लगाया  जाएगा  ?

 ऐसा  भी  देखा  गया  है  कि  कुछ  केन्द्रीय  नेता  यहां  तक  कहते  पाए  गए  हैं  कि  हम  सावंजनिक  जांच
 करवा  रह  यह  सत्य  नहीं  हम  उन  लोगों  को  राहत  देना  चाहते  हैं  जो  दलित-बर्य  के  लोग  जो
 असहाय  जो  निरक्षर  जो  इस  देश  के  अभागे  लोग  इस  उद्देश्य  के  लिए  यह  हमारा  कर्तव्य  बन
 जाता  है  कि  हम  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही

 आपका  बहुत्त  मैं  सभा का  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  मैं
 सिफारिश  करता  हूं  सभा  विधेयक  पर  विचार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आचार्य  जी  क्या  आप  विधेयक  पर  विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  पर
 अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 ० थे भी  बसुदेव  आचायय्य  नहीं  मैं  इसे  वापस  नहीं  ले  रहा  हूं

 ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  बसुदेव  आचार्य  द्वारा  विधेयक  पर  बिचार  के  लिए  प्रस्ताव  पर

 प्रस्तुत  किए  गए  संशोधन  संख्या  5  को  सभा  पें  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोषन  मतदान  के  लिए  रखा  गया  और  अस्वोकत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  1976  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 पर  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार  किया  अब  लोकसभा

 मध्याह्न  भोजन  के  लिए  स्थगित  होगी  तथा  2.15  म०  प०  बजे  पुनः  समवेत  होगी  और  तत्पश्चात

 विधेमक  पर  खण्ड-वार  विचार  किया  जाएगा  ।

 लोकसमा  मध्याहु  भोजन  के  लिए  2.15  म०  प०  तक  के

 लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.19  भ०  १०

 लोक  सभा  सध्याह  भोजन  के  पश्चात्  2.19  स०  प०  पर  पुन्रः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  विधेयक

 -

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  हम  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  1987  पर  खण्ड-वार

 विचार

 खण्ड  2  में  कोई  संगोधन  नहों  है  ।

 प्रश्न  यह

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 क्वण्ड  3  3  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  डा०  डी०  बी०  पाटिल  द्वारा  एक  संशोधन  दिया  गया

 लेकिन  वे  अभी  उपस्थित  नहीं  अब  श्री  सी०  माधव  रेड्डी  अपना  संशोधन  प्रस्तुत
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 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  विधेयक  26  1987
 बन  अननरनननत>>नन्गँन्टीी-नखआ +  5

 श्री  सी०  माधव  रेट्टी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :  --

 पृष्ठ  2.--

 पंक्ति  17  के  पश्चात्  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया

 यह  और  कि  पुनवित्तपोषण  के  रूप  में  बैंक  द्वारा  दी
 जाने  वाली  वित्तीय  सहायता

 राष्ट्रीय  बेंक  द्वारा  ऐसे  ऋण  के  लिए  प्रभारित  ब्याज  की  दर  से  अधिक  नहीं
 होगी  ।”  (22)

 मैं  खण्ड  3  के  संसोधन  के  प्रयोजन  के  बारे  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  और  अब  इसकी

 आगे  व्याख्या  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  और  यदि  मन्त्री  महोदय  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  करते  हैं
 तो  मुझे  प्रसन्नता  होगी  ।

 श्री  जनादंन  मुझे  खेद  है  कि  मैं  इसे  स्वीकार  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  क्योंकि

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेकों  की  स्थापना  के  समय  उनकी  शेयर  पूंजी  25  लाख  रुपए  होती  इसमें  छूट  की
 कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 भरी  सी०  माधव  रेड्डी  :  खंड  3  पुनवित्तपोषण  के  बारे  में  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास
 बैंक  तथा  प्रायोजित  बैंकों  द्वारा  पुनवित्तपोषण  के  निए  ली  जाने  बाली  ब्याज  दर  समान  नहीं
 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  7  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  ले  रहा  है  जबकि  प्रायोजित  बेंकों
 की  ब्याज  की  दर  8-1/2  प्रतिशत  मैंने  कहा  कि  इन  बेंकों  में  इतनी  अधिक  ब्याज  दर  के  कारण
 ऋणों  जमा  राशि  पर  अत्यधिक  सेवा  प्रभार  लेने  क ेकारण  ***  |

 श्री  जनादन  पुजारी  :  मैं  यह  मानता

 भरी  सी०  माधव  रेह्ी  :  मेरा  संशोधन  यह  है  कि  एक  सांविधिक  प्रावधान  होना  चाहिए  ताकि
 प्रायोजित  बैंक  राष्ट्रीय  करषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  से  अधिक  प्रभार  वसूल  न  करें  ।

 थी  जनादन  पुजारी  :  यहां  इसे  पहले  ही  कम  किया  जा  चुका  है  अर्थान्  8.5  प्रतिशत  से
 घटाकर  7  प्रतिशत  कर  दिया  गया  यह  पहले  ही  किया  जा  चुका

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  माधव  रेड्टी  जी  क्या  आप  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे  हो  ?

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  मैं  खण्ड  3  में  अपने  संशोधन  संख्या  22  को  वापस  लेने  के  लिए  सभा
 की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री  सी०  माधव  रेड्डी  ने  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की  सभा  से
 भनुमति  ले  ली  है  ?

 अनेक  साननोय  सदस्य  :

 प्रशोधन  सभा  की  अनुसति  से  थापस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  खण्ड  3  से  5  तक  सभा  में  मतदान  के  लिए  एक  साथ

 प्रश्न  यह  है  :
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 खण्ड  3  से  5  विधेयक  के  अंग  बनें  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  3  से  5  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खण्ड  6--  6  का

 क्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ

 पंक्ति  29  स्ले  32  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाए  :

 “([)  प्रत्येक  आदेशिक  ग्रामीण  बेंक  की  निगमित  प्राधिक्रृत  पूंजी  के
 दसवें  भाग  से  कम  नहीं  होगी  ।  (1)

 पृष्ठ  2,--

 पंक्ति  29  से  32  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 “(])  प्रत्येक  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  की  निर्गंमित  और  प्रदत्त  पूंजी  प्रथमंतः  एक  करोड़
 रुपए  होगी  ।”  (22)

 इस  संशोधन  का  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  अधिनियम  ये  ही  बैंक  की  करोड़  रुपये
 प्रदत्त  पूंजी  की  व्यवस्था  हो  ।  ऐसा  विधेयक  में  नहीं  विधेयक  में  प्राधिकृत  पूंजी  को  5  करोड़  रुपये
 तक  बढ़ाए  जाने  का  उल्लेख  लेकिन  जहां  तक  निगमित  प्रदत्त  पूंजी  का  सम्बन्ध  है  उसे  सरकार  के
 विवेकाधिकार  पर  छोड़  दिया  गया  सरकार  ने  इसे  एक  करोड़  रुपये  करने  का  कोई  वायदा  नहीं
 किया  मन्त्री  महोदय  ने  अपना  वक्तव्य  देते  समय  यह  पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  वे  उसे  एक
 करोड़  कर  ने  जा  रहे  तो  आप  इसे  इस  विधेयक  में  ही  शामिल  क्यों  नहीं  कर  देते  ?

 थी  जनादंग  पुजारी  :  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  विधेयक  में  प्रस्तावित
 संशोधन  अधिक  व्यापक  है  और  इसे  बनाए  रखा  जा  सकता  सदस्य  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  से  193
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  की  शेयर  पूँजी  में  वुद्ध  हो  जाएगी  जिससे  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों
 को  बजट  में  अतिरिक्त  आबंटन  करना  पड़ेगा  ।  इसलिए  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 शो  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्या  आपके  कहने  का  यह  तात्पयं  है  कि  सरकार  बेक  की  प्रदत्त  पूंजी
 को  25  लाख  रुपये  से  बढ़ा  कर  एक  करोड़  रुपये  नहीं  करेगी  ।  आप  ऐसा  नहीं  करना  चाहते  ?  क्या  मैं
 आपके  द्वारा  दिए  गए  भाषण  को  पढ़ूँ  ?

 श्री  जनादम  पुजारी  :  वहां  मैंने  कहा  कि  शेयर  पूंजी  में  वृद्धि  करने  की  व्यवस्था  की  गई
 इन  बैंकों  की  स्थापना  के  समय  इसे  बढ़ाकर  25  लाख  रुपये  से  बढ़ाकर  एक  करोड़  रुपये  कर  दिया

 श्री  सी०  साथब  रेड्डी  :  ऐसा  करने  का  इरादा  नहीं  आप  मौजूदा  बैंकों  की  प्राधिकृत  पूंजी
 को  एक  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  5  करोड़  करना  चाहते  विधेयक  में  यह  १हा  गया  है  कि  निगमित
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 Se प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक 26 नवम्बर, 1987 न

 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक 26 सी० माधव रेही पूँजी और प्रदत्त पूंजी के सम्बन्ध में इस प्राधिकृत पूंजी को 25 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक किया जा सकता दूसरे शब्दों में आप इसे एक करोड़ रुपए तक बढ़ा भी सकते विधेयक पेश करते समय आपने कहा था कि इसे बढ़ा कर एक करोड़ रुपया किया जा रहा यदि आपका विचार इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपया करने का वित्तीय ज्ञापन में आपने कहा था कि ऐसा किया जा रहा है लेकिन अब आप इसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तविक व्यय कितना आपने वित्तीय ज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं किया इसका तात्पयं यह नहीं है कि आप इसमें वृद्धि नहीं करेंगे विधेयक का सारा वास्तव में केलकर समिति की सिफारिश द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि कम्पनी की शेयर पूंजी कितनी बढ़ाई तत्पश्चात केवल प्राधिक्षुत पूंजी में वृद्धि करना निरथंक प्राधिकृत पूंजी को आप एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर सकते हैं--एक करोड़ से 5 करोड़ रुपए अथवा दस करोड़ रुपए कर सकते हमें इसकी चिन्ता नहीं जब तक बैंक की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि नहीं की जाती तब तक इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । मैं नहीं जानता कि सरकार का आशय क्या आप क्या करने जा रहे हे ? क्या आप बेंक की शेयर पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं भथवा नहीं ? थी जनादन पुजारी : भद्दोदय उसमें स्पष्ट व्यवस्था की गई जो कुछ मैंने पहले बताया है वह भी बिल्कुल स्पष्ट उपर्युक्त कारणों की वजह से इसे स्वीकार नहीं किपा जा उपाध्यक्ष महोबथ : अब मैं श्री माधव रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संछ्या और 23 को सभा में मतदान के लिए रखता संशोधन संख्या और 23 सतदान के लिए रखे गए ओर अस्वोकृत हुए । उपाध्यक्ष सहोवय : अब मैं खण्ड 6 को सभा में मतदान के लिए प्रश्न यह है : खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।”/ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड 6, विधेयक में जोड़ बिया खंड 9 का भरी सी० माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ 3, पंक्ति 5-- के पश्चात अन्तःस्थापित किया जाएਂ (2) श्री असुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता पृष्ठ 2,-- पंक्ित 37 से 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया
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 दो  ओ  केन्द्रीय  राज्य  रिजबं
 राष्ट्रीय  बैंक  या  किसी  अन्य  बैंक  के  अधिकारी  जिन्हें  केन्द्रीय
 सरकार  नामनिर्देशित  करेगी  ।”  (6)

 पृष्ठ  3°"

 पंक्ति  |  से  4  तक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थ!पित  किया

 दो  जो  राष्ट्रीय  बैंक  के  अधिकारी  जिन्हें  बह  बेक
 नामनिर्देशित  करेगा  ;”

 एक  जो  बैक  के  ऐसे  मान्यताप्राप्त  काभिक  संघ  का
 निधि  जिसके  अधिकतम  बैंक  कमंचारी  सदस्य  जिसे  वह  संघ
 नामनिर्देशित  करेगा  ।”  (7)

 क्री  सी०  साथबव  रेड्डी  :  इस  संशोधन  का  उद्देश्य  यह  देखना  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा

 मियुक्त  किए  गए  निदेशक  भी  गेर-सरकारी  होने  आप  गैर-सरकारोी  अधिकारियों  का  कोटा
 भी  अपने  आप  लेना  चाहते  हैं  और  आप  अन्य  शेयर  धारकों  अर्थात्  राज्य  सरकारों  को  गंर-सरकारी  कोटा
 देना  नहीं  चाहते  गेर-सरकारी  अधिकारियों  में  से  केन्द्रीय  सरकार  दो  निदेशकों  के  नामनिर्देशित

 करेगी  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  अथवा  प्रायोजन  बैंक  अथवा  फिर  राज्य  सरकार  द्वारा  बाकी
 नामनिर्देशित  निदेशक  सरकारी  अधिकारी  प्रायोजित  बेंक  और  राष्ट्रीय  क्रषि  और  ग्रामीण  विकास
 बैंक  द्वारा  सरकारी  अधिका  रियों  का  नामांकन  तो  ठीक  है  लेकिन  आप  स्टेट  बैंक  द्वारा  नामनिर्देशित  किए
 जाने  वाले  दो  निदेशकों  के  लिए  भी  सरकारी  अधिकारी  होने  का  प्रतिबन्ध  क्यों  लागते  आखिर  हममें
 की  गैर-सरकारी  तत्व  हैं  जब  हम  शेयर  पूंजी  में  अंशदान  कर  रहे  तब  आप  कम  से  कम  एक
 सरकारी  निदेशक  और  एक  गैर-परकारी  निदेशक  की  सुविधा  क्यों  देते  क्या  यह  भेदभाव  नहीं  है  ?

 श्री  बसुदेव  आश्रय  :  मेरा  संशोधन  भी  इसी  प्रकार  का  परन्तु  अब  वर्तमान
 नियम  में  राज्य  सरकार  दो  गैर-सरकारी  अधिकारियों  को  सीधे  ही  नामनिर्देशित  कर  सकती  है  और
 इसे  इस  संशोधन  विधेयक  में  समाप्त  कर  दिया  गया  अब  केवल  केन्द्रीय  सरकार  ही  दो  गैर-सरकारी
 निदेशकों  को  नामनिर्देशित  कर  सकती  हैं  और  बाकि  अन्य  प्रायोजक  भारतीय  रिजंव  बैंक  और
 राज्य  सरकार  द्वारा  किए  जाएंगे  !  वे  केवल  दो  सरकारी  आधिकारियों  के  नामनिर्देशित  कर  सकते

 वहां  भी  हसके  लिए  समान  प्रावधान  होना  चाहिए  ।  अब  तक  क्या  होता  है  कि  राज्य  सरकार
 नामनिर्देशित  कर  सकती  ताकि  राज्य  सरकार  गैर-सरकारी  अधिकारियों  में  स ेऔर  सम्भवत  किसान
 संगठन  अथवा  कृषि  मजदूर  संगठन  में  से  नामनिर्देशित  कर  सके  ।

 एक  सासलीय  सदस्य  :  संसद-संदस्यों  में  से  क्यों  नहीं  ?

 श्री  असुवेव  आचाय॑ं  :  अथवा  फिर  संसद  सदस्य  भी  हो  सकते  हैं  जो  इस  कार्य  में  इच्छुक
 हम  क्यन्धन  में  मजदूरों  की  भागीदारी  की  बात  भी  करते  हैं  लेकिम  कम  से  कम  एक  प्रतिनिधि  बहुमत
 वाली  यूनियन  से  हो  ऐसा  कोई  प्रावधाव  इस  संशोधन  विधेयक  में  नहीं  पहली  बात  यह  है  कि

 सिएशन  मान्यता  प्राप्त  होना  चाहिए  और  एक  निदेशक  को  बहुमत  प्राप्त  यूनियन  का  प्रतिनिधि  होना
 चाहिए  क्योंकि  हम  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  के  बेहतर  प्रबन्धन  के  लिए  प्रबन्धन  मे  मजदूरों  की  भागीदारी  की
 बात  करते  मेरा  खुझाव  यह  है  कि  एक  निदेशक  बहुमत  वाली  मान्यताप्राप्त  यूनियन  में  से  होना
 चाहए  |
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 थी  जनादन  पुजारी  :  पहले  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एक  गर-सरकारी  अधिकारी  को  निदेशक

 नियुक्त  किया  जाता  था  तथा  प्रायोजक  बेंक  दूसरे  गैर-सरकारी  अधिकारी  के  नाम  सुझाव  देता
 लेकिन  उसे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किया  जाता  इस  तरह  से  एक  केन्द्रीय  कोटे  से  होता
 था  और  दूसरा  प्रायोजित  बैंक  के  कोटे  से  होता  था  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किया  जाता

 था  ।  अब  प्रायोजक  बैंक  द्वारा  नाम  प्रायोजित  किए  जाने  की  वजाय  केन्द्रीय  सरकार  गैर-सरकारी

 कारियों  को  सीधे  ही  नियुकत  कर  रही  हमने  अर्थात्  केन्द्रीय  सरकार  ने  सरकारी  अधिकारियों  की

 नियुक्ति  का  कार्य  छोड़  दिया  जबकि  प्रत्येक  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  के  लिए  पहले  दो  सरकारी
 अधिकारियों  को  राज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किया  जाता  हमने  इसे  2  से  घटाकर  1  नहीं  किया

 जबकि  केन्द्रीय  सरकार  के  मामले  हमने  इसे  घटाकर  3  से  2  कर  दिया  माननीय
 सदस्यों  द्वारा  सुझाए  गए  संशोधन  स्वीकाये  नहीं  हैं  ।

 श्री  सौ०  माधव  रेड्डी  :  मैं  आपसे  सहमत  हूं  कि  आपने  केन्द्रीय  सरकार  का  कोटा  घटाकर  3  से
 2  कर  दिया  यह  सही  अब  आप  गैर-सरकारी  अधिकारियों  को  नामनिर्देशित  कर  रहे
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नामनिर्देशित  किए  जाने  वाले  ये  दोनों  निदेशक  गैर-सरकारी  अधिकारी  परन्सु
 राज्य  सरकार  द्वारा  नामनिदेशित  किए  जाने  वाले  अन्य  दो  निदेशक  सरकारी  अधिकारी

 श्री  जनावंत  पुजारी  :  ये  गैर-सरकारी  अधिकारी  किसी  विशिष्ट  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  के
 अन्तगंत  आने  बाले  जिले  मे  नियुक्त  किए  जाते  इसलिए  वे  उस  राज्य  के  ही  किसी  जिले  से  संबंधित
 होते  वे  अलग-अलग  राज्यों  से  नहीं  होते  लेकिन  नियुक्ति  केवल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ही  की
 जाती  इसके  अलावा  यह  अधिकार  सरकार  को  अब  भी  जहां  तक  प्रायोजित  बैंक  का  सम्बन्ध
 उनका  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अधिग्रहण  कर  लिया  गया  है  क्योंकि  ये  प्रोयोजित  बैक  प्रायोजित  बैंक
 केन्द्रीय  सरकार  के  अन्तर्गत  काये  कर  रहा  इसलिए  यह  अधिकार  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  ह्वी  ये
 दोनों  सरकारी  अधिकारी  राज्य  सरकार  से  ही  होते  है  ।

 भी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  यह  अधिकार  राज्य  को  ही  दे  दिया  जाना  चाहिए  कि  वे
 बैंक  के  कार्य  क्षेत्र  में  चाहे  सरकारी  अधिकारी  नियुक्त  करें  अथवा  गैर-सरकारी  को  नियुक्ति  यहां
 तक  कि  जिला  इकाई  में  भी  एक  क्षेत्रीय  बैंक  होता  इसमें  सारे  गैर-सरकारी  अधिकारी  आप  यह
 शक्ति  राज्य  सरकार  को  देने  में  क्यों  हिचक  रहे  हैं  ?

 श्री  जनादन  पुजारी  :  हम  राज्य  से  भी  नियुक्त  कर  रहे  हैं  ।

 भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :
 आप  अपने  आदमियों  को  ही  नामनिर्देशित  जोकि  चुनावों  में  हार

 गए  हैं  ।

 भरी  जनादंन  पुजारी  :  अब  यह  केवल  जिले  तक  ही  सीमित  हम  इसे  देखेंगे  ।  टम  इस  बात
 को  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 ह॒

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  आप  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करेंगे  ?
 *.  श्रो  जनाएंन  पुजारी  :  आपका  यह  सुझाव  भविष्य  की  कारंवाई  के  लिए  लेकिन  हम  इसे

 ध्पाने  में  रखेंगे  ।
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 भी  बसुदेव  आचाय  :  एक  संशोधन  लाइए  ।

 उद्तध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  खंड  7  में  प्रस्तुत  किए  कए  सभी  संशोधन  सभा  में  मतदान  के  लिए

 रखूंगा  ।

 संशोधन  संख्या  2,  6  भौर  7  मतदान  के  लिए  रखे  गए  भौर  अस्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  7  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  7  विधेयक  में  जोड़  दिग्र  एया  ।

 खण्ड  a  का

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  3,  पंक्ति

 बैंक  के  राज्य  सरकार  के  परामर्श  सेਂ

 स्थापित  किया  (3)

 श्री  बसुदेव  आचार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  10--
 ‘

 बैंकਂ  के  स्थान  पर  बैंकਂ  प्रतिस्थापित  किया  (8)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  12  से  18  के  स्थान

 किसी  ऐसे  व्यक्ति  की  यदि  ऐसा  ब्यक्ति  राष्ट्रीय  बैंक  का

 कारी  केन्द्रीय  सरकार  से  परामर्श  किए  बिना  नहीं  की

 प्रतिस्थापित  किया  (9)

 पृष्ठ  22  से  31  तक  के  स्थान

 राष्ट्रीय  बेंक  को  उपधारा  (1)  में  विनिविष्ट  अवधि  के  अवध्तान  से  पूर्व

 किसी  भी  समय  अध्यक्ष  पदावधि  समाप्त  करने  का  अधिकार  होगा  :

 परम्तु  यदि  अध्यक्ष  राष्ट्रीय  बेंक  का  अधिकारी  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  से

 परामर्श  किए  बिना  पदावधि  समाप्त  की  प्रतिस्थापित

 किया  जाए  (10)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  37  से  39  तक  के  स्थान  पर  :
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 ——  नी-+>ज>--ववलुू_  कई  स  इस  :  अं  चना

 बसुदेव  आचाय॑  ]

 अध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रसाद  अपने  पद  पर  बना  रहेगा  ।”  प्रतिस्थापित

 किया  (11)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  डी०  बी०  पाटिल--यहां  नहीं  हैं  :

 मैं  खण्ड  8  में  प्रस्तुत  किए  गए  सभी  संशोधनों  को  सभा  में  मतदान  के  लिए

 संशोधन  संख्या  3,  8,  9,  10  ओर  11  सतदान  के  लिए  रखे  गए  और  अस्बोकृत  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  9  और  10  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  इसलिए  मैं  खंड  8  से  10  तक

 एक  साथ

 उपाध्यक्ष  महो  बय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  8  से  10  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  8  से  10  विधेयक  में  जोड़  दिए

 खंड  17  का

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  4--

 पंक्ति  16  के  पश्चात्  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया

 (a)  दूसरे  परन्तुक  में

 क्षेत्र  मेंਂ  शब्दों  के  पश्चात्  अन्तःस्थापित  किया

 जाएगा  ।  (4)

 श्री  बसुदेव  आचार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  4--

 पंक्ति  15  और  16  के  स्थान  पर

 पहले  परन्तुक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  परन्तुक  प्रतिस्थापित  किया
 मर्थात्

 राष्ट्रीय  बैंक  के  यदि  उसे  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  प्रादेशिक  ग्रामीण
 बैंक  के  कार्यकाल  के  पांच  वर्षों  के  दौरान  अपने  क्ृत्यों  के  कुशल  कार्य-निष्पादन
 के  लिए  यथापेक्षित  या  यथा  वांछनीय  अधिकारियों  या  अन्य  कर्मचारियों  को

 राष्ट्रीय  बैंक  से  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजने  का  अनुरोध  किया  तो  यह
 पूर्ण  होगा  ।”  प्रतिस्थापित  किया  (12)
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 संशोधन  संख्या  4  और  12  धतदान  के  लिए  रखे  गए  और  अस्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 खण्ड  1]  और  12  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  11  ओर  12  विधेयक  में  जोड़  विए

 सष्ड  13  अध्यक्ष  पांच-क  का  अन्त:स्थापन)

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  4  और  5--

 पंक्ति  43  से  45  और  ]  से  4  के  स्थान  पर

 अन्तरक  प्रादेशित  ग्रामीण  बैंक  के  सभी  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  की  सेवा
 का  अन्तरिती  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  में  उसी  पारिश्रमिक  पर  और  सेवा  के  उन्हीं
 निवेन्धनों  और  शर्तों  पर  अन्तरक  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  के  किसी  कर्मचारी  या
 अधिकारी  की  वरिष्ठता  को  प्रभावित  किए  बिना  बना  जो  वे  समामेलन  के

 प्रवृत्त  होने  की  तारीख  से  ठीक  पूर्व  या  रहे  थे  या  जिनसे  वे  शासित  हो  रहे  थे  ;”'
 प्रतिस्थापित  किया  (13)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  बसुदेव  आचाय॑  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधनों  को  सभा  में  मतदान  के

 लिए  रखता

 संशोधन  संख्या  13  मतवान  के  लिए  रखा  गया  ओर  अस्थीक्षत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  13  विधेयक  का  अंग  बता

 प्रध्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  13  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खण्ड  14  धारा  का

 भरी  बसुदेव  आधार्य  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  17  से  23  के  स्थान  पर

 धारा  19  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  और  बेककारी  विनियमन

 1949  की  धारा  35  के  उपबन्धों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  राष्ट्रीय तर
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 ह

 बसुदेव

 समय-समय  पर  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  की  प्रगति  मानिटर  करेगा  और  अपने  किसी

 एक  या  अधिक  अधिकारियों  या  प्रावेशिक  ग्रागीण  बंकों  से  राष्ट्रीय  बैक  में

 नियुवित  पर  लिए  गए  किसी  एक  या  अधिकारियों  द्वारा  आंतरिक
 परीक्षा  और  संवीक्षा  कराएगा  और  ऐसे  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  व  रा  किए  जाने  वाले

 सुधार  सम्बन्धी  उपायों  का  सुझाव  देगा  ।”  प्रतिस्वशपित  किया  (14)

 .
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  बसुदेव  आचायं  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  सभा  में  मतदान  के  लिए

 संशोधन  संख्या  14  सतवात  के  लिए  रखा  गया  और  अस्वीक्षत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  14  ओर  15  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  14  भोर  15  विधेयक  में  जोड़  दिए

 खंड  16  29  का

 भरी  अलुदेव  आचाये  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  6--

 पंक्ित  29  से  32  का  लोप  किया  जाए  (15)  5)

 उपाध्यक्ष  महोक््य  :  अब  मैं  श्री  बसुदेव  आचायय॑  द्वारा  प्रस्तुत  किए  कए  तंशोधन  को  सभा  में
 मतदान  के  लिए  रखूंगा  ।

 संशेक्षक  संश्या  1$  घतदान  के  लिए  रखा  कया  ओर  अस्वरकश  हुगां  १
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गश्न  यह

 खण्ड  और  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ओर  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  विए
 थी  जनादन  पुजारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।””

 ]

 शो
 सो०  जंगा  रेड्डी  उपाध्यक्ष  यह  बिल  तो  अब  पास  होने  जा  रहा

 इस  में  केन्द्रीय  सरकार  दो  नान-आफिशियल्स  का  नोमीनेशन  करेगी  ।  इसमें  राज्य  सरकारों  को  दो
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 में  से  कम  से  कम  एक  को  नोमीनेट  करने  का  अधिकार  देने  में  आप  को  क्या  एतराज  आप  ने  बताया
 कि  इसको  दिमाग  में  रखेंगे  ।  दिमाग  में  कितने  दिन  यह  यह  कोल्ड  स्टोरेज  में  चला
 कम  से  कम  जो  सजेश्चन्स  विरोधी  दल  के  नेताओं  ने  दिए  उन  को  आप  अगर  आप  दो
 नान-आफिशियल्स  को  पोलीटीकल  लेविल  पर  नोमीनेट  करते  तो  राज्य  सरकारों  को  भी  अपना
 पोलीटीकल  एम  पूरा  करने  के  एक  चांस  दीजिए  ।  चाहे  वह  आफिशियल  करे  या  नान-आफिशियल

 उसको  मौका  देने  में  आप  को  क्या  आपत्ति  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  डिस्ट्रिकट  में
 आप  की  पार्टी  वाले  भी  उन  की  पार्टी  वाले  भी  हैं  और  हमारो  पार्टी  वाले  भी  नान-आफिशियल्स
 को  नोमीनेट  करने  से  इस  बात  का  पता  चल  जाता  है  कि  रूरल  बैंक  किस  प्रकार  चल  रहे  वह
 आदमी  5  हजार  से  ज्यादा  लोन  नहीं  दे  सकता  |  डी०  आर०  डी०  ए०  की  जो  स्कीम्स  वे  ग्रामीण
 बैंक  से  लिक  होती  जो  आफीसर  होता  वह  अपना  कोटा  पूरा  करने  की  बात  देखता  है  और  बैंक
 वाले  यह  सोचते  हैं  कि  पैसा  जो  दिया  गया  वह  वापस  आएगा  या  नहीं  ।  बक  वाले  कर्जा  वापस  करने
 वालों  को  ही  फिर  पैसा  देते  हैं  और  हकीकत  यह  है  कि  जिन  को  पैसे  की  जरूरत  उन  को  पैसा
 मिलने  की  कोई  संभावना  नहीं  मैंने  दो दिन  पहले  एक  चिट्ठी  आप  को  भेजी  थी  कि  एक  बैंक

 कमशियल  बैंक  का  हाल  बता  रहा  एक  ब्रान्च  के  मैनेजर  ने  पैसा  दिया  और  डी०  आर०
 डी०  ए०  का  कमीशन  30  पर  25  पर  सेन्ट  कन्ज्यूमर  को  टेता  है  और  बाकी  पैसा  इधर  लोन  में
 देता  ह ैऔर  उधर  फिक्स्ड  डिपोजिट  में  लगा  देता  इस  से  स्कीम  अमल  में  नहीं  आा  सकती  ।  वह
 आन्ध्र  प्रदेश  में  डिपोजिट  मोवीलाइज  कर  के  फर्स्ट  आ  गया  उस  का  नाम  है  उपला  करीम
 नगर  डिस्ट्रिक्ट  ।  तो  इस  तरह  की  चीजें  हो  रही  है  ।  इसी  प्रकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो लोन  दिए  जा  रहे

 उसका  लाभ  हो  रहां  है  या  उस  पर  अमल  हो  रहा  है  या  इसको  देखने  की  जरूरत
 तीन  हजार  रुपए  में  कोई  पंविंग  सैट  खरीद  सकता  नहीं  खरीद  इसलिए  उसका  अलाठमेंट

 बढ़ाने  की  जरूरत  है  ।  इस  बात  को  आफिशल  से  ज्यादा  नान-आफिशल  जान  सकता  एस०
 आफिसर  को  अपना  टारगेट  पूरा  करने  की  फिक्र  रहती  बेंक  ओफिसर  को  यह  देखना  होता  है  कि  लोन
 वापिस  कंसे  जिससे  ज्यादा  श्योरिंटो  होती  उसको  वह  लोन  देता  प्रोजेक्ट  आफिसर  को

 यह  रहता  है  कि  जो  सबसिडी  मिली  वह  जल्दी  से  जल्दी  खत्म  की  इस  प्रकार  आकड़ों  में
 देखने  से  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  कम  लोंग  मंजर  आते  लेकिन  वास्तव  में  अधिक

 इसी  तरह  से  बैंकों  में  काम  करने  वाले  एप्लायज  के  लिए  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  भिन्न  भिन्न
 स्केल  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  इंसकों  के  स्तर  पर  रखा  गया  लेकिन  दोनों  जगह
 बी०  डी०  ओ०  का  स्केल  अलग  इसी  तरह  से  एल०  डी०  सी०  का  स्केल  रीजनल  बैक  के  जितने

 एंप्लायज  हैं  वे  राज्य  सरकार  के  माफिक  चलते  यह  ठीक  नहीं  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  वाले
 कर्मचारियों  को  न्यूनतम  इतना  स्केल  मिलना  चाहिए  जो  रीजनल  बैंक  के  कमंचारी  का  होता  है
 शियल  बैंक  के  आफिसर  से  उनकी  तनंख्वाह  कम  होती  है  और  यहां  पर  यू०  डी०  सी०  और  एल०  डी०
 सी०  डेपूटेशन  पर  आते  हैं  जो  प्रमोट  होकर  चेयरमेन  बनक९  आ  जाते  और  जितने  भी  स्पोर्ड्स  बैंक  के

 चेयरमैन  हैं  वे  स््पोंसरर  बन  जाते  हैं  आप  चेयरमैन  क्यों  बनाते  उनकों  कार  देनी  पड़ती  ओव  रहैड
 चार्जेज  ज्यादा  होते  उनका  टीो०  ए०  डी०  ये  सारी  बातें  इन  तमाम  बातों  को

 छोड़कर  रीजनल  लेवल  पर  या  कम  से  कम  10-15  जिलों  को  मिलाकर  एक  रीजनल  बंक  बनाया

 जाए  और  उसकी  बायबिलिटी  बनाइए  |  वायबिलिटो  का  जहां  सवाल  आता  है  तो  अगर  कोई  फिक्स

 डिफजिट  करता  है  तो  आप  10-11  परसेंट  से  ज्यादा  उसको  ब्याज  नही  देते  जबकि  कमर्शियल  बेक्स

 में  अश्विक  मिलता  इसलिए  उसको  बढ़ाने  की  भी  कोशिश  की
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 भूमिगत  रेल  संशोधन  विधेयक

 —_—  न  जन

 सी०  जंगा  रेड्डी  ]

 इस  तरह  से  जो  अमेंडमेंट  हमने  दिए  इनको  कृपया  मन्त्री  जी  ध्यान  में  रखें  और  अगली  बार
 जब  अमेंडमेंट  लाएं  तो  इन  पर  भी  विचार  किया

 मीन  न  नानी नदतत  न्त+  >>  अति  तन  तन  न  3  प्रश्नों  जन

 ]

 क्री  जनादंन  मैंने  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  अधिकांश  प्रश्नों  का

 विस्तारपूर्वक  उत्तर  दे  दिया

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  आपने  उत्तर  तो  दे  दिया  लेकिन  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  आया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  भूल  गए  कम  से  कम  यह  तो  स्पष्ट  करें  कि  वे  क्या  चाहते

 श्री  जनादंन  कर्मचारियों  की  समस्याओं  के  बारे  में  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  के  लिए  सभी  अन्य  धुविधाओं  के  बारे  में  जांच  क  रने  के  लिए  राष्ट्रीय  औद्योगिक
 न््यायधिकरण  की  स्थापना  की  गई  अतः  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 पारित  किया  जाएਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 2.42  स०  प०

 रेल  दावा  अधिकरण  विधेयक

 और

 भूमिगत  रेल  संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  अगली  मद  पर  विचार  करेगी  ।

 रेल  मस्त्रालय  के  राज्य  मरत्री  माधवराब  :  मैं  इन  दोनों  विधेयकों  को
 मिला  कर  एक  साथ  चर्चा  करने  के  लिए  आपकी  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  यह  सभा  इस  से  सहमत  होगी  ।  प्रश्न  यह  है  कि  मद  संख्या
 222  और  को  एक  साथ  लिया  जाए

 । अनेक समामनोय सदस्य : जी हां । उपाध्यक्ष महोदय : ठीक माननीय मन््त्री अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते भी साधवराव सिम्धिया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रशासन रेल द्वारा वहन के लिए सुपुर्द किए गए पशु या माल की क्षय या अपरिदान के लिए या संदत्त 223 के
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 किराए  या  भाड़े  के  प्रतिदाय  के  लिए  या  रेल  दुर्घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  यात्रियों  की  मृत्यु  या उनको
 होने  वाली  क्षति  के  लिए  रेल  प्रशासन  के  विरुद्ध  दावों  की  जांच  और  उनका  अवधारण  करने  के
 रेल  दावा  अधिकरण  की  स्थापना  करने  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 मैं  यह  प्रस्ताव  भी  करता  हूं  भूमिगत  रेल  1978  में  और
 संशोधन  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  कुछ  कहना  चाहते  यदि  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो कहिए
 अन्यथा  मैं  माननीय  सदस्य  को  बोलने  के  लिए  कहूंगा  ।

 थी  साधवराव  जी  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :  रेल  प्रशासन  रेल  द्वारा  वहन  के  लिए  सुपुर्द
 किए  गए  पशु  या  माल  की  क्षय  या  अपरिदान  के  लिए  या  संदत्त  किराए  या
 भाड़े  के  प्रतिदाय  के  लिए  या  रेल  दुधंटनाओं  के  परिणामस्वरूप  यात्रियों  की  मृत्यु  या  उनको  होने  वाली
 क्षति  के  लिए  रेल  प्रशासन  के  विरुद्ध  दावों  की  जांच  और  उनका  अवधारण  करने  के  रेल  दावा
 अधिकरण  की  स्थापना  करने  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक  पर  विभार  किया  जाए  ।”

 भूमिगत  रेल  1978  में  और  संशोधन  करने  वाले
 राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 अब  श्रो  अमल  दत्त

 भी  अमल  दत  :  मैं  भूमिगत  रेल  संशोधन
 विधेयक  पर  बोलूंगा  और  श्री  बसुदेव  आचाय॑  रेल  दावा  अधिकरण  विधेयक  पर  बोलेंगे'**

 भी  साधवराव  सिन्धिया  :  मैं  कुछ  आरम्भिक  टिप्पणियां  करना  उपाध्यक्ष
 माननीय  सदस्य  प्रायः  रेल  दुघेटनाओं  में  हुई  मृत्यु  और  घायल  होने  पर  प्रतिपूर्ति  राशि  के  भुगतान  में

 होने  वाले  विलम्ब  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  करते  रहते  बड़ी  दुर्घटनाओं  में  दावा  आयुकतों  को  नियुक्त
 करने  तथा  उनके  द्वारा  दावों  के  बारे  में  निर्णय  देने  में  काफी  समय  लग  जाता  छोटी  दुर्घटनाओं  के
 मामले  में  दावा  करने  वालों  को  सामान्य  जिला  न्यायालयों  में  भावेदन  करना  पड़ता  है  और  जिला  न्याया

 जहां  पहले  ही  काम  बहुत  अधिक  उनके  मामलों  में  अन्तिम  निर्णय  देने  में  सालों  लग  जाते

 दुघंटना  दावों  के  शीघ्र  निपटान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  करने  वाले  तन्त्र  की
 मावश्यकता  है  ।

 रेलवे  के  विरुद्ध  दूसरे  प्रकार  के  दावे  रेल  द्वारा  वहन  किए  जाने  वाली  सामान  के  खो  जाने  और
 क्षतिग्रस्त  होने  क ेलिए  भी  किए  जाते  रेलवे  इस  प्रकार  के  दावों  .  की  प्रतिपूर्ति  का  निपटान  अपने
 दावा  अधिकारियों  के  माध्यम  से  करता  है  तथा  इस  आंतरिक  तन्त्र  को  सरल  और  सुचारु  बनाया  जा

 रहा  है  ताकि  इस  सम्बन्द्ध  में  कम  से  कम  मुकदमे  हों  ।  फिर  ऐसे  कुछ  माम  ले  हो  जाते  हैं  जिनमें  विवाद
 निपटान  के  लिए  दाभे  सिविल  न्यायालयों  में  ले जाए  जाते  इस  सभा  को  यह  विदित  है  कि  सामान्य
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 श्री  माधवराब  सिन्धिया ]

 सिविल  न्यायालयों  द्वारा  मुकदमों  के  निपटान  में  असाधारण  विलम्ब  किया  जाता  देश  के  विभिन्न
 भागों  में  इस  समय  लगभग  22,425  मामले  विचाराधीन  हैं  जो  तीन  से  नौ  वर्ष  पुराने  हैं  और  लगभग

 2580  मामले  नौ  वर्ष  से  अधिक  समय  से  विचाराधीन  पड़े  हतने  लम्बे  समय  तक  चसे

 मुकदमों  के  कारण  रेल  प्रयोक्ताओं  को  होने  वाली  परेशानी  और  कठिनाइयों  को  दूर  करने  की  तुरन्त
 जरूरत  प्रावकलन  समिति  और  रेलवे  सुधार  समिति  ने  इस  प्रकार  के  मामलों  के  निपटान  के  लिए

 एक  न्याधिकरण  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  है  ।

 सरकार  ने  रेल  दावा  अधिकरण  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जिससे  रेल  दृघंटवाओं  के

 लोगों  को  प्रतिपूर्ति  का  भुगतान  शीघ्र  करने  के  लिए  विशेषतया  प्राप्त  और  अलग  से  एक  अधिकरण  मिल

 सके  तथा  रेल  प्रयोक्ताओं  को  सामान  के  खो  जाने  और  क्षतिग्रस्त  होने  पर  शीघ्र  ही  कोई  सहायता  मिल

 सके  ।  इस  अधिक रण  को  किराया  वापिस  करने  और  माल  भाड़ा  शुल्क  सम्बन्धी  विवादों  को  निपटाने  के

 अधिकार  भी  होंगे  ।

 इस  अधिकरण  की  देश  के  विभिन्न  भागों  में  पर्याप्त  संख्या  में  न््यायपीर्ठे  होंगी  जिससे  कि

 दकों  को  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  ज्यादा  दूरी  तय  न  करनी  पड़े  ।  प्रत्येक  पीठ  में  दो  सदस्य

 एक  न्यायिक  और  दूसरे  तकनीकी  ।  हससे  तथ्यों  को  आसानी  से  समझने  एवं  कानून  को  सही  रूप  में  लागू
 करने  में  मदद  मिलेगी  ।  इस  अधिकरण  को  दस्तावेजों  और  हलकनामों  के  भाध।र  पर  संक्षिप्त  निर्धारण

 करने  की  शक्तियां  प्राप्त  होगी  जिससे  यथा  सम्भव  लम्बे  मौखिक  साक्ष्य  स ेबचा  जा

 मुझे  आशा  है  कि  रेल  दावा  अधिकरण  स्थापित  करने  से  रेल  प्रयोकक्ताओं  द्वारा  काफी  ससय

 से  की  जा  रही  मांग  पूरी  हो  सकेगी  और  यह  रेल  प्रशासन  से  अपने  दावों  के  शीघ्र  विपटान  में  काफी

 सहायक  होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  सभा  द्वारा  विधेयक  पर  विचार  किए  जाने  की  सिफारिश  करता  हूं  ।

 जहां  तक  भूमिगत  रेल  संशोधन  विधेयक  क्म  सस्वन्ध्र  जेसा  कि  इस  सभा
 को  विदित  इस  समय  रेल  मन्त्रालय  कलकत्ता  के  महत्वपूर्ण  प्रणाली  रौपिड  ट्रांजिटਂ  ज़िसे
 कलकत्ता  मीद्रो  के  नाम  से  जाना  जाता  के  निर्माण  में  अ्यस्त  यह  देश  में  अपनी  क्रिस्म  की  पहली
 प्रणाली  है  ।

 भूमिगत  रेल  1978  में  केन्द्रीय  सरकार  भूमि  अर्जन

 1894  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  इमारतों  आदि  का  शीघ्रतापूर्वक  अर्जन  करने  की  प्रक्रिया  दी  गई

 इस  अर्जेन  के  लिए  धांरा  7  के  अन्तगंत  एक  अधिसूचना  जारी  करनी  होती  है  जिसमें  किसी  विशेष

 भूखण्ड  अथवा  बिल्डिंग  आदि  के  अधिग्रहण  करने  के  लिए  भूमिगत  रेल  के  निर्माण  के  आशय  का  उल्लेख

 करना  होता  धारा  9  में  इस  अधिग्रहण  से  प्रभावित  व्यक्ति  को  अगर  कोई  आपत्तियां  हों  इस
 अधिनियम  के  अधीन  गठित  सक्षम  अधिकारी  द्वारा  सुनवाई  किए  जाने  का  प्रावधान  है  ।

 घारा  10  (1)  के  अंतर्गत  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  घोषणा  जारी  करनी  होगी  जिसकी  अधिसूचना
 पन्र  में  की  जाएगी  कि  भूमि  अथवा  भवन  आद्वि  के  लिए  बविश्ेष्ष  भाग  का  अधिग्रहण  किग्रा  जाना

 धारा  !0  की  उप-धारा  (3)  में  यह  भ्रानब्रधान  है  कि  छाया  7  के  अधोन  अधिसूलना  तब  तक

 थ्थ्व
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 धारा  7  ैहफ  |
 प्रभावी  नहीं  होगी  जब  तक  कि  धारा  अन्दर  प्रकाशित  के  अन्तगंत  अधिसूचना  धारा  7  के  अधीन  प्रकाशित
 अधिसूचना  की  तारीख  के  एक  वर्ष  के  अन्दर  प्रकाशित  तद्दीं  किया  जाता  ।

 अनुभव  से  यह  पता  चला  है  कि  उपर्युक्त  उपबन्धों  का  फायदा  उठाते  हुए  प्रभावित  पार्टियां
 बहुधा  विलम्ब  करने  के  तरीकों  को  अपनाती  न्यायालय  में  जाकर  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  लेती  हैं
 ताकि  एक  बषं  की  निर्धारित  अवधि  में  धारा  की  प्रक्रिया  के  अंतर्गत  अधिसूचना  का  प्रकाशन  सम्भव  न  हो
 सके  ।  इस  कुछ  मामलों  अधिग्रहण  की  प्रक्रिया  में  आवश्यक  रूप  से  विलम्ब  होता
 नीय  इस  बात  की  सराहना  करेंगे  कि  अगर  महत्वपूर्ण  स्थान  पर  स्थित  एक  भी  प्रभावित
 व्यक्ति  द्वारा  विलम्बकारी  तरीके  अपनाए  जाने  के  कारण  नहीं  मिल  पाता  तो  सम्पूर्ण  कलकत्ता  भूमिगत
 रेल  का  शुरू  किया  जाना  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  ।

 इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  तथा  कलकत्ता  भूमिगत  रेल  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण
 योजना  का  समय  से  पूरा  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भूमिगत  रेल(संकर्म  संशोधन

 राज्य  सभा  में  पुरःस्थाएति  किया  गया  जिसमें  कि  इस  अधिनियम  की  धारा  वर्ष  की
 उपधारा  (3)  में  एक  परन्तुक  का  समावेश  किया  जा  सके  और  धारा  अनुसार  के  अन्तगंत  एक  वर्ष  की
 अवधि  की  गणना  करने  के  लिए  उस  अवधि  को  निकाला  जा  सके  जिसके  अनुसार  न्यायालय  के  आदेश  से

 अधिग्रहण  प्रक्रिया  स्थगित  रहती  भूमि  अर्जंन  यथापारित  में  इसी  प्रकार  के  उपबन्ध
 मान  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  यह  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  रूप  में  इस  सभा  द्वारा  विचार
 करने  की  सिफारिश  करता  हूं  ।

 भो  अमल  दस  :  भूमिगत  रेल  परियोजना  महत्वपूर्ण  ह ैअथबा  नहीं  परन्तु  कलकत्ता

 के  जन-जीवन  के  लिए  इसका  होना  अत्यन्त  अनिवायं  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  इस  के  दशक  के

 मध्य  में  इसे  एक  महत्वपूर्ण  आवश्यक  परियोजना  स्वीकार  किग्रा  लेकिन  आज  तक  इस  बारे  में  कोई
 निर्धारण  नहीं  किया  गया  कि  भूमिगत  जैसी  कि  इसके  बारे  में  मूलतः  परिकल्पना  की  गई  उस

 उद्देश्य  को  पूरा  कर  सकेगी  अथवा  इसमें  कुछ  परिवतंन  किए  जाएंगे  क्या  उत्तर  और  दक्षिण  दोनों  तरफ

 कलकत्ता  के  हुए  विस्तार  को  देखते  हुए  इसमें  भी  कुछ  विस्तार  किया  जाना  आवश्यक  अब  भी  हम
 उसी  स्थित  में  है  जैसे  कि  हम  शुरू  में  |960  के  दशक  के  मध्य  में  हम  उससे  तनिक  भी  आगे  नहीं

 बढ़े  चूंकि  हम  वह  सब  नहीं  कर  पाए  हैं  जो  हमने  5  वर्ष  में  करने  की  कल्पना  की  इसके  बाद

 पन्द्रह  बर्ष  बीत  चुके  हैं।अभी  यह  योजना  पूरी  होती  नजर  नहीं  यद्यपि  यह  महत्व
 फरियोजना  है  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  यह  सराहनीय  नहीं  है  कि  उसने  इसके  कायेनिष्पादन

 में  तत्परता  नहीं  अपनाई

 उदाहरण  के  लिए  इस  विधेयक  को  ही  लीजिए  ।  भूमिगत  रेल  के  लिए  भूमिका  अर्जन

 में आने  अथवा  कठिनाइयों  से  आरम्भ  किया  गया  वर्ष  एक  में  कलकत्ता  में  भूमिगत  रेल  के  निर्माण

 में  आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  उन्होंने  एक  अधिनियम  बताया  |  अब  नौ  बर्ष  के  पश्चात

 अब  यह  हो  रहा  है  कि  कुछ  लोग  भूमि  अर्जन  को  लेकर  न्यायालयों  में  जा  रहे  हैं  ओर  रिकार्ड  खराब  कर

 रहे  इससे  कितना  ज्यादा  समय  लग  गया  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  जनता  द्वारा  विलम्बकार

 तरीकों  के  अपनाए  जाने  की  जानकारी  सब्को  न  हो  पिछले  तीस  वर्षों  से  हमें  भी  इसकी  जानकारी  है  |
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 _..  ए  र  _

 अमल  दत्त  ]

 संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुसार  संविधान  के  कुछेक  अनुच्छेदों  के  अंतगंत  न्यायालयों  में  जा  सकते

 हैं  और  मुआवजा  प्राप्त  कर  सकते  तुरन्त  ही  कुछ  राहत  उन्हें  मिल  सकती  है  जो  यद्यपि  थोड़े  समय

 के  लिए  होती  है  परन्तु  न्यायालयों  में  कायं  की  अधिकता  होने  के  कारण  इसमें  काफी  समय  लग  जाता
 यह  एक  सीधी  सी  बात  रेल  मन्त्री  और  उनके  अधिकारी  इसे  नहीं  समझ्न  रहे  |  मैं

 मान  रेल  मन्त्री  की  बात  नहीं  कर  रहा  उनसे  पूर्व  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 करी  बिपिन  पाल  वास  :  श्री  दण्डवते

 श्री  अमल  दस  :  इस  अधिनियम  के  विरोध  में  मैं  कुछ  नहीं  कह  रहा  परन्तु  इसके

 कारण  मुझे  कुछ  बातें  अवश्य  कहनी  हैं  ।

 श्री  गिश्धारी  लाल  ध्यास  यह  तो  माकक्संवादी  कम्यूनिस्ट  पार्टी  का  एक  तरीका

 थी  अमल  वत्त  :  भूमिगत  रेल  के  सम्बन्ध  में  कुछेक  बातों  की जानकारी  होनी  जैसा

 कि  मैंने  कहा  है  वत्त  में  आरम्भ  की  गई  अपने  किस्म  की  यह  पहली  महत्वपूर्ण  परियोजना  है  ।  इसकी
 लागत  का  अनुमान  जून  आरम्भ  में  की गई  अथवा  किस्म की  के  मूल्यों  क ेआधार  पर  किया  गया  था  और

 यह  का  करोड़  दो  वर्ष  के  बाद  1970  में  दूसरे  प्रावकलन  दिए  गए  और  यह  भी  आंकड़े  व्यापक
 न  होकर  अनुमानित  ही  थे  और  ये  250  करोड़  रु०  दो  वर्षों  में  ही  यह  यह  करोड़  २०  से  बढ़कर
 250  करोड़  रुपए  हो  गया  अगला  मुझे  नहीं  मालूम  अगर  कोई  अन्य  आंतरिक  है  जो

 रुपए  में  दिया  560  करोड़  रुपए  का  था  ।

 अब  मैं  यह  सब  इसलिए  प्रस्तुत  कर  रहा  हूँ  जिससे  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  को
 प्रारम्भ  करने  अथवा  लागू  करने  के  सरकार  के  तरीके  के  विषय  में  पता  लग  सके  ।  वर्ष  परियोजना  इसकी
 लागत  560  करोड़  रुपए  आई  उस  समय  इस  परियोजना  पर  केवल  96  करोड़  रुपए  कम  किए
 गए  जिसका  अर्थ  है  कि  उस  समय  आकलित  लागत  का  छठवां  भाग  तक  व्यय  नहीं  किया  गया  था  ।
 ब्यौरेवार  लागत  और  अधिक  होती  ।  इस  परियोजना  को  लागू  करने  के  लिए  कोई  उचित  तंत्र  भी  कभी
 स्थापित  नहीं  किया  गया  ।  कोई  उचित  तंत्र  कभी  भी  स्थापित  नहीं  किया  गया  ।  अब  ऐसी  कोई
 मीट्रो  रेल  प्राधिकरण  नहीं  है  जो  कि  स्वतन्त्र  निर्णय  ले  सके  ।  छोटे-मोटे  प्रयोजनों  के  लिए  उन्हें  आना
 पड़ता  है  और  रिपोर्ट  करनी  पड़ती  कई  मामलों  पर  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  हुआ  है  क्योंकि  उन्हें  इन
 मामलों  पर  मंजूरी  लेने  के  लिए  रेलवे  बो्ड  के  पास  आना  पड़ता  इसके  परिणामस्वरूप  वहां  कोई
 तन्त्र  स्थापित  नही  हुआ  |  वहां  कोई  स्वतन्त्र  प्राधिकरण  नहीं  है  और  उन्हें  मंजूरी  हेतु  किसी  अन्य
 करण  के  पास  जाना  पड़ता  अतः  जिन  निविदाओं  को  अन्तिम  रूप  देने  में  छह  महीने  से  अधिक  का
 समय  न  लगता  वही  ।8  से  54  महीनों  का  विलम्ब  हुआ  निविदाओं  को  अन्तिम  रूप  देने  और  उन्हें
 देने  में  ।2  से  34  महीनो  का  समय  लगा  चुंकि  कार्य  की  उचित  देखभाल  नहीं  हुई  है  उन्होंने  उन

 जिनके  कार्य  भी  वे  यह  जानने  के  लिए  कि  वे  समय  पर  काय॑  कर  रहे  हैं  अथवा  नहीं  जांच
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 नहीं  कर  सकते  थे  ठेके  की  अवधि  में  एकमुश्त  वृद्धि  कर  देर  से  दिए  गए  ठेकों  के  लिए  भी  ठेकेदारों
 को  10  से  68  महीने  तक  की  अवधि  की  वृद्धि  की  क्या  आप  यह  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  10
 करोड़  से  20  करोड़  रुपए  तक के  ठेकों  को  प्रारम्भ  करने  की  अवधि  में  पांच  वर्ष  से  अधिक  समय  तक
 की  वृद्धि  की

 गई  ।  यह  स्थिति  इसलिए  आई  क्योंकि  रेलवे  ने  परियोजनाओं  को  प्रारम्भ  करने  के  लिए
 आवश्यक  तन््त्र  की  स्थापना  नहीं  की  थी  ।

 क्या  केवल  मैं  ही  यह  कह  रहा  हूं  कि यह  परियोजना  आवश्यक  मन्त्रिमण्डल  के  एक
 नोट  में  यह  गया  था  कि  यह  परियोजना  आवश्यक  है  ।  फिर  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  फिर
 रेल  अभिसमय  समिति  ने  भी  यही  और  उसके  पश्चात्  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  सम्बन्धी  समिति
 ने  भी  यही  कहा  |  इन  समितियों  के  यह  कहने  के  बावजूद  और  मन्त्रिमण्डल  के  यह  कहने  के  बावजूद
 उन्होंने  आज  तक  निर्माण  के  प्रयोजत  और  रेल  चलाने  के  लिए  कोई  प्राधिकरण  नहीं  बनाया  इसके
 परिणामस्वरूप  और  अधिक  विलम्ब  होगा  ।

 मैं  यह  सब  केवल  इसलिए  नहीं  बता  रहा  हूं  कि  लोगों  को  यह  बताऊं  कि  मीट्रो  रेल  का  काम
 खराब  इसके  पीछे  मेरा  एक  आज  भी  उन्हें  इस  पर  ध्यान  देना  बाहिए  और  एक
 प्राधिकरण  बनाना  चाहिए  जो  कार  पूरा  करने  के  लिए  पूरी  तरह  से  जिम्मेवार  हो  ।

 इसके  परिणामस्वरूप  यह  हुआ  है  कि  रेल  डिब्बे  बनाने  के  आदेश  देने  तक  में  अत्यधिक  विलम्ब

 हुआ  वे  लम्बे  समय  तक  डिब्बों  क ेडिजाइन  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दे  सके  और  जब  उन्होंने  उसे
 अन्तिम  रूप  दे  दिया  तथा  उनके  आडंर  प्रस्तुत  किए  तब  भी  मद्रास  स्थित  इंट्रीग्रल  कोच  फैबट्री  ने  उसमें

 रूप  से  विलम्ब  किया  |  जब  दो  अथवा  तीन  वर्ष  के  विलम्ब  के  पश्चात  वे  डिब्बे  प्राप्त  हुए  तो

 उनके  लिए  आवश्यक  था  कि  वे  2  लाख  किलोमीटर  परीक्षण  के  तौर  पर  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया

 इनमें  से  प्रत्येक  प्रोटोटाइप  रेल  का  परीक्षण  2  लाख  किलोमीटर  की  बजाय  केवल  16000

 किलोमीटर  चला  कर  ही  किया  गया  इसे  मैंने  निर्धारित  नहीं  किया  रेलवे  ने  स्वयं  ही  यह
 निर्धारित  किया  है  कि  इसको  परीक्षण  के  तौर  पर  2  लाख  किलोमीटर  तक  चलाया  जाना

 इसके  बजाय  वे  उस  निर्धारित  मानदण्ड  के  10  प्रतिशत  तक  भी  परीक्षण  नहीं  कर  रहे  इससे  बया

 होगा  ?  कभी  कोई  दुर्घटना  होगी  और  फिर  वे  इसका  आरोप  किसी  और  पर  मढ़  देंगे  और  स्वयं  इसकी

 जिम्मेदारी  नहीं  आज  इन  तथ्यों  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  रेल  मन्त्री  इन  रेलों  को

 परीक्षण  के  तौर  पर  चलाने  के  लिए  उचित  व्यवस्था  कर  सके  ।  ऐसा  अभी  तक  नहीं  किया  जा  सका

 2.58  स०  १०

 बसवराजेश्वरी  पीठासीन  हुईं  ]

 दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  मीट्रो  रेलवे  के  लिए  प्रह्प्रबन्धक--म ेरा  विचार  है  कि  पिछले  पांच

 अथवा  छः  वर्षों  में  एक  के  बाद  एक  करके  पांच  अथवा  छः  नियुक्त  किए  गए  ओर  वे  भी  आठ  से  दस

 महीनों  अथवा  अधिक  से  अधिक  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  और  वह  भी  उनके  कार्यकाल  की  समाप्ति

 पर  ।  शायद  वह  रेलवे  का  महाप्रबन्धक  पदोन्नत  किए  जाने  के  हकदार  थे  परन्तु  कोई  अन्य  स्थान  रिक्त

 नहीं  था  अतः  उसे  मीद्रो  रेलवे  का  महाप्रबन्धक  नियुक्त  कर  दो  क्योंकि  इसका  तो  कोई  मालिक  ही  नहीं

 यह  प्रवृत्ति  रही  यह  भी  एक  कारण  था  जिसके  कारण  विलम्ब  हुआ

 लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  में  विलम्ब  के  कारणों  का  विश्लेषण  किया  गया  है--ठेकों  को  अन्तिम  रूप
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 ममले  दत्त  ]

 अवधि  बढ़ाने  में  विलम्ब  देखभाल  न  होने  के  कारणों  का  विश्लेषण  किया  गया  परन्तु  एक
 कारण  यह  रहा  है  कि  इस्पात  और  सीमेंट  जैसी  आवश्यक  सामग्री  की  पूर्ति  क ेलिए  कोई  प्राथमिकता

 नहीं  दी  गई  ।  वे  इसे  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना  कहते  हैं  और  जब  इस्पात  और  सीमेंट  की  कमी  होती  है
 तो  वे  इसको  प्राथमिकता  नहीं  देते  अब  कोई  अभाव  नही  है  और  प्रत्येक  वस्तु  उपलब्ध  परन्तु
 तब  भी  बचे  हुए  काये  को  पूरा  करने  में  काफी  विलम्ब  हो  रहा  गाड़ियों  को  चलाने  में  अत्यधिक

 विलम्ब  हुआ

 कुछ  संसद  सदस्यों  ने  मेट्रो  रेलवे  का  दौरा  किया  है  और  हमें  यह  बताया  गया  कि  जिस  नियंत्रक
 के  माध्यम  से  1-1/2  मिनट  के  अन्तराल  पर  गाड़ियां  चलाई  जाती  हैं  अभी  तक  प्राप्त  ही  नहीं  किया

 गया  इसके  परिणामस्वरूप  अब  गाड़ियां  आठ  से  दस  के  अन्तराल  पर  ही  चल

 3.00  भ०  प०

 उनका  कहना  है  कि  इसमें  चार  वर्ष  जब  वे  कह  रहे  हैं  कि  इसमें  चार  वर्ष  लगेंगे  ।  जब  वे  कह  रहे
 हैं  कि  इसमें  चार  वर्ष  लगेंगे  तौ  इसमें  आठ  से  दस  वर्ष  लगेंगे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  मीट्रो  रेलवे  के  पूरी
 तरह  तेयार  हो  जाने  के  बावजूद  भी  इस  नियन्त्रक  के  अभाव  में  गाड़ियां  उचित  रूपसे  नहीं  चल  पायेंगी  ।
 वे  मीद्रो  रेलवे  के  निर्माण  कार्य  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले  तरीकों  के  बारे  में  भी  निर्णय  नहीं  कर  पाए

 वे  अभी  भी  इस  बारे  में  परीक्षण  कर  रहे  हैं  कि क्या  तरीका  अपनाया  जाए  और  ठेका  आदि  किस
 प्रकार  दिया  रेलवे  को  अब  तक  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  कर  लेनी  चाहिए  परन्तु
 रेलवे  ने  ऐसा  नहीं  किया  ।  इन  15  वर्षों  की  अवधि  में  उन्हें  यह  सबक  लेना  चाहिए

 कलकत्ता  के  कुछ  स्थानों  पर  जनजीवन  अवरूद्ध  हो  गंया  है  क्योंकि  हम  भी  ड़भाड़  वाले  स्थान  पर

 मीट्रो  रेलवे  का  निर्माण  कर  रहे  राज्य  सरकार  के  साथ  कोई  समन्वय  नहीं  मुझे  बिश्वास  है  कि
 अन्त्री  जी  इससे  इन्कार  करेंगे  परन्तु  मैं  अपना  अनुभव  बता  रहा  हूं  कि  जब  मैंने  संसद  सदस्य  के  रूप  में
 राज्य  सरकार  और  मीट्रो  रेलवे  के  बीच  समन्वय  स्थापित  करने  का  प्रयास  किया  था  ।  मैं  शहरी  कार्य
 मन्त्री  के पास  1985  में  गया  था  उस  समय  शहरी  कार्य  मन्त्री  ने  कहा  था  कि  उन्होंने  कई  बैठकें  आयो
 जित  की  है  परन्तु  मीट्रो  रेलवे  के  महाप्रबन्धक  एक  भी  बैठक  में  नहीं  आए  और  अब  मैं  कोई  बैठक  नहीं
 बुलाऊंगा  क्योंकि  महाप्रबन्धंक  बेठक  में  उपस्थित  नहीं  होते  फिर  मैं  कलकत्ता  के  मेयर  के  पास  गया
 और  मैंने  पाया  कि  वहूं  भी  वहीं  स्थिति  मैंने  व्यक्तिगत  रूप  से  महाप्रबन्धक  को  दो  संदेश  भिजवाए
 एक  टेलीफोन  से  और  दूसरा  पत्र  द्वारा  ।  महाप्रबन्धक  मेबर  से  मिलने  नहीं  मुझे  मालूम  हे  रेलमंत्री
 समन्वय  की  कमी  को  नहीं  मानेंगे  ।  वह  कहेंगे  कि  राज्य  सरकार  सहयोग  नहीं  करती  है  और  इसी  प्रकार
 अन्य  आरोप  लगायेंगे  परन्तु  यह  मेरा  व्यक्तिगत  अनुभव  है  और  कोई  ध्यक्ति  इससे  इन्कार  नहीं  कर
 सकता  है  ।  मैंने  रेलवे  बोर्ड  के  चेयरमंन  को  यह  बताया  है  कि  मीद्रो  रेलवे  का  कार्य  किस  प्रकार  चल  रहा

 मीट्रो  रेलवे  के  प्रबन्धक  का  यह  काय  क्या  आप  राज्य  सरकार  के  सहयोग  की  आशा  करते
 मैं  यह  नहीं  जानता  हूं  कि  स्थिति  में  कोई  सुधार  हुआ  है  अथवा  नहीं  परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  रेल  मंत्री

 इस  पंर  धान  देंगे  और  इस  स्थिति  को  सुधा

 श्री  शरद  विधे  उत्त  :  सभापति  ये  दो  विधेयक  अर्थात्  रेल  दावा
 अधिकरंण  विधेयक  और  भूमिगंत  रेल  सेंशोध॑क  विधेयक  सदन  के  समक्ष  बिचाराधीन
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 5  1909  रेल  दावा  अधिकरंण  विधेयक  और

 भूमिगत  रेल  संशोधन  विधेयक

 वास्तव  में  इन  दोनों  को  मिला  देने  पर  भी  उनमें  कोई  समानता  नहीं  है  सिवाय  इसके  कि  इन  दोनों
 विधेयकों  को  रेल  मन्त्रालय  प्रस्तुत  कर  रहा  मैं  स्पष्ट  करता  हुं  कि  मैं  केवल  रेल  दावा
 करण  विधेयक  पर  ही  टिप्पणी  करूंगा  ।

 मैं  सभा  के  समक्ष  इस  रेल  दावा  अधिकरण  विधेयक  का  हादिक  स्वागत  करता  इसका  उद्देश्य
 न्यायाधिकरण/न्यायाधिक रणों  की  स्थापना  का  प्रावधान  करना  है  जिनमें  हानि  और  रेलवे  को  परिवहन
 के  लिए  सौपे  जाने  वाले  सामान  अथवा  जानवरों  को  पहुंचे  नुकसान  के  लिए  रेलवे  के  विरूद्ध  दावों  का
 निपटारा  किया  इनमें  मालभाड़े  आदि  की  वापस  अदायगी  के  सम्बन्ध  में  द्षवों
 और  रेल  दुर्घटना  के  कारण  दुर्घटना  दावों  का  निपटारा  होगा  जिनका  इस  समय  दावा  आयुक्त  द्वारा  निपटान

 किया  जा  रहा  पहले  दो  प्रकार  के  जिनका  मैंने  अभी  जिक्र  किया  सिविल  न्यायालयों  में

 निपटारा  हो  रहा  यह  एक  मान्य  तथ्य  है  कि  हसारे  सिविल  न्यायालयों  में  काय॑  का  अत्यधिक  बकाया

 है  ।  अतः  जिन  लोगों  ने  चार  अथवा  पांच  मामलों  में  रेलवे  के  विरुद्ध  दावे  प्रस्तुत  किए  हैं  उनको  शीघ्र
 काम  दिलाया  जाएं  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  कहा  है  ।

 न्यायाधिकरण  का  विचार  भी  प्रशंसनीय  है  |  इसमें  उपाध्यक्ष  और  न्यायिक  और
 नीकी  सदस्य  न््यायाधिकरण  को  जितना  सम्भव  हो  सका  है  उतना  स्वतन्त्र  बनाया  गया

 नियुक्तियां  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  की  जायेंगी  ।  अध्यक्ष  की  नियुक्त  राष्ट्रपति  द्वारा  भारत  के  मुख्य
 स्यांयाधीण  के  परामर्श  से  की  जहां  तक  अन्य  सदस्यों  का  सम्बन्ध  है  उनकी  नियुक्ति  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  की  उन्हें  हटाए  जाने  वाला  भाग  भी  प्रशंसनीय  किसी  को  भी  दुवयेवहार
 सिद्ध  होने  के  सिवाय  किसी  आधार  पर  हटाया  नहीं  जा  सकता  हैं  अथवा  कार्य  करने  की  अक्षमता  जिसे

 किसी  न्यायाधीश  के  समक्ष  सिद्ध  करना  होगा  ।  ये  सब  अच्छी  व्यदस्थाएं  हैं  जो  जनता  के  दावों  के

 टारे  के  लिए  न्यायाधिकरण  को  एक  स्वतनत्र  और  निष्पक्ष  संस्था  बनाती  है  प्राविधिकता  की  भी  अवहेलना
 करनी  पड़ती  है  क्योंकि  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  की  व्यवस्थाओं  को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  लेकिन

 वे  प्राकृतिक  न्याय  के  नियमों  का  पालन  उच्च  न्यायालय  को  की  गई  एक  सीधी  अपील  के  अलावा

 और  कोई  अपील  नहीं  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  यह  स्थायाधिकरण  पहले  से  ही  लंबित  पढ़ें  हजारों
 दावों  के  शीघ्र  निंपटान  में  निश्वय  ही  सहायंक  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  लगभग  22000

 वावे  जो  तीम  साल  पुरनि  लम्बित  पड़े  हुए  ऐसे  भी  दावे  हैं  जो  इससे  भी  अधिक  समय  से  लम्बित

 पड़े  हुए  हैं  ।  इस  प्रकार  यह  न््याथाधिकरण  निश्चय  ही  इन  लम्बित  मामलों  को  निपटाने  में  तथा  इस

 राष्ट्र  क ेउन  नागरिकों  को  न्याय  दिलवाने  में  सहायक  सिद्ध  होगा  जो  यात्रा  करने  के  लिए  तथा  अपना

 सामान  तथा  मवेशी  भेजने  के  यिए  रेलवे  का  उपयोग  क रते  हैं  ।

 यह  कहने  कै  मैं  जहा  तक  इस  घिध्ेयक  का  सम्बन्ध  कुछ  आलोचनात्मक  टिप्पणी  करना

 चाहूंगा  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  मैं  इस  सत्र  के  दौरान  इस  विधेयक  को  लाने  के  तक  को  सही-सही

 नहीं  समझ  हूं  ।  भारतीय  रेल  अधिनियम  पहले  से  ही  संसद  के  समक्ष  है  जिसे  संयुक्त  प्रवर  समिति

 को  सौंपा  गया  जब  वह  विधेयक  पहले  से  ही  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  समक्ष  है  तो  यह  बात्त  मेरी

 समझ  में  नहीं  आ  रही  है  कि  इस  भाग  को  क्यीं  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 इस  दष्टिकौण  के  कारण  काम  अधिक  होगा  और  जटिलता  कई  स्थानों  पर  वर्तमान

 भारतीय  रेल  अंधिनियम  की  विभिन्न  धाराओं  का  उल्लेख  किया  गया  जैसे  ही  इस  विधेयक  की

 पारित  किया  जाएगा  और  जब  पुराने  रेल  अधिनियम  के  स्थान  पर  नया  रेल  अ  घिनियम  लाया  जाएगा
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 रेल  दावा  अधिकरण  विधेयक  और  26  1987

 भूमिगत  रेल  संशोधन  विधेयक

 शरद  दिश्व  ]

 तो  सरकार  क्रो  प्रस्तावित  विधेयक  में  परिणामी  संशोधन  करने  क ेलिए  एक  बार  फिर  एक  संशोधन
 विधेयक  लाता  रेल  मन््त्री  यह  बतायेंगे  कि  मुख्य  रेल  अधिनियम  के  स्थान  पर  नए  रेल
 नियम  को  लाने  से  पहले  इस  विधेयक  को  लाने  के  पीछे  क्या  तक  है  ।

 पूरे  समय  हमें  यह  बताया  जाता  रहा  है  कि  उपाध्यक्ष  तकनीकी  सदस्य
 और  अन्य  विधिक  सदस्य  आदि-आदि  होंगे  लेकिन  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  कि  उसमें  कितनी
 पीढें  होंगी  केवल  वित्तीय  ज्ञापन  में  अवश्य  यह  बताया  गया  है  कि  उसमें  19  न्यायपीढें  होंगी  जो  इस
 विधेयक  के  अंतर्गत  स्थापित  की  अगर  इसका  उद्देश्य  रेलवे  के  प्रति  दावे  करने  वालों  को  शीघ्र
 न्याय  दिलाया  है  तो  जहां  तक  इस  न्यायाधिकरण  का  सम्बन्ध  है  हमें  भधिक  संख्या  में  न्याय  पीठ  चाहिएं  ।
 वतंमान  में  पूरे  भारत  के  प्रत्येक  जिले  में  जिला  अदालतें  हैं  और  लोग  जिला  अदालतों  में  अपने  दावे  कर
 सकते  यहां  तक  कि  अन्य  सिविल  अदालतों  में  भी  रेलवे  के  विरुद्ध  दावे  किये  जा  सकते  अगर  हम

 पूरे  भारत  में  कुछ  ही  न्याय  पीठें  स्थापित  करें  तो  इसका  मूल्य  उद्देश्य  अधूरा  रह  जाएगा  क्योंकि  साधारण
 व्यक्ति  या  गरीब  व्यक्ति  इन  तक  नहीं  पहुंच  पाएगा  ।  उनके  लिए  उन  न्यायपीठों  तक  जाना  और  उनमें

 ,  अपने  मुकदमें  चलाना  मुश्किल  होगा  ।

 मेरा  यह  कहना  है  कि  सरकार  को  19  से  अधिक  न्यायपीठ  स्थापित  करने  के  बारे  में  सोचना
 कम  से  कम  जिला  अदालतों  की  संख्या  के  बराबर  न्यायपीढें  स्थापित  की  जानी  उन

 न््यायपीठों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  जाने  की  शक्ति  दी  जानी  चाहिए  ताकि  वे  दूर-दराज  के
 क्षेत्रों  में  भी  जा  सकें  और  रेलवे  के  विरुद्ध  दावों  की  सुनवाई  कर  अधिनियम  में  उपाध्यक्षों  की
 सख्या  को  नियत  करने  के  बजाये  लचीला  रखा  जाना  अगर  उन्होंने  कहा  होता  कि  उपाध्यक्षों
 की  संख्या  समय-समय  पर  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  तय  की  जायेगी  तो  इस  अधिनिम  के  संदर्भ  में  वह  बात
 ज्यादा  ठीक  योग्यताओं  के  बारे  में  मुझे  इस  शत  के सिवा  और  कुछ  नहीं  कहना  है  कि  उपाध्यक्ष
 ओर  अन्य  सदस्य  भारतीय  विधि  सेवा  तथा  रेल  प्रशासन  से  भी  लिए  जहां  तक  रेलवे  से  संबंधित
 दावों  का  संबंध  है  इसमें  अगर  हम  लोगों  का  विश्वास  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  ऐसे  न््यायाधिक  रणों  के

 लिए  न््यायाधिकरण  के  सदस्यों  को  रेलवे  प्रशासन  से  नहीं  लिया  जाना  वे  रेलवे  का  पक्षपात
 करते  हैं  और  दावा  करने  वाले  सोचते  हैं  कि  इस  पक्षपात  का  उन्हें  सामना  करना  होगा  ।  इसलिए  यहू्
 ज्यादा  अच्छा  होगा  अगर  इसमें  रेलवे  प्रशासन  के  लोगों  को  नहीं  लिया  जाता  और  यह्  प्रावधान  नहीं
 किया  जाता  ।

 इसी  मैं  यह  समझने  में  असमर्थ  हूं  कि भारतीय  विधि  सेवा  में  से  लोगों  को  क्यों  लिया  जा

 रहा  जब  हम  कहते  हैं  कि  वे  व्यक्ति  जो  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  होने  के  योग्य  हैं  या  जो  बतंमान
 में  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  हैं  या  भूतपूर्व  न््यायधीश  उन्हें  रखा  जा  सकता  है  तो  इस  प्रकार

 पूरी  न्यायिक  सेवाएं  इसमें  आा  जाती  इसमें  यह  कहना  कोई  आवश्यक  नहीं  था  कि
 निक  संवर्ग  के  व्यक्तियों  ज॑ंसे  विधिक  सेवा  अर्थात  विधि  और  न्यायिक  से  लिए  जायेंगे  ।  इससे  पक्षपात

 हो  सकता  है  और  दावा  करने  वाला  इसे  पक्षपातरहित  न््यायाधिकरण  नहीं  समझेगा  ।

 अंत  मैं  कहूंगा  कि  कार्य-वितरण  का  कार्य  सरकार  के  लिए  छोड़  दिया  गया  इससे  कई

 व्यावहारिक  दिक््कतें  पैदा  होंगी  ।  तब  कोई  मुकदमा  किया  जाएगा  तो  किसी  न््यायाधिकरण  को  हसके

 आवंटन  के  लिए  पहले  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजा  इसलिए  आपको  प्रादेशिक  न्यायाधिकरण
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 या  प्रादेशिक  न्यायपीठें  स्थापित  करनी  चाहिए  थीं  ताकि  मामला  उस  प्रदेश  में  स्थित  न्यायपीठ  के  पास
 भेजा  जा  सकता  ।  यह  ज्यादा  आसानी  से  हो  जाता  ।

 जहां  तक  उच्च  न्यायालय  में  अपील  करने  का  सम्बन्ध  इसके  लिए  90  दिनों  की
 समय  सीमा  दी  गई  मुझे  यह  पता  नहीं  है  कि  प्रतिबंधन  अधिनियम  की  धाराएं  इस  पर  लागू  होंगी  ।
 इस  बात  को  स्पष्ट  कर  दिया  जाना  चाहिए  था  कई  बार  हमें  प्रमाणित  प्रतियां  प्राप्त  नहीं  होती
 हैं  और  हम  सही  समय  पर  अपील  दायर  नहीं  कर  पाते  हैं  इसमें  देरी  हो  जाती  है  इस  देरी  की  क्षमा  के
 लिए  इसमें  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 क्षी  भट्टम  भी  राममूति  :  सभापति  मैं  अपने  विद्वान  साथी  श्री  शरद
 दिध  द्वारा  उठाये  गए  कुछ  तकंसंगत  मुद्दों  का समर्थन  करता

 प्रारम्भ  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  विचार  करने  का  अनुरोध  करूंगा  कि  क्या  अब  भी
 स्थिति  की  पुनः  जांच  करना  और  इस  विधेयक  को  भी  उस  विधेयक  के  साथ  चयन  समिति  के  पास
 भेजना  ?  उपयुक्त  होगा  जो  पहले  से  ही चयन  समित  समिति  के  समक्ष

 जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  कई  तकंसंगत  बातें  यहां  कही  गई  हम  इस  विषय  पर  एक  विस्तृत
 कानून  बनाना  चाह  रहे  हमें  हमेशा  शताब्दि  पुराने  भारतीय  रेल  अधिनियम  पर  आश्रित  रहना  पड़ता
 है  जो  हमें  ओपनिवेशिक  स्मृतिचिन्हों  की  याद  दिलाता  अगर  हम  इस  विधेयक  में  पूरे  अध्याय  7  को
 देखें  तो  इसमें  भारतीय  रेल  अधिनियम  की  विभिन्न  धाराओं  के  संशोधन  मूल
 भारतीय  रेल  अधिनियम  को  समग्र  रूप  में  वैसा  ही  ले  लिया  गया  है  हमने  इसमें  केवल  कुछ
 संशोधन  ही  किये  इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  हमें  इस  बारे  में  विस्तृत  कानून  बनाना  चाहिए
 ओर  उसमें  जो  कुछ  भी  अब  सोचा  जा  रहा  है  और  जो  कुछ  भी  विचाराधघीन  है  या  प्रवर  समिति  के  समक्ष

 सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।  ताकि  हमे  शताब्दी  पुराने  कानून  का  सहारा  न  लेना  पड़े  और  आज
 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के लिए  समय-समय  पर  बार-बार  कानून  न  बनाना  पड़े  ।

 मुकदमेब/|जी  क्यों  होती  है  ?  दावों  की  संख्या  में  वृद्धि  क्यों  हो  रही  है  ?  पहले  इस  बात  को  देखा
 जाना  मेरे  रेलवे  सेफ्टी  पफोमेन्स  198  विन्यू  की  एक  प्रति  इसके

 वर्ष  1977-78  में  रेल  दुर्घटनाओं  मे  172  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  और  421  व्यक्ति  घायल
 उन्हें  45.82  लाख  रुपये  की  राशि  का  मुआवजे  के  रूप  में  भुगतान  किया  सामान्यतः

 मुआवजे  की  राशि  अत्येक  व्यक्ति  मृतक  के  लिए  एक  लाख  रुपये  की  होनी  172  भादमियों  के

 लिए  कितना  मुआवजा  दिया  जाना  चाहिए  ?  और  उन्हें  कितना  मुआवजा  दिया  गया  ?  केवल  45.82
 लाख  वबषं  198  1-82  में  रेल  दुघंटनाओं  में  446  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  और  717  व्यक्ति
 धायल  हुए  ओर  मुआवजे  के  रूप  में  उन्हें  केवल  46.13  लाख  रुपये  दिये  एक  लाख  रुपये  का

 भुगतान  देने  की  बात  केवल  काग़जों  तक  ही  सीमित  व्यावहारिकता  में  नहीं  इसलिए  मैं  माननीय
 मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  रेल  दुघंटना  में  मरे  व्यक्ति  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखे  बिना  उन्हें
 एक  लाख  रुपये  का  न्यूनतम  मुआवजा  दिया  जाना  शायद  अधिनियम  से  इसके  लिए  प्रावधान
 करना  संभव  नहीं  इसके  प्रावधान  नियमों  में  दिया  जाना  इसे  स्पष्टतः  निर्धारित  किया
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 जाना  अन्यथा  इसमें  बड़ी  कठिनाई  होती  है  और  लोगों  को  अत्यंत  परेशानी  का  सामना  करना

 पड़ता

 कृपया  भारतीय  रेल  अधिनियम  की  घारा  73  देखिये  ।  उसमें  असेक  कमियां  इसके  अनुसार
 रेल  प्रशान  रेल  द्वारा  वहन  किये  जाने  वाले  माल  के  संबंध  में  प्राकृति  असमाजिक

 परेषितो  आदि  की  भूल-चूक  अथवा  लापरवाही  के  अलावा  किसी  अन्य  कारण  से  हुए  माल  की

 हानि  होने  क्षतिग्रस्त  होने  अथवा  अवह्ास  के  लिए  उत्तरदाई  इसलिए  विभिन्न  पार्टियों  द्वारा  किये

 गये  दावों  को  अस्वीकार  किया  जा  रेलवे  प्रशासन  के  पास  उक्त  दाबों  को  अस्वीकार  करने  की
 काफी  गुंजाइश  है  ।

 धारा  74  के  अन्तगंत  जब  माल  मालिक  के  जोखिम  पर  एक  बुक  किया  जाता  है  तो  रेलवे
 प्रशासन  उक्त  हानि  अथवा  क्षति  के  लिए  तब  तक  उत्तरदाई  नहीं  है  जब  तक  दावेदार  इसका  प्रमाण

 ब्रस्तुत  नहीं  करता  कि  यह  हानि  लापरवाही  के  कारण  हुई  इस  प्रकार  इसकी  काफी  गुंजाइश  है  ।
 भारी  संख्या  में  मामले  अस्वीकार  किये  गये  मेरे  पास  इसके  अंकड़े  हैं  और  में  उन्हें  यहां  उद्धृत
 करना  चाहता  हूं  :--

 जितने  मूल्य  के  दावे  स्वीकार  किये  गये  और  प्राप्त  आय  से  भुगतान  किये  गग्रे  दावों  के

 मूल्य  का  प्रतिशत  वर्ष  198  2-83  में  21.५  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  वर्ष  1983-84
 30.5  करोड़  रुपये  हो  गया  तथा  फिर  वर्ष  1984-85  $  में  यह  बढ़कर  33  करोड़
 रुपया  हो  गया  ।

 इस  प्रकार  यह  21.9  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  33  करोड़  रुपये  हो  गया  इसमें  सर्दव  वृद्धि  हो  रही
 यह  एक  पहलू  है  जिसे  मैं  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता  हूं  ।

 दूसरी  ओर  यदि  आप  मामलों  की  संछ्या  पर  देखें  तो  4  से  7  लाख  मामलों  के  दावे  प्रति  वर्ष
 विभिन्न  पार्टियों  तथा  ग्राहकों  द्वारा  किये  जा  रहे  इन  दावों  में  से  जिन्हें  अस्बीका.र  कर  दिया  जाता  है
 उनकी  संख्या  35  से  40  प्रतिशत्र  तक  उदाहरण  के  लिए  वर्ष  1984-85  में  1,68,000  दावों  का

 भुगतान  किया  गया  तथा  1,7  3,000,  दावों  को  अस्वीकार  कर  दिया  गया  ।  इस  प्रकार  कई  दावे  किसी
 न  किसी  आधार  पर  अस्वीकार  कर  दिये  जाते  मैंने  पहले  बताया  था  कि  इन  मामलों  को  शीघ्रता
 से  कुछ  दलील  पेश  करना  और  तदोपरान्त  प्रस्तुत  किये  दावे  को  नंकारना  प्रशासन  के  त्रिए
 कंसे  सम्भव  है  ।

 दूसरा  दिलचस्प  ६ह  6  रेल  विभागों  के  अन्तर्गत  अगस्त  1985  के  अन्तिम  दस  दिनों  के  दौरान
 अस्थीकार  किये  गये  363  मामलों  के  नमूना  अध्ययन  से  प्रकाश  में  आया  इससे-क्या  बातें  सामने
 आई  हैं  ?

 अस्थीकार  किये  गयै  दावों  की  संख्या

 पार्टी  की  लापरवाही  से  364

 6  म्वह  के  भीतर  न  दिये  गये  दायों  के  नोटिस  328
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 अस्वीकार  किए  गए  वायों  की  संख्या

 पैकिंग  की  त्रुटिपूर्ण  हालत  145
 ग्रशतत  लदान  101

 इस  प्रकार  अस्वीकार  किये  गये  अधिकांश  मामले  केवल  तकनीकी  आधार  पर  ही  अस्वीकार
 किये  गये  थे  जिसमें  ग्राहकों  को  भारी  कंठिनाई  का  सामना  करना  रेल  विभाग  को  जनता  का
 विश्वास  प्राप्त  करना  चाहिए  था  लेकिन  इसके  बजाय  वह  उनके  लिए  असंख्य  समस्याएं  पैदा  कर  रहा

 इसलिए  इससे  मुद्दे  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  किये  जाने  की  आवश्यकता

 इस  प्रकार  इससे  उन्हें  न्यायाधिकरण  में  जाने  का  अवसर  ही  नहीं  मिलेगा  अपितु  कतिपय  उन
 परिस्थितियों  से  भी  बचा  जा  सकेगा  जो  उन्हें  न्यायालय  में  अथवा  न््यायाधिकरण  में  जाने  को  मजबूर
 करती  इस  समय  कितने  मुकदमे  लम्बित  पड़े  मंत्री  महोदय  ने  कहा  ये  लगभग  52,000  और
 उससे  अधिक  तथ्यों  के  संबंध  में  मेरे  पास  कुछ  आंकड़े  उपलब्ध  मेरे  पास  आठवीं  की
 लोक  लेखा  समिति  की  रिपोर्ट  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  न्यायालय  में  चनाये  जा  रहे  मुकदमा
 में  प्रतिवर्ष  निरंतर  वृद्धि  हो  रही  है  तथा  रेल  विभाग  के  विरुद्ध  की  गई  डिक्रियों  और  डिक्रियों  के
 स्वरूप  मुआवजे  के  रूप  में  दी  गई  धनराशि  में  वृद्धि  हो  रही  इसका  मतलब  है  कि  उक्त  मामलों  को
 अमान्य  आधार  पर  अस्वीकार  किया  वर्ष  1983-84  3-84  में  33,305  नये  मुकबमे  दायर  किए  गये  ।
 वर्ष  1984-85  5  यह  संख्या  घटकर  29,000  और  इससे  अधिक  हो  गई  ।  इस  प्रकार  हजारों  मुकदमे  पड़े
 हुए  इसलिए  19  न््यायपीठों  तथा  एक  न्यायाधिकरण  के  लिए  इन  सब  समस्याओं  की  जांच  पड़ताल
 करना  कैसे  सम्भव  है  ?  जैसा  कि  मेरे  पूवंबक्ता  पहले  बता  चुके  यह  बिल्कुल  भी  सम्भव  नहीं

 पहले  न्यायालय  के  अधिकार  क्षेत्र  में  वह  स्थान  भी  आता  था  जहां  से  यात्री  अपना  पास  लेता  था
 अथवा  अपना  टिकट  खरीदता  था  या  हुलाई  के  लिए  दिये  गये  माल  की  रसीद  प्राप्त  करता  उन
 स्थानों  में  भी  मुकदमे  दायर  किये  जा  सकते  थे  अब  यह  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  अब  इस  काम  को  19
 न्यायपीठों  तक  रीमित  कर  दिया  गया  अतः  अब  मुकदमा  दायर  करना  कठिन  हो  यह्दां  तक

 कि  अभी  तक  इसका  कोई  उल्लेग्व  नहीं  किया  गया  है  कि  इन  न्यायपीठों  की  स्थापना  कहां  की

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 थी  भट्टम  श्रीरामसृति  :  अपनी  पार्टी  की  ओर  से  केवल  मैं  ही  इस  विधेयक  पर
 बोलमे  वाला  ध्यक्त  हूं  ।  कृपया  मुशे  थोड़ा  और  समय  दीजिए  ।  मैं  चार-पांच  मिनट  से  अधिक  समय

 नहीं  लूंगा  ।

 अब  मैं  यह  स्पष्ट  कर  दूं  कि  कठिनाइयां  कैसे  पैदा  होती  हैं  और  ग्राहक  कि  प्रकार  यहां  तक
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  किस  प्रकार  भारी  नुकसान  होता  है  और  किस  प्रकार  उनके  सामने  अन्य
 प्रकार  की  अनेक  कठिनाइयां  आती  मुझे  लोक  लेखा  समिति  की  रिपोर्ट  से  पढ़ने  की  अनुगति  दी
 जाय  ।  रिपोर्ट  में  इसका  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  है  कि  मार्ग  में  खाद्यान्तों  को  हुई  क्षति  वर्ष

 1977-78  में  23.27  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  वर्ष  1983-84  में  95.85  करोड़  रुपया  हो  गई

 इस  बारे  में  किया  जाए  ?  खाद्यान्तों  की  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  की  ढुलाई  करते  समय  अत्यधिक

 क्षति  होती  है  अथवा  नुकसान  होता  यह  स्वाभाविक  है  कि  लोग  अपनी  शिकायतों  तथा  अन्य
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 भट्टम

 समस्याओं  का  दावा  न््यायाधिकरण  के  समक्ष  प्रस्तुत  अब  हम  दावों  पर  एक  नजर  डालते
 लोक  लेखा  समिति  ने  पाया  कि  वर्ष  1977-88  से  1984-85  5  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  रेल

 बहन  में  हुई  खाद्याननों  की  चोरी  और  नुकसान  के  लिए  मुआवजे  के  रूप  में  48.69  करोड़  रुपए
 का  दावा  किया  तथा  निगम  को  रेल  विभाग  से  इसके  लिए  1.17  करोड़  रुपए  की  वसूली  हो  पाई  ।  48

 करोड़  रुपए  और  इससे  अधिक  की  धनराशि  में  से  केवल  ]  करोड़  रुपये  का  भुगतान  किया  गया--इसके
 बारे  में  क्या  किया  जाए  ?  यदि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  ऐसी  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 तो  एक  साधारण  व्यक्ति  का  क्या  होगा  ?  रेल  परिवहन  में  खाद्यानों  की  क्षति  होने  और  उनमें  कमी  आने
 के  कारण  भारतीय  खाद्य  निगम  के  दावों  की  बकाया  राशि  सितम्बर  1985  के  अन्त  में  26.83  करोड़
 रुपए  हो  गई  थी  ।  स्थिति  ऐसी

 सम्मिति  ने  आगे  पाया  कि  रेल  विभाग  ने  वर्ष  1977-78  से  1984-85  5  तक  रेल  परिवहन  में

 हुई  खाद्यान्नों  के  नुकसान|चोरी  और  क्षति  के  कारण  किए  गए  16.29  करोड़  रुपए  के  मुआवजे  के
 दावे  को  अस्वीकार  कर  इसे  कैसे  अस्वीकार  किया  गया  ?  समिति  को  यह  जानकर  आश्चयं॑  हुआ
 कि  31  मां  1982  तक  21.21  करोड़  के  दावों  को  निपटाने  के  लिए  ऐसा  लगता  है  कि  अब  तक

 कोई  प्रयाप  शुरू  नहीं  किया  गया  इसके  बाद  ये  दावे  31  1984  को  बढ़कर  40.62  करोड़
 रुपए  हो  गए  ।  जहां  तक  खाद्यान््नों  का  सम्बन्ध  है  स्थिति  यह

 इसी  मैं  कोल  इण्डिया  के  सम्बन्ध  में  उत्पन्न  हो  रही  कठिनाइयों  के  बारे  में
 कोयले  के  सम्बन्ध  में  कतिपय  स्थानों  पर  यह  देखने  के  लिए  परीक्षण  जांच  की  जाती  है  कि  कोयले  का
 लदान  ठीक  से  हुआ  है  अथवा  नहीं  ।  सितम्बर  1985  में  विभिन्न  कोयला  क्षेत्रों  मे ंलादे  गए  1.18  लाख

 मालडिब्बों  की  परीक्षण  जांच  के  लिए  वजन  किया  गया  गया  ।  परीक्षण  जांच  से  पता  चला  कि  37.49%,
 माल  डिब्बों  में  अधिक  लदान  कियां  गया  41.39  प्रतिशत  माल  डिब्बों  में  कम  लदान  किया  गया
 था  और  केवल  21.12  प्रतिशत  माल  डिब्बों  में  सही  लदान  किया  गया  कठिनाई  यह  यह
 किसका  दोष  है  ?  और  एक-दूसरे  पर  अथवा  एक  पार्टी  से  दूसरी  पार्टी  पर  जिम्मेवारी  डालने  का  काम

 शुरू  हो  जाता  अन्तहीन  और  असंख्य  मुकदमेबाजियां  होती  वाद-विवाद  और  चर्चाएं  होती  हैं
 जिनका  कोई  हल  नहीं  निकलता  ।  इन  समस्याओं  से  निपटने  का  क्या  तरीका  है  ?  हम  इनका  समाधान
 कंसे  कर  सकते

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  यह  इसी  तरह  है  जैसे  कि  सत्ता  पक्ष  में  अधिक  सदस्य

 ,  भी  भट्ट  श्रीरासमृति  :  जहां  तक  माल  डिब्यों  में  लदान  का  सम्बन्ध  उपभोक्ताओं  से
 शिकायतें  आई  हैं  कि  वहन  क्षमता  में  13  से  16  प्रतिशत  तक  कम  कोयले  भरे  जाते  इस  प्रकार  की
 कमी  महसूस  की  जा  रही  और  परीक्षण  जांचों  से  भी  पता  चला  है  कि  माल  डिब्बों  में  ठीक  से  लदान
 नहीं  किया  जाता  है|

 इससे  कहों  अधिक  समय--कयोंकि  आप  घंटी  बजा  रही  हैं  और  मैं  अपने  मुद्दे  पूरा
 करने  में  समर्थ  नहीं  हूंगा  और  अन्ततः  मुझे  रेलवे  की  पूर्ण  अकमंण्यता  का  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  अनूठा
 उदाहरण  का  विवरण  देकर  सन््तोष  करना  यह  स्पष्ट  रूप  से  लोक  लेखा  समिति  के  किसी
 वेदन--50वां  प्रतिविदन--वर्ष  1986-87  6-87  में  लाया  गया  यह  सोने  के  पासंल  गुम  हो  जाने  के  बारे
 में
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 स्थित  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने आगरा  के  लिए  मार्च  1983  में  8  किलोग्राम  सोने
 का  एक  पाल  जिसका  मूल्य  14.8  ला  रुपए  बुक  कराया  यह  वास्तव
 में  26  1983  को  भेजा  गया  जब  बुसावल  पर  माल  डिब्बा  खोला

 सोने  का  पासल  गायब  पाया  सोने  के  पासंल  के  रहस्यमय  ढंग  से  लापता
 टोने  स ेसभी  खोजो  को  चुनोती  मिली

 अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  कोई  भी  इसको  खोज  नहीं  सका  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  यह  गाइड  पुस्तक  से  लिया  गया

 शी  ई०  अय्यप्पू  रेड्डी  यह  तब  घटित  हुआ  था  जब  रेलगाड़ी  बम्बई  से  आगरा  जा
 रही  थी  ।  रास्ते  में

 यह  आठ  किलोग्राम  सोना  गायब  हो  गया  और  दावा  अभी  तक  लम्बित  पड़ा

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  बम्बई  में  कोई  गड़बड़  नहीं

 भरी  ई०  अय्यप्पू  रेड्डी  :  रेलवे  ने  इसको  देना  अध्वीकार  कर  दिया  ।

 शी  सट्टम  भोराममूति  :  यही  घटित  हुआ  है  ।  जब  ऐसी  स्थिति  घटित  होती  है  या  जब  ऐसी
 चटनाएं  पैदा  होती  तो  यह  रेलवे  का  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  कुछ  बेहतर  काम  करने  के  लिए
 प्रशासन  में  सुधार  अन्यथा  यह  बहुत  ही  कठिन  लोगों  के  लिए  केवल  मात्र  न्यायाधिकरण
 को  पहुंच  करने  का  रास्ता  है  जो  स्वयं  पर्याप्त  सन््तोषजनक  और  सान््त्वना  देने  वाला  नहीं

 मैं  समापन  करने  से  एक  महत्वपूर्ण  मुहं  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  जहां  तक
 डिगरियों  का  सम्बन्ध  यदि  एक  बार  डिगरी  हो  जाती  है  तब  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  दावा
 करण  द्वारा  दिए  गए  आदेश  सिविल  न्यायालय  के  डिगरी  के  रूप  में  कार्यान्वित  किए  जाएंगे  ।  और  इस
 प्रयोजन  के  दावा  न्यायाधिकरण  के  पास  सिविल  न्यायालयों  की  सभी  शक्तियां  यह
 घिकरणों  द्वारा  दी  गई  डिगरियों  के  लागू  करने  या  कार्यान्वयन  को  सुरक्षित  करने  के  लिए  लोगों  को
 सिविल  न्यायालय  में  जाने  और  पहुंच  करने  के  लिए  अनुमति  देने  का  प्रश्न  नहीं  जैसी  ही  डिगरी  की
 जाती  तो  राशि  को  तुरन्त  जमा  कराने  का  काम  रेलवे  प्रशासन  का  है  और  जब  आवश्यक  हो  तन
 पार्टी  राशि  निकाल  सके  ।

 यदि  आवश्यक  तो  सम्बन्धित  पार्टियों  को  प्रतिभूति  राशि  जमा  कराने  के  लिए  आग्रह
 कर  सकते  हैं  ।  राशि  निरपवाद  रूप  से  जमा  हो  जानी  चाहिए  और  पार्टी  इसको  निकलवाने  में

 समर्थ  होनी  अन्यथा  न्याय  नहीं  होगा  और  हम  अधिनियम  के  अन्तगंत  अपेक्षित  लाभों  को  प्राप्त

 करने  में  समर्थ  नहीं  होंगे  ।

 धन्यवाद  ।

 श्री  जिजय  एन०  पाटिल  :  मैं  माननीय  मन्त्री  द्वारा  इस  सभा  में  प्रस्तुत  दावा

 करण  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  न्यायाधिकरण  जो  दावे  के  मामलों  को  इससे  दावा

 प्राप्त  करने  वाली  जनता  को  ही  लाभ  नहीं  मिलेगा  बल्कि  रेलवे  को  भी  लाभ  होगा  क्योंकि  रेलवे  माल

 प्रातायात  में  विश्वास  बढ़ेगा  |  हम  सिन्धिया  जी  के  चुस्त  और  गतिशील  कार्यकरण  से  रेल  दुघंटनाएं  कम

 हुई
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 विजय  एन०

 और  वर्ष  1981  में  लगभग  400  मृत्यु  संड्या  की  तुलना  में  वर्ष  1985-86  में  मृत्यु  संख्या
 केवल  66  वर्ष  |985-86  में  जो  दावे  तय  किए  गए  और  मुआवजे  की  राशि  दी  वह
 लगभग  2  करोड़  रुपए  थी  ।  जैसा  कि  मेरे  मित्र  ने  भी  उल्लेख  किया  है  कि  दुर्घटना  के  कारण  हुई  मृत्यु
 के  लिए  मुआवजे  की  अधिकतम  सीमा  एक  लाख  रुपए  में  सुझाव  देना  चाहूंगां  कि  न्यूमतम  सीमा  भी

 होनी  पूर्ण  अपंगता  के  लिए  न्यूनतम  सीमा  50000  रुपए  हो  सकती  यदि  ऐसा  किया  गया
 तो  रेलवे  दुघेटना  से  शिकार  हुए  व्यक्ति  को  बेहतर  न्याय  दिया  जा  ओर  साथ  ही  कुछ  ऐसा
 प्रबन्ध  होना  चाहिए  कि  मृतक  परिवार  या  गम्भीर  रूप  से  घायल  व्यक्तियों  को  मौफ़े  पर  10000  २०
 से  कभ  न  दिए  *

 हम  आशा  करते  हैं  कि  दुर्घटनाओं  से  बचने  के  लिए  सिगनलों  के  आधुनिकीकरण  और

 अपनाए  गए  विभिन्न  तरीके  और  विशेषकर  पुराने  मार्गों  को  बदलने  के  लिए  अनुमानित  व्यय  के  कार्रण

 दुर्घटनाओं  की  संख्या  और  इससे  होने  वाली  मृत्युसंख्या  कम  होती  रेलवे  ने  मार्गों  के  पुननिर्माण
 के  लिए  अगले  15  वर्षो  में  9000  करोड़  रुपये  खर्च  करने  का  प्रस्ताव  किया

 माल  के  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  भेजे  जाने  में  भारी  वृद्धि  होते  तथा  वर्ष  2000  तक  इसमें
 और  वृद्धि  की  सम्भावना  को  देखते  हुए  दावा  न्यायाधिक  रण  का  होना  मितांत  आवश्यक  हो  गया  इस

 देश  में  एक  वर्ष  में  2580  लाख  टन  मालहजारों  किलोमीटर  भेजा  जाता  है  और  हम  आशा  करते
 हैं  कि  वर्ष  2000  तक  माल  यातायात  में  114  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  जाएगी  ।  अतः  माल  पशु  और
 अन्य  मदों  में  क्षति  के  कारण  दावों  की  संख्या  मामलों  को  नियटाने  में  इस  न्यायाधिकरण  और
 19  न्यायपीठों  की  स्थापना  से  मदद

 मैं  समझता  हूं  कि  रेलव्रे  को  अपने  एक  सामाजिक  उत्तरदायित्व  के  रूप  में  जैसा  कि  हम  कुछ
 सामाजिक  मूल्यों  के  बारे  में  वियार  करते  इन  दावों  की  अदायगी  इस  दावा  न्यायाधिकरण  के  माध्यम
 से  करने  पर  विचार  करना  हमने  पिछले  वर्ष  के  दौरान  गन्ना  और  अन्य  आवश्यक

 वस्तुओं  का  परिवहन  करके  लगभग  183  करोड़  रुपए  की  हानि  उठाई  है  हमने  माल-भाड़े  में  रियायती

 दर  होने  क ेकारण  183  करोड़  रुपए  की  हानि  उठाई  है  ।  लेकिन  हमते  वर्ष  1985-86  5-86  के  पहले  वर्ष
 के  दौरान  भुगतान  किए  गए  32  करोड़  रुपए  के  मुआवजे  की  तुलना  में  इस  वर्ष  माल  की  हानि  या
 माल  की  क्षति  के  लिए  दावा  करने  वाले  दावेदारों  को  मुआवजे  के  रूप  में  केवल  43  करोड़  रुपए  का

 भुगतान  किया  है|  स्पष्ट  रूप  से  दावों  की  संख्या  पिछले  5  या  6  वर्षो  में  लगभग  7  लाख  रुपए  से  घट
 कर  पिछले  वर्ष  के  दोरान  4  लाख  रुपए  रह  गई  ऐसा  इसलिए  नहीं  है  कि  दावेदार  बिना  हानिया
 क्षति  के  माल  की  सुपुदंगी  प्राप्त  कर  रहे  लेकिन  वर्षों  रेल  से  ढोए  जाने  वाले  माल  के  ढांचे  में

 वतन  आया  हम  सस्ती  दर  पर  भारी  मात्रा  में  माल  ढोने  वाले  माल  वाहक  बनते  जा  रहे  हम
 अधिक  लाभ  अजित  करने  वाले  माल  के  परिवहन  व्यय  के  प्रतिशत  में  बुद्धि  करने  में  समर्थ  नहीं  यदि

 आप  दावों  को  थोड़े  समय  के  अन्दर  और  ग्राहकों  के  सन््तोष  फे  अनुसार  उचित  प्रकार  से  तय  करते  हैं  तो

 यह  ग्राहकों  की  सेवाओं  में  से  एक  सेवा  होगी  जो  रेलवे  में  माल  यातायात  बढ़ाने  में  सहायक  होगी
 जँसाकि  हम  सड़क-वाहनों  से  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  कर  रहे  यहां  यदि  आप  ठीक  प्रकार  से  और

 शीघ्रता  से  कार्य  करने  योग्य  हैं  और  वदि  दावा  न्यायाधिकरण  इस  मामले  सहायता  कर  सकता  तो

 हम  अधिक  मात्रा  में  ऐसी  वस्तुओं  का  परिवहन  कर  सकेंगे  जिनसे  अधिक  लाभ  प्राप्त  हो  सके  और  रेलवे

 की  आय  भी  अधिक  होगी  ।
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 5  1909  रेल  दावा  अधिकरण  विधेयक  और
 भूमिगत  रेल  संशोधन  विधेयक

 नग-"नससस  चला

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  हम  रेलवे  के  माध्यम  से
 फिसी  अन्य  विभाग  की  तुलना  में  अधिक  सार्वजनिक  उपयोग  की  सेवाएं  प्राप्त  कर  रहे
 इसके  बाद  संचार  विभाग  आता  इन  न्यायाधिकरणों  की  स्थापना  और  शीघ्रता  से  जनता  की  सेवा
 करने  दावों  का  तेजी  निपटान  करने  मैं  समझता  हूं  कि  हम  इस  उप-महाद्वीप  की  जनता
 की  बेहतर  सेवा  कर  पाएंगे  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  दल  विधेयक  का  समर्थन  करता

 ञरी  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  अध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करता  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  को  लगभग  एक  शतक  पहले  ब॑  1890  में  अधिनियमित
 किया  गया  जहां  तक  इस  विशेष  धारा  का  सम्बन्ध  इससे  निस्संदेह  सुधार  हुआ  है  लेकिन  मैं
 नहीं  समझता  कि  यह  पूर्ण  रूप  से  दोष-रहित  होगा  जैसा  कि  मेरे  दो  साथियों  ने  पहले  ही  उल्लेख  किया

 वे  जो  कह  चुके  में  इसे  दोहराना  नहीं  चाहता  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  किस  प्रकार  इस  निष्कषं  पर  पहुंचे  कि  19  न्याय
 पीठ  पर्याप्त  होगी  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  अपराध-संख्या  घटाने  जा  रहे  कया  मन्त्री  महोदय
 संछ्या  घटाने  जा  रहे  कया  उन्हें  यह  करने  का  विश्वास  यह  19  संख्या  किस  आधार  पर
 निकाली  गई  ?  यदि  वह  रेलवे  में  अपराध  या  दुधघंटना  संख्या  घटाते  तब  हम  भत्यधिक  प्रसन्न  होंगे  ।
 लेकिन  इस  समय  क्या  घटित  हो  रहा  है  ?  रेलबे  में  दुघंटनाएं  बढ़  रही  अतः  यह  कोई  वास्तबिक

 वृष्टिकोण  नहीं  ज॑सा  कि  श्री  शरद  दिधे  ने  सही  रूप  मे  प्रस्तुत  किया  देश  में  लगभग  380  के
 लम्श्ग  जिले  हैं  और  क्या  ये  19  नन््यायाधिकरण  सभी  जिला  न्यायालयों  को  बदल  सकते  हैं  ?  सरकार  को
 इस  मुद्दे  पर  मम्भी  रता  से  विचार  करना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  के  ध्यान  में  दूसरा  मुद्दा  लाना  आप  इस  विधेयक  को  इसलिए  लाए
 हैं  क्योंकि  आप  दावों  को  तय  करने  में  हो  रही  देरी  जो  इस  समय  दावा  आयोग  के  स्तर  पर  या  जिला
 न्यायालयों  के  स्तर  पर  बढ़ती  जा  रही  घटाना  चाहते  लेकिन  समय  सीमा  निर्धा  नहीं  की  गई

 क्या  यह  नहीं  है  कि  विधेयक  में  समय  सीमा  के  बारे  में  एक  उपबन्ध  शामिल  किया  जाए  ?
 मैं  समझता  हूं  कि  समय  सीमा  निर्धारित  करना  अत्यन्त  आवश्यक  है  क्योंकि  प्रभावित  व्यक्तियों  को

 मुआवजा  प्राप्त  करने  के  लिए  बर्षों  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  आग्रह  कहूंगा  कि  इस  अवस्था  में  भी  समय  का  निर्धारण  करना  सम्भव  है  क्योंकि  इसके
 बाद  दूसरा  न्य[यालय  भी  वह  है  उच्च  अतः  यह  आवश्यक  है  कि  मामले  निर्धारित  समय
 में  निपटाये  जाने  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मन््त्री  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  बह  रेलवे  में  दुघंटनाओं  को  कम  करने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ?  यद्यपि  यह  बात  इस  विधेयक  से  सीधे  सम्बन्धित  नहीं  तथापि  बह्
 जो  उधाय  करने  जा  रहे  निश्चित  रूप  से  इससे  न्यायाधिकरणों  की  बदनामी  होगी  ।

 मैं  रेलवे  बोर्ड  की  1985-86  की  रिपोर्ट  से  एक-दो  आंकड़े  प्रस्तुत  करना  वर्ष
 1985-86  5-86  में  717  रेल  दुघंट्नाओं  में  से  484  अर्थात  67.5  प्रतिशत  रेलवे  दुर्घटनाएं  कम  चारियों

 की  भूल  अर्थात  मानवीय  भूल  के  कारण  66  अर्थात  9.2  प्रतिशत  रेलवे  दुंटनाएं  कर्मचारियों  के

 अलावा  अन्य  व्यक्तितयों  के  कारण  हुईं  तथा  तोड़फोड़  के  कारण  केवल  0.6  भ्रतिशत  दुषंटनाएं
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 रेल  दावा  अधिकरण  विधेषक  और  26  1987
 भूमिगत  रेल  संशोधन  विधेयक

 वी०  एस०  कृष्ण

 माननीय  मन्त्री  यह  कह  रहे  थे  कि  रेलवे  का  पूरा  आधुनिकीकरण  कर  दिया  गया  अगर  बात  यह  है
 तो  रेलवे  कर्मचारियों  की  भूल  के  कारण  हुई  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  आप  क्या  कहेंगे  ?  आपने  यह  देखने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  कि  रेलवे  कमंचारी  अपनी  जिम्मेदारी  महसूस  रेल  में  यात्रा  करने  वाले

 हजारों  यात्रियों  की  जान  भारतीय  रेल  के  ड्राइवरों  के  हाथ  में  होती  यह  अत्यधिक  जरूरी  है  कि  उन्हें
 उचित  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  जाए  तथा  अत्यधिक  जिम्मेदार  और  सक्षम  व्यक्ति  ही  इन्जन  ड्राइवर

 नियुक्त  किए  जाएं  ।

 इसी  रेलवे  में  होने  वाली  चोरियों  के  सम्बन्ध  में  आप  यह  कहते  हैं  कि  यह  रेलवे  की

 जिम्मेदारी  न  होकर  रेलवे  पुलिस  की  जिम्मेदारी  जो  समझ  नहीं  आता  ।  आपकी  रेलगाड़ी  में  चोरी

 हुई  आप  यात्रियों  को  ले  जा  रहे  आपको  यात्रियों  की  न  केवल  दुघंटना  से  सुरक्षा  की  जिम्मेदारी
 लेनी  चाहिए  अपितु  चोरी  की  भी  जिम्मेदारी  लेनी  आपको  यह  देखना  चाहिए  कि  रेलगाड़ियों
 में  चोरी  और  डकैतियां  न  हों  । अब  यह  आम  हो  गया  है  कि  डाकू  रेलगाड़ी  में  घुसकर  बात्रियों  को  डराते

 उनका  सामान  लूट  लेते  हैं  और  भाग  जाते  इस  बारे  में  कुछ  न  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमें  रेलवे  में  पूरा  विश्वास  है  कि अगर  हम  अपनी  खेप  बुक  कराते  हैं  तो  वह  निर्धारित  स्थल  पर
 बिना  किसी  नुकसान  के  सुरक्षित  पहुंच  मैं  इस  रिपोर्ट  स ेएक-दो  आंकड़े  उद्धत  करना

 वर्ष  1985-86  में  376  लाख  रु०  की  खेप  खो  गई  इनमें  स ेकेवल  31.77  लाख  की
 सेप  ही  मिल  इस  प्रकार  प्राप्त  खेप  की  प्रतिशतता  मुश्किल  से  6  थी  इसी  1984-85  5  में

 यह  6  प्रतिशत  और  83-84  में  6  प्रतिशत  रही  ।  कभी  भी  यह  13  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  अतः
 रेलों  में  चोरी  आम  बात  है  तथा  कुछेक  रेलों  को  मुआवजा  देना  ही  पड़ता  माननीय  मन्त्री  इस  बात  के

 लिए  कया  ठोस  कदम  उठा  रहे  हैं  कि  रेलवे  में  चोरियों  को  रोका  जा  सके  ।

 रेलवे  बुक  कराए  गए  सामान  की  सुरक्षा  के  बारे  में  मैं  यह  कहूंगा  ।  मैंने  नई  दिल्ली  रेलवे
 स्टेशन  से  बंगलौर  के  लिए  तीन  अथवा  चार  मददीने  पूर्व  एक  सोफ़ा  बुक  कराया  था  बंगलौर

 पहुंचने  तक  यह  पूरी  तरह  टूट  गया  मैंने  अपने  सहग्यक  को  रेलवे  स्टेशन  भेजा  और  उन्हें  कहा  कि

 बह  टूटे  हुए  सोफे  को  न  लाएं  ।  मैंने  मुआवजा  दिए  जाने  की  मांग  की  ।  लेकिन  मुझे  1000  र०  ही  मिले
 जबकि  मैंने  इसे  2500  में  खरीदा  मेरे  पास  इसका  बिल  और  रसीद  मैंने  उनसे  पूछा  कि  आपने
 किस  आधार  पर  यह  राशि  निर्धारित  की  ।  लेकिन  मुझे  इसका  सही-सही  जवाब  नहीं  मुझे  रेलवे
 से  सामान  बुक  कराने  की  के  रूप  में  1000  रु०

 इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  आप  एक  ईमानदार  और  सक्षम  व्यक्ति  इतना  ही  पर्याप्त

 नहीं  जब  तक  पूरी  व्यवस्था  फाटक  चौकीदार  से  लेकर  रेलवे  बोर्ड  के  चेअरमन  तक  अपने  उत्त
 दायित्वों  के  प्रति  जिम्मेदारी  नहीं  महसूस  ईमानदार  नहीं  है  अपने  यात्रियों  की  सेवा  नहीं
 कर  सकती  ।  यह  देखना  भी  जरूरी  है  कि  सामान  को  कैसे  उतारा  और  चढ़ाया  जाता  सामान  को
 बस  फेंक  दिया  जाता  अगर  खेप  पर  से  लिखा  होता  है  फिर  भो  ध्यान  नहीं  रखा

 मैंने  साफ-साफ  अक्षरों  में  सदस्यਂ  से  लिखा  था  लेकिन  वहां  तो  संसद
 सदस्य  और  आम  आदमी  सब  एक  कितने  भले  समाजवादी  हैं  वह  ।

 मैं  पुनः  उसी  रेलवे  रिपोर्ट  से  उद्धृत  करता  यही  प्रश्न  श्री  भट्टम  श्रीराममूर्ति  ने  भी  पूछा
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 $  1909  रैल  दावा  अधिकरण  विधेयक  और

 भूमिगत  रेल  संशोधन  विधेयक

 वर्ष  198  1-82  में  दु्ेटनाओं  के  कारण  463  व्यक्तियों  की  मृत्यु  652  घायल  हुए  तथा
 46.13  लाख  रु०  मुआवजे  के  रूप  में  दिए  गए  ।  वर्ष  198  2-83  के  आंकड़े  59,325  और  12.3.87
 लाख  रु०  वर्ष  1983-84  के  68,307  और  95.94  लाख  1984-85  के  194.490  और
 122.75  लाख  २०  और  1986-87  के  269  भौर  220.80  लाख  रु०  आपका  नियम  अथवा
 परम्परा  यह  है  कि  मृत  व्यक्ति  के  परिवार  को  आप  |  लाख  Go  देते  परन्तु  मुझे  यह  समझ  नहीं  आ

 रहा  कि  1986-87  में  मृत  व्यक्तियों  और  दो  गई  मुआवजे  की  राशि  के  बीच  बया  सम्बन्ध  यही
 स्थिति  1984-85  5  की  इस  वर्ष  वर्ष  194  व्यक्तियों  की  मृत्यु  490  घायल  हुए  तथा  122.75
 लाख  रु०  मुआवजे  के  रूप  में  दिए  कया  इसका  कारण  न्यायालयों  में  मामलों  का  न  निपटाया  जाना

 है  ?  यह  असंगति  किस  कारण  से  है  मुझे  नहीं  मालूम  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  अनुरोध  करूंगा
 कि  चर्चा  का  उत्तर  देते  समय  वह  इसे  स्पष्ट

 अब  न्यायाधिकरण  स्थापित  किया  जा  रहा  हम  इसका  स्वागत  करते  यह  वास्तव  में

 एक  अच्छी  बात  है  और  हम  आशा  करते  हैं  कि  इसके  पश्चात  स्थिति  में  सुधार  होगा  तथा  प्रभावित
 व्यक्तियों  को  मुआवजा  प्राप्त  करने  के जिए  अब  महीनों  अथवा  सालों  इन्तजार  नहीं  करना  मुझे
 ऐसे  कई  मामले  पता  है  जहां  लोग  रुचि  लेना  छोड़  देते  वह  न्यायालयों  में  नहीं  वह  इसे
 वकीलों  पर  छोड़  देते  सोचते  हैं  कि  सुआवजा  तो  उन्हें  मिलेगा  अब  ऐसा  नहीं  होगा  ।

 मैं  यही  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  मन्त्री  महोदय  यह  ध्यान  रखें  कि  इन  न््यायाधिकरणों  का  गठन

 करते  समय  इनकी  पर्याप्त  संख्या  में  पीठ  स्थापित  की  जाएं  और  यह  भी  ध्यान  रखा  जाए  कि  उनमें
 केवल  न्यायिक  व्यक्ति  ही  नियुक्त  किए  जाएं  चुंकि  तकनीकी  व्यक्ति  तो  रेलवे  के  ही  अन्यथा

 न््यायधीश  और  अभियोगी  एक  ही  व्यक्ति  हो  जो  ठोक  नहीं  होगा  ।  तकनीकी  व्तक्ति  इस  पीठ  के

 चेयरमैन  हो  सकते  हैं  यह  ठीक  नहीं  होगा  इससे  प्राकृतिक  न्याय  नहीं  मिल  केवल

 निष्पक्ष  व्यक्ति  को  ही  नियुक्त  किया

 एक  बार  फिर  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मन्त्री  महोदय  एक  समय-सीमा  निर्धारित  करें  ।  अगर

 कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जाती  और  मामलों  को  १हले  की  तरह  ही  लठकाया  जाता  है  तो  इस
 विधेयक  का  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  मुझे  आशा  मन््त्री  महोदय  इसे  ध्यान  में  मैं  पुनः
 इस  विधेयक  की  प्रशंसा  करता  इसका  समर्थन  करता  हूं  और  यह  आशा  करता  हूं  कि ओर  संशोधन

 भी  किए  रेलवे  संशोधन  विधेयक  शोप्न  ही  लाया  इसमें  विलम्ब  नहीं  होना

 हमें  रेलवे  संशोधन  विधेयक  पाप  करना  चाहिए  ।  इसे  अगली  संसद  तक  नहीं  टालना  चाहिए
 मध्यावधि  चुनाव  के  पूर्थ  इसे  पास  किया  जाना

 श्री  बद्धि  चम्द  जन  सभापति  रेलवे  क्लेम्स  ट्रेब्यूनल  1987  जो

 सदन  में  प्रस्तुत  किया  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  । अभी  जो  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  के  मित्र

 उसमें  उन्होंने  इस  बात  पर  विशेष  तौर  से  बल  दिया  कि  यह  जो  बैंचेज  ये  19  हैं  जो  अपर्याप्त  हैं  ।

 फामनेंश्यल  मेमोरेण्डम  मैंने  अच्छी  तरह  से  पढ़ा  उसमें  :

 |
 उसमें  19  पीठ  उन-उन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिनके
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 रेल  दावा  अधिकरंण  विधेषक  और  26  1987

 भूमिगत  रेल  संशोधन  विधेयक

 वृद्धि  चन्द

 सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  निर्धारण  यह  प्रस्ताव  भी  किया  गया  है  कि.यह
 पीठ  अपनी  बैठकें  अपने  क्षेत्राधिकार  में  विभिन्न  स्टेशनों  पर  आयोजित  कर  सकती

 कितनी  पीठ  स्थापित  की  इस  सम्बन्ध  में  कार्य  भार  और  प्राप्स  अनुभव
 के  आधार  पर  पुनरीक्षा  की  जाएगी  ।”

 इसमें  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  ज्यों-ज्यों  काम  त्यों-त्यों  बैंचेज  की  संख्या  बढ़ाई  जाएगी  और

 यह  होना  भी  चाहिए  ।  तो  जो  ।9  बँचेज  के  बारे  में  निर्णय  लिया  गया  उसमें  ऐसा  नहीं  है  कि  ये

 19  ही  बल्कि  काम  के  अनुसार  आगे  भी  बढ़ाई  जा  सकती  इसलिए  बेंचेज  के  बारे  में

 नीय  मित्रों  की  जो  शंकाएं  हैं  वे  दूर  हो  जानी  चाहिएं  ।

 इस  अवसर  पर  दूसरी  बात  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  बलेम्स  ट्रिब्यूनल  के  जो

 कोट्स  स्थापित  हुए  इनकी  प्रशंसा  करता  हूं  क्योंकि  इसमें  बहुत  ही  सावधानी  बरती  गई  चेय
 वाइस  चेयरमैन  और  मंम्बर्स  की  क्वालिफिकेशन  में  बहुत  सतकंता  बरती  गई  इस  बात  को  भी  ध्यान  में

 रखा  गया  है  कि  कोई  भी  वाइस  चेयरमैन  या  ज्वाइंट  संक्षेद्री  के  ग्रेड  से  नी  ये
 का  नहीं  यह  भी  रखा  गया  है  कि  वह  हाईकोट  के  जज  उनके  लैवल  का  सैलरी  जो  फिक्स
 की  गई  है  उसमें  मुझे  थोड़ा  कहना  चेयरमन  के  लिए  आठ  हजार  रुपए  वाईस  चेयरमेन  और

 मैम्बसं  के लिए  7,300  से  7.600  रुपए  तक  रखी  गए  यानी  जो  हाईकोर्ट  के  जज  की  सैलरी  वही
 फिक्स  की  गई  मेरे  हिसाब  से  यह  सेलरी  बिलकुल  पर्याप्त  इस  प्रकार  से  योग्य  से  योग्य  व्यक्ति

 की  इसमें  लेने  का  उद्देश्य  सरकार  का  यह  स्पष्ट  हो  जता  इसमें  एक  स्थिति  यह  भी  है  कि  जो
 टेक्नीकल  मैम्बर  है  उसको  लेना  ही  इसका  लेना  अत्यावश्यक  इसके  बारे  में  इसमें  लिखा

 गया  है  टैक्नीकल  मैम्बर  का  लिया  जाना  इस  दृष्टिकोण  से  आवश्यक  आज  जो  एक्सीडेंट्स  होते
 उसमें  डेथ्स  हो  जाती  इन्जरी  हो  जाती  उसके  बारे  में  टैक््नीकल  पसंन  ही  अच्छी  तरह  से

 निर्णय  कर  सकते  अगर  टैक्नीकल  पर्सन  न  जुडिशियल  पर्सन  हों  तो  वह  इसके  बारे  में  सही
 निर्णय  पर  नहीं  पहुंच  सकते  हैं  ।  इसलिए  टेक्नीकल  पेन  होना  आवश्यक

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  टैक्नीकल  पसंत  कया  करेंगे  ?

 ओ  बढ़  चन्द्र  वह  भी  ज्वायन्ट  सैक्रेटरी  कंडर  का  उसको  रेलवे  एडमिनिस्ट्रेशन  का

 एक्सपीरिएन्स  होता  आपको  यह  मालूम  होना  चाहिए  कि  टैक््नीकल  पसंन  आई०  पी०  एस०  से  भी
 योग्य  होते  आप  इसकी  जानकारी  रखिए  और  आप  बीच  में  इंटरफीयरेंस  मत  करिए  ।

 इसलिए  टेक्नीकल  पसंन  को  मैम्बर  रखना  उचित  निर्णय  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि
 रेलवे  जो  गुड्ज  का  ट्रांस्पोटेंशन  करती  उसमें  कम्पनीज  या  प्राइवेट  पन््संस  बह  ट्रक  से  गुश्ज
 ले  जामा  पसन्द  करते  हैं  ।  रेकब्रे  से  गुड्ज  ले  जाना  पसन्द  नहीं  करते  उसका  कारण  यह  है  कि  उन्हें
 हमेशा  डर  रहता  है  कि  अगर  रेलवे  से  गुड़ज  भेजी  तो  उनकी  सुरक्षा  नहीं  यह  भी  एफ  हिथिति

 है  कि  रेलवे  सर्वेट्स  उस  माल  में  पिलफ्रंज  करते  थैंफ्ट  करते  उनके  खिलाफ  एक्शन  नहीं  लिया
 जाता  |  अगर  उनके  खिलाफ  सख्ती  से  एक्शन  लिया  जाए  तो  इसकी  व्यवस्था  सुचारु  रूप  से  हो  सकती

 जे
 हैऔर  टेलत्रे  की  तरफ  का  आकर्षण  हो  सकता  क्योंकि  रेलके  से  जो  सामान  भेजा  जाता  है
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 $  1909  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  में  चर्चा

 वह  ट्रक  के  मुकाबले  बहुत  ही  सस्ता  पड़ता  परन्तु  माल  सुरक्षा  न  होने  कै  कारण  लोग  ट्रक  से  गुढ्ज
 भेजना  पसन्द  करते  इसलिए  यह  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  कि  गुड्ज  की  सुरक्षा  हो  और  इसके
 लिए  पूरी  व्यवस्था  होनी  चाहिए

 द्विब्यूनल  का  जो  गठन  किया  गया  उसको  स्पीडी  डिस्पोजल  करना  अगर  वह
 स्पीडी  डिस्पोजनल  नहीं  करता  है  तो  उद्देश्य  की  सफलता  नहीं  होती  इसलिए  कर्माटक  के  सदस्य
 महोदय  ने  जो  विचार  प्रस्तुत  तो  इसमें  डिस्पोजल  के  बारे  में  लिमिट  फिक्स  करनी  चाहिए  कि
 एक  साल  में  डिस्पोजल  हो  अगर  ऐसा  हो  जाता  है  तो  उसमें  उनको  रिलीफ  और

 राहत  मिल  जाती  इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  इन  केसेज  का  डिस्पोजल  एक  वर्ष  के  अन्दर  करना

 यह  जो  बिल  प्रस्तुत  किया  गया  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  भव्नेश्वर  तांतो  :  रेल  दावा  न्यायाधिकरण  1987  का  उद्देश्य
 वास्तव  में  बहुत  अच्छा  है  और  मैं  उसका  समर्थन  करता

 विधेयक  की  भावना  इस  उक्ति  को  मिथ्या  साबित  करना  है  में  विलम्ब  न्याय  करने
 से  इन्कार  करना  हैं  ।'  दीवानी  अदालतों  में  अनेक  मामले  लंबित  पड़े  उन्हें  निपटाया  जाना  चाहिए  ।

 यह  विशेष  विधेयक  इस  सदन  में  लाया  गया  है  ताकि  विशेष  न्यायालयों  अर्थात  न्यायाधिक रणों  में
 मामलों  को  शीघ्र  निपटाया  जा  सके  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  आप  अपना  भाषण  सोमवार  को  जारी  रख  सकते  अब  हम
 मद  संख्या  193  के  अन्तगंत  चर्चा  प्रारम्भ  करते  डा०  चिन्ता  मोहन  ।

 4.00  म०  प०

 आवश्यक  वस्तुओं  के  सृल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  में  चर्चा

 डा०  खिन्ता  मोहन  मैं  आवश्यक  वस्तुओं  के  पृल्यों  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध

 में  नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  प्रारम्भ  करता  हूं  ।  इस  महत्वपूर्ण  विषय  के  अवसर  पर  वित्त

 मन्त्री  जी  सदन  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन््त्री  श्री  भगत  यहां  उपस्थित  हैं  ।

 यहां  अन्य  मन्त्री  भी  उपस्थित  आप  जारी

 संसदीय  कार्य  मस्त्रो  तथा  खाद  तथा  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  मैं

 एक  बात  कहना  चाहता  मैं  यहां  कुछ  देर  तक  यदि  आप  मुझे  अनुमति  यदि  माननीय

 सदस्य  सहमत  हों  तो  मुझे  थोड़े  समय  के  लिए  राज्य  सभा  में  कार्य  मन्त्रणा  समिति  की  बैठक  में  भाग

 लेने  के  लिए  जाना  मेरे  सहयोगी  सदन  में  उठाये  गए  मुद्दों  पर  ध्यान  मैं  वापस

 परम्तु  अभी  में  कुछ  समय  के  लिए  यहां  इस  बीच  श्रीमती  दीक्षित  मेरी  ओर  से  आपकी  बातें

 मैं  राज्य  सभा  मैं  कार्य  मन्त्रणा  समिति  की  बैठक  समाप्त  होने  के  पश्चात  आ  जाऊंगा  ।
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 नि  ी-ततत  9...

 प्रो०  मधु  बच्कबते  :  आप  मन्त्रालय  का  विस्तार  क्यों  नहीं  कर  देते  ।

 क्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  यदि  आप  इस  पक्ष  में  आ  जाएं  तो  मैं  आपका  मन्त्री  बनने  को

 तैयार  हूं  ।

 डा०  चिन्ता  यदि  आप  विभिन्न  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  वर्तमान  मूल्य  सूची
 देखें  और  इसकी  तुलना  पिछले  वर्ष  की  मूल्य  सूची  से  करें  तो  पाएंगे  कि  इसमें  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  ।

 मनन््त्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  अनुसार  पिछली  बार  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  5.1  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  और

 आज  यह  बढ़कर  7.]  प्रतिशत  हो  गया  इसके  अलावा-यदि  आप  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  पर  ध्यान

 दें  तो  मन््त्री  महोदय  के  कथन  और  आज  के  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  भारी  अन्तर  यह  दो  अंकों

 में  पहुंच  गया  है  ।  अब  यह  लगभग  10.2  प्रतिशत  सदन  में  आने  से  पूर्व  मैं  सुपर  बाजार  गया  था

 वहां  मैंने  पिछले  वर्ष  वनस्पति  के  मूल्यों  के  बारे  में  उन्होंने  बताया  कि  पिछले  वर्ष  वनस्पति  का

 मूल्य  15.75  रुपए  प्रति  किलो  ग्रा०  था और  आज  यह  25.75  रुपए  प्रति  किलो  ग्रा०  हो  गया

 यदि  आप  चीनी  का  मुल्य  देखें  तो  पिछले  वर्ष  यह  4.75  रुपए  प्रति  कि०ग्रा०  था  और  आज  यह  5.75

 रुपए  प्रति  किलोग्राम  है  ।  गेहूं  का  मूल्य  2,27  रुपए  प्रति  किलो  था  और  आज  3.50  रूएए  प्रति  किलो

 वासमति  चावल  कां  मूल्य  8  रुपए  प्रति  किलो  था  और  आज  यह  11.40  रुपए  प्रति  किलोग्राम
 मैं  ब्यौरावार  बात  नहीं  करता  ।  मैं  केवल  आबश्यक  वस्तुओं  की  बात  कर  रहा  जब  इन  सभी

 बातों  की  तुलना  करें  तो  सरकार  मूल्यों  में  वृद्धि  को  नियन्त्रित  करने  में  बिल्कुल  असमर्थ  रही  मैं
 किसी  एक  पक्ष  को  इसके  लिए  जिम्मेवार  नहीं  ठहरा  रहा  सभी  राजनीतिक  दलों  को  सरकार  से

 सहयोग  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ताकि  मूल्यों  में  कमी  आए  ।  परन्तु  मैं  सत्ता  पक्ष  पर  मूल्य  वृद्धि
 को  न  रोक  पाने  का  आरोप  लगाता  हूं  ।  अतः  मैं  माननीय  मन््त्री  श्री  भगत  से  मूल्य  वृद्धि  रोक
 पाने  में  असम  रहने  पर  त्यागपत्र  देने  का  निवेदन  करता

 4.04  म०  १०

 शरद  दिघे  पीठासोन

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  चर्चा  श्रमाप्त  होने  के  बाद  दे  वे  चर्चा  का  उत्तर  नहीं  दे

 पाएंगे  ।

 डा०  चिस्ता  मोहन  :  मैं  यह  जानकर  प्रसन्न  हूं  कि  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  ने  यह  एक
 प्रशंसनीय  कदम  उठाया  है  जिसमें  उन्होंने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  किया  उन्होंने  देश
 भर  में  19,000  उचित  दर  की  ढूकानें  प्रारम्भ  की  उचित  दर  की  नई  दुकानें  खोली  गई  वह
 इसका  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  आवश्यक  वस्तुयें  देश  के  प्रत्येक  स्थान  तक  पहुंचे  ।  उनका  लक्ष्य

 यह  है  कि  प्रत्येक  2000  की  जनसंख्या  के लिए  कम  से  कम  उचित  दर  की  एक  दुकान  हो  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  मगत  :  मैं  ढा०  चिन्ता  मोहन  के  लिए  व्यवधान  उत्पन्न  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
 मैं  आपको  यह  अग्रिम  सूचना  दे  रहा  हूं  कि  मैं  अपने  उत्तर  में  आपके  मुख्यमन्त्री  को  उद्भधुत  करूंगा  ।  यह
 आपकी  अग्रिम  जानकारी  के  लिए  -

 ्
 डा०  चिन्ता  यदि  आप  इन  बातों  पर  गम्भी  रता  से  ध्यान  दें  तो  मूल्य  वृद्धि  का

 मामला  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  का  मामला  नहीं  है  वरन्  यह  वित्त  मन्त्रालय  का  मामला  है
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 हाल  ही  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  तिरूपति  में  कायेशाला  और  विचार  गोष्ठी  आयोजित  की  गईं  थी  जिसमें
 कुछ  अथंशास्त्रियों  ने  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  हेतु  180  मुद्दे  सुझाए  मैं  अभी  उन  सभी  बातों  पर  प्रकाश
 नहीं  ढाल  पाऊंगा  परन्तु  मैं  आज  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  कैसे  किया  जाए  उन  मुद्दों  का चयन

 हम  मुख्यतः  औद्योगिक  उत्पादन  पर  बल  दे  रहे  आज  औद्योगिक  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में
 हमारे  यहां  सरकारी  क्षेत्र  में  इतने  अधिक  संगठन  हैं  परन्तु  वे  अपना  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।

 यदि  आप  सीमेंट  और  अन्य  कोई  सरकारी  क्षेत्र  देखें  तो  मालूम  होगा  कि  वे  अपने  लक्ष्यों  को  प्राप्त
 नहीं  कर  पाए  हैं  और  कुछ  मन्त्री  निजी  तौर  पर  गैर-स  रकारी  क्षेत्र  का  समर्थन  भी  कर  रहे  हैं  और
 जनिक  रूप  से  सरकारी  क्षेत्र  का  समथथंन  कर  रहे  हैं।आज  यही  बात  हो  रही  इन  सभी  का  कारण
 यह  है  कि  समृद्ध  औद्योगिक  समृद्ध  औद्योगिक  संगठित  वर्ग  वेतनभोगी  लोग  और  अमीर  कृषक  भी
 आपस  में  मिल  गए  हैं  भौर  राजनीतिक  लोगों  की  मदद  से  स्वतन्त्रता  और  विकास  का  लाभ  उठा  रहे

 हमारी  स्वतन्त्रता  के  40  वर्षों  में  जो  कुछ  भी  विकास  हुआ  है  उसका  लाभ  मुख्यतः  समृद्ध
 क्रौद्योगिक  अमीर  कृषक  वेतनभोगी  लोगों  और  राजनीतिक  लोगों  तक  ही  सीमित  रहा
 उन्हें  जो  भी  लाइसेंस  प्राप्त  होते  औद्योगिक  निर्यात  आयात  लाइसेंस  और  क्या
 कुछ  नहीं  ६  जो  केवल  [0  प्रतिशत  लोगों  को  ही  प्राप्त  हो  रहा  है  प्रतिशत  लोग  आज  भूखे
 मर  रहे  उड़ीसा  में  आज  भूख  से  इतने  लोग  मर  रहे  हैं  और  दिल्ली  में  भी  भूख  से  मौतें  हो  रही
 स्वतन्त्रता  के  चालीस  वर्ष  के  पश्चात  भी  यह  सब  हो  रहा

 कृषि  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  आज  मुख्य  बात  यह  है  कि  किसान  भरसक  प्रयत्न  कर  रहा  है  और
 हमारे  गोदामों  में  फालतू  अनाज  है  ।  मैं  इस  बात  पर  प्रसन्न  हमारा  किसान  सूखा  और  तूफान  और
 अन्य  टिपदाओं  के  बावजूद  आज  कृषि  उत्पादन  के  माध्यम  से  देश  की  अध॑व्यवस्था  में  सुधार  करने  का
 भरसक  प्रयत्न  कर  रहा  सूखा  बार-बार  की  समस्या  हो  गया  कुछ  समुद्रव्ज्ञानिकों  का  कहना  है
 प्रत्येक  चार  वर्ष  के पश्चात--माननीय  सदस्य  प्रो०  दण्डवते  जी  इस  विषय  में  मुझसे  अधिक  जानते  होंगे
 समुद्रविज्ञानियों  का  कहना  है  कि  हमारे  देश  में  प्रत्येक  चार  वर्ष  में  सूखा  पड़ने  की  सम्भावना  उनका

 कहना  है  कि  इसका  कारण  यह  है  कि  प्रशांत  महासागर  गर्म  हो  रहा  है  और  उसके  परिणामस्वरूप  हिन्द
 महासागर  में  असन्तृलन  पैदा  हो  गया  है  और  हमारे  वहां  सूखा  पड़  रहा  हमारे  देश  को  कई
 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  वर्ष  1987  में  सूखा  पड़ा  है  और  वर्ष  1991  में  भी  सूखा
 पड़ने  की  सम्भावना  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  समुद्र  विज्ञानियों  से  सम्पर्क  करेगी  और  इस  सम्बन्ध
 में  कुछ  कार्यवाही

 घाटे  की  अथंव्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  यह  है  कि  यह  एक  आम  बात  हो.गई  वर्ष  198  6-87
 में  उन्होंने  कहा  था  कि  3,349  करोड़  रुपये  की  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  है  और  अन्त  में  यह  राशि  7

 हजार  करोड़  रुपये  हो  गई  परन्तु  इस  ब्ष  यह  राशि  14,000  ऊरोड़  रुपये  होने  की  सम्भावना

 इस  पर  रोक  पाबन्दी  नहीं  यह  सरकार  की  कमी

 .  व्यापार  के  क्षेत्र  में  आज  हमारे  वह  दो  मुख्य  व्यापार  संगठन  एक  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  और  दूसरा  राज्य  व्यापार  निगम  क्या  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  में  कोई  अध्यक्ष  नहीं
 राज्य  व्यापार  निगम  में  भी  कोई  अध्यक्ष  नहीं  है  ?  यह  दोनों  संगठन  आज  डूब  रहे  आयात  में

 अत्यधिक  वृद्धि  हो  गई  है  ओर  निर्यात  में  भारी  गिरावढ  आई  हैं  और  घाटा  बढ़ता  जा  रहा  गह
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 चिन्ता

 स्थिति  मुझे  नहीं  मालूम  सरकार  क्या  कर  रही  वाणिज्य  मन्त्रालय  इस  दिशा  में  क्या  कर  रहा  है
 सरकारी  क्षेत्र  के  इन  दोनों  उपक्रमों  में  इनको  संगठित  करने  के  लिए  कोई  नहीं  यह  छठा  महीना
 चल  रहा  है  और  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस
 विषय  में  कुछ  करें  ।

 ऋण  नीति  के  बारे  में  हमारे  यहां  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  अलावा  सरकारी  क्षेत्र  में  कई  बेंक  हैं  ।

 इस  देश  में  कोई  अमीर  उद्योगपति  एक  दिन  में  100  करोड़  रुपए  ऋण  के  रूप  में  प्राप्त  कर  सकता

 यदि  वह  प्रातः  फोन  करे  तो  2.00  बजे  तक  100  करोड़  रुपए  उसे  मिल  ऐसा  हो  रहा

 परन्तु  एक  किसान  को  अपना  खेत  जोतने  के  लिए  यदि  10,000  रुपए  का  ऋण  चाहिए  तो  उससे

 10,000  प्रश्न  पूछे  जायेंगे  और  बैंक  उससे  10,000  बंधक  मांगेगा  ।  किसानों  को  आज  कई  समस्याओं
 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  सरकारी  क्षंत्र  के  बेकों  से  उन्हें  ऋण  प्राप्त  नहीं  हो  पाता

 कर  ढांचे  और  कर  आयोजना  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह  है  कि  आपने  वर्ष  1954  में  मथाई
 भायोग  नियुक्त  किया  आपने  कर  की  दरों  में  वर्ष  1961  में  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  थी और  उसके
 पश्चात  वर्ष  1972  में  10  प्रतिशत  की  और  वर्ष  1981  में  यह  15  प्रतिशत  तक  पहुंच  ब्ई  ।  अब  यह
 17  प्रतिशत  पहुंच  गया  कुल  मिलाकर  आय  करों  में  20  प्रतिशत  अतिरिक्त  वृद्धि  कर  सकते  हैं  ।

 किन्तु  यह  स्थिति  गतिरोध  की  स्थिति  पर  पहुंच  गई  है  जिसमें  आम  लोगों  पर  और  कर  नहीं  लगा  सकते

 किन्तु  मैं  वित्त  मन्त्रालय  को  बधाई  देता  हूं  कि  वे  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  अर्थव्यवस्था  में

 सुधार  लाने  हेतु  कर  और  शुल्क  एकत्र  करने  हेतु  बहुत  अच्छा  प्रयास  कर  रहे

 व्यय  के  सम्बन्ध  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  आपने  कहा  है  कि  सूखे  के  कारण  आपने  खर्च  में  600

 करोड़  रुपए  की  कटौती  की  दूसरे  दिन  मेरे  माननीय  साथी  श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  ने  वित्त  मन्त्री  से

 पूछा  था  कि  कया  किसी  मन्त्री  ने किसी  व्यक्ति  को  दिए  गए  रात्रि-भोज  में  बम्बई  के  एक  होटल  में

 भग  41,000  रुपए  खजं  किए  जब  गत  बार  मूल्य  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  हो  रही  थी  तो  उन्होंने
 उस  समय  एक  विशिष्ट  प्रएन  पूछा  किन्तु  उस  प्रश्न  का  उत्तर  किसी  ने  नहीं  दिया  ।  मन्त्री  महोदय
 ने  एक  दिन  में  एक  रात्रि  भोज  पर  लगभग  41,000  रुपए  क्यों  खर्चे  किए  ?

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  यह  धनराशि  इसलिए  अधिक  लग  रही  है  क्योंकि  भोजन  पर  मूल्य  बढ़  गए
 हैं  ।

 डा०  चिन्ता  मोहन  :  पिछले  वर्ष  आपने  केवल  विज्ञापन  पर  ही  60  करोड़  रुपए  खच  किए
 हस  मैंने  सुना  है  कि आप  इस  पर  180  करोड़  रुपए  से  अधिक  खर्च  करने  जा  रहे  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि आप  1 80  करोड़  रुपए  किन  विज्ञापनों  पर  खर्च  कर  रहे  इन  विज्ञापनों  से आपको  क्या
 फायदा  होने  जा  रहा  है  ?  आप  विज्ञापनों  पर  खच्च  में  कटौती  क्यों  नहीं  कर  पा  रहे  मैं  यह  बात
 माननीय  वित्त  मन््त्री  से  स्पष्ट  रूप  में  जानना  चाहता  हूं  ।

 मैं  सुरक्षा  और  विदेश  यात्रा  जैसे  अस्थिर  विषय  पर  नहीं  बोलने  जा  रहा  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे  माननीय  मन्त्री  विदेश  यात्राओं  पर  कितना  धन  खर्च  कर  रहे  मैं  उस
 व्यक्ति  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  जो  उनमें  सबसे  ऊपर  है  किन्तु  फिर  भी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आप
 अपनी  विदेश  थात्राओं  पर  कुल  कितना  खचच  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  लगता  है  कि  इसकी  आपके  लिए  कोई
 पाबन्दी  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सिद्धान्त  नहीं  इसी लिए  यह  सब  हो  रहा  है  ।
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 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  देश  की  अर्थव्यस्था  में  सुधार  करने  हेतु  कुछ  सूक्ष्म  स्तर  के

 सूक्ष्म  स्तर  का  सर्वेक्षण  करने  का  सुझाव  दिया  किन्तु  विश्व  बैंक  कहता  इस  विशेष  वर्ष  में  हमारा
 विकास  स्तर  शुस्य  हो  गया  माननीय  मन््त्री  यदि  विश्व  बैंक  की  इस  टिप्पणी  को  स्पष्ट  कर  दें  और
 उस  पर  प्रकाश  डाल  दें  तो  मुझे  खुशी  होगी  ।

 राजसहायता  के  बारे  पिछले  वर्ष  हमने  समेकित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  और  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  जैसे  सामाजिक  राजसहायता  कायंक्रमों  पर  5,025  करोड़  रुपए  में  से  52
 करोड  रुपए  खर्च  किए  ।

 उसके  अलावा  आपने  खाद्यान्न  परिवहन  और  अन्य  विषयों  पर  काफी  ध्रन  खर्च  किया  मैं
 माननीय  मन्त्री  से  स्पष्ट  रूप  में  जानमा  चाहता  हूं  कि  परिवहन  और  अन्य  निर्यातों  पर

 सहायता  की  कितनी  धनराशि  खर्चे  की  जाती  >

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आप  राजसहायता  किस  प्रकार  दे  रहे  हैं  और  राजसहायता  से  सम्बद्ध
 तन्त्र  किस  प्रकार  कार्य  कर  रहा

 मैं  औद्योगिक  उत्पादन  के  प्रश्न  को  फिर  लेना  चाहता  आजादी  के  बाद  अपने  लगभग

 8,03,000  उद्योग  प्रारम्भ  किए  हैं  और  उनमें  से  3,25,000  उद्योग  आज  रूग्ण  से  गए  हैं  भौर  लगभग

 2,500  बड़े  उद्योग  भी  रुर्ण  हो  गए  बताया  गया  कि  रूग्ण  उद्योगों  पर  20,000  करोड़  रुपए
 खर्च  किए  गए  थे  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  आप  20,000  करोड़  रुपए  कंसे  वापस  प्राप्त  कर  रहे  हैं
 अथवा  20,000  करोड़  रुपए  हिन्द  महासागर  में  अथवा  पानी  में  बहा  दिए  गए  मैं  रूर्ण  उद्योगों  के

 बारे  में  यह  जानना  चाहता  हूं  और  आप  धन  किस  तरह  प्राप्त  करने  जा  रहे

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आप  श्रीलंका  में  शांति  सेना  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  कर  रहे  हैं  और

 वहां  पर  प्रतिदिन  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  रही  मैंने  सुना  है  कि  शांति  सेता  पर  करोड़ों  रुपए
 ख्ं  किए  जा  रहे  हैं  ।

 *  मैं  अन्तिम  रूप  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हम  एक  ऐसी  अवस्था  पर  पहुंच  गए  हैं  जहां  से  हमें

 कोई  लाभ  प्राप्त  नहीं  हमें  अपनी  अर्थव्यवस्था  की  गिरती  हुई  स्थिति  के  प्रति  सावधान  हो  जाना

 चाहिए  तथा  हमारी  गलत  योजना  के  कारण  आज  अर्थव्यवस्था  डांवाडोल  स्थिति  में  पहुंच  गई  जब

 तक  समाज  और  सरकारी  विभागों  में  संगठनात्मक  परिवतंन  नहीं  होता  तब  तक  आप  महात्मा  गांधी

 और  पण्डित  जी  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  जब  तक  आप  अपने  दिमाग  में  स्फष्ट  अवधारणा

 नहीं  बनाएंगे  तब  तक  आप  परिणाम  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  आप  मूल्य  पर  नियन्त्रण  करने  हेतु  जो  भी

 कार्य  कर  रहे  हैं  उससे  सहायता  नहीं  मिलेगी  और  कीमतें  निरन्तर  बढ़ती  रहेंगी  तथा  अन्ततः  सरकार

 इस  स्थिति  में  पहुच  जाएगी  कि  वे  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 चंकि  सरकार  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने  में  सफल  नहीं  हुई  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 माननीय  भगतजी  अपने  पद  से  त्यागपत्र  दे  दें  और  वह  स्थान  किसी  और  के  लिए  छोड़  दें  ।

 प्रो०  मिला  कुमारी  शक्तावत  :  माननीय  सभापति  आवश्यक  वस्तुओं  के

 बढ़ते  हुए  मूल्यों  न ेएक  बहुत  ही  असहनीय  अवस्था  पैदा  कर  दी  है  और  हमारा  सारा  अथ-तन्त्र  जो  है
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 निर्मेला  कुमारी  शक्तावत  ]

 वह  एक  तरह  से  लड़खड़ा  गया  यदि  बढ़ते  हुए  मूल्यों  और  मुद्रा-स्फोति  के  ग्राफ  को  देखा  तो

 वह  निरन्तर  ऊपर  चढ़ता  हुआ  दिखाई  देता  है  :  मैं  सरकार  से  पुरजोर  शब्दों  में  निवेदन  करूंगी  कि
 स्फीति  को  हमें  रोकना  ही  जो  मुद्रा-स्फीति  5.1  परसेन्ट  बहू  आज  बढ़कर  7.]  परसेन्ट  हो
 गई  अब  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  हम  इसे  नहीं  रोकते  तो  इससे  और  विधटनकारी  परिस्थिति  पंदा

 होगी  ।  प्रश्न  यह  पैदा  होता  है  कि  इस  समय  जो  मुद्रा-स्फीति  उसका  कारण  क्या  सबसे  पहला
 कारण  तो  यह  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  जिस  प्रकार  से  मुद्रा-स्फीति  हुई  उसी  अनुपात  से  हमारे
 देश  मैं  यह  मानूंगी  कि  कम  हुई  उतनी  अधिक  नहीं  हो  पाई  मुद्रा-स्फीति  हुई  दूसरा
 सबसे  बड़ा  कारण  मुद्रा-स्फीति  और  मंहगाई  बढ़ने  का  जो  वह  देश  व्यापी  भयंकर  सूखा  है  और

 हमारे  देश  की  अधिक  से  अधिक  जनसंख्या  सूखे  से  प्रभावित  इसलिए  मूल्यों  का  बढ़ना  स्वाभाविक
 तीसरी  बात  यह  है  कि  आज  हमारे  पब्लिक  सेक्टर  के  बहुत  से  जो  कारखाने  वे एक  तरह  से

 घाटे  में  चल  रहे  हैं  और  इस  बजह  से  बहुत  सी  चीजों  के  मूल्य  जो  हमें  आवश्यक  रूप  से  बढ़ाने  पड़ते
 मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  इन  सब  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  हमें  मुद्र-स्फी  ति  पर

 नियन्त्रण  करना  ही

 मल्य  मांग  और  पूर्ति  के  आधार  पर  निर्धारित  होते  मांग  के  ऊपर  सरकार  का  नियन्त्रण  नहीं
 लेकिन  पूति  के  ऊपर  तो  सरकार  का  पूर्ण  नियन्त्रण  जो  आवश्यक  वस्तुएं  उनकी  पूर्ति  सरकार

 को  बढ़ानी  तभी  जाकर  हम  मूल्यों  में  कमी  कर  सकते  हैं  ।

 सभापति  खासकर  महिला  सदस्य  गृहणियों  का  प्रतिनिधित्व  करती  है  और  के
 मध्यम  वर्ग  और  निम्न  वर्ग  की  महिलाओं  की  स्थिति  बड़ी  शोचनीय  आवश्यक  वस्तुएं  जैसे

 प्याज  जैसी  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  आसमान  को  छूने  लगे  आप  1981
 की  स्थिति  को  देखें  तो  पता  लगेगा  कि  आज  उसकी  तुलना  में  5  गुना  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  चुकी  है  ।  यह्
 बद्धि  आवश्यक  वस्तुओं  के  खुदरा  तथा  थोक  मूल्यों  में  हुई  गृहणी  से  सम्बन्धित  सभी  वस्तुओं  की
 कीमतें  बढ़ती  जा  रही  उसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  उसका  पारिवारिक  बजठ  असंतुलित  हो
 जाता  है  और  उसको  अपने  खर्चे  में  कटौती  करनी  पड़ती  जिसकी  वजह  से  उसका  स्वास्थ्य  दिन-प्र
 दिन  गिरता  जा  रहा  इसके  परिणामस्वरूप  महिलाओं  की  मृत्यु  दर  बढ़ती  जा  रही  यह  मंहगाई
 का  सबसे  भयंकर  परिणाम  सामने  आया

 मुद्रास्फीति  बहुत  नाजुक  विषय  इसको  हमें  दलगत  राजनीति  से  ऊपर  ऊपर  उठकर  देखना

 हमें  देखना  होगा  क्रि  किस  प्रकार  से  इसको  रोका  जा  सकता  किस  तरह  से  सरकार  इसके
 ऊपर  नियन्त्रण  कर  सकती  इस  बारे  में  मैं  कुछ  सुझाव  सरकार  को  देना  चाहती  हूं  जिससे  इस  पर

 अंकुश  लगाया  जा  सकता  मेरा  सबसे  पहला  सुझ्नाव  तो  यह  है  कि  हमें  बड़े  व्यापारियों  पर  नियम्त्रण
 करना  ये  लोग  उपभोक्ताओं  का  और  उत्पादकों  का  दोनों  का  शोषण  करते  ये  लोग  उत्पादक
 से  सस्ते  मूल्य  पर  चीजें  खरीदते  हैं  और  उपभोक्ताओं  को  मंहगे  मूल्य  पर  बेचते  हैं  । इसलिए  इनके  ऊपर
 नियन्त्रण  करना  बंहुत  आवश्यक  है  ।  इसके  लिए  हमें  जमाखो री  और  कालाबाजारी  को  रोकना
 कालाबाजारियों  और  जमाखोरों  क ेखिलाफ  सख्त  कार्यवाही  करनी  इसके  लिए  अगर  नियमों  में
 परिवतंन  की  आवश्कता  हो  तो  उससे  भी  हमको  हिचकियाना  नहीं

 दूसरा  मेरा  निवेदन  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में  हमारी  यह  व्यवस्था  बहुत
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 अच्छी  लेकिन  केवल  बड़ें  शहरों  बम्बई  आदि  बड़े  शहरों  में  इसकी  स्थिति  बहुत
 भ्च्छी  लेकिन  यह  व्यवस्था  ग्रामीण  स्तर  तक  समुचित  रूप  से  नहीं  पहुच  पाई  आज  हमारी  75
 से  80  प्रतिशत  जनसंख्या  गांवों  में  रहती  इसलिए  मेरा  पुरजोर  शब्दों  में  निवेदन  है  कि  सार्वजनिक
 बितरण  व्यवस्था  को  हमें  बढ़ाना  ताकि  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  ग्राम  सेवा  सहकारी
 समितियों  के  माध्यम  से  गांवों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुधारा  जा  सके  ।

 एक  मेरा  सुझाव  करों  की  चोरी  के  बारे  में  आज  यह  सामान्य  सी  बात  हो  गई  करों  की
 चोरी  से  एक  सामानांतर  अथंव्यवस्था  बनती  जा  रही  इसको  रोकने  के  लिए  हमें  अपने  विभाग  को
 और  अधिक  सुदृढ़  करना  होगा  ।  जिस  प्रकार  की  व्यवस्था  आपने  पिछली  बार  की  है  वह  स्वागत  योग्व

 लेकिन  इसमें  और  अधिक  सुधार  की  आवश्यकता

 एक  मेरा  सुझाव  सरकारी  खर्चे  में  कटोती  के  बारे  में  आपने  इसमें  600  करोड़  की  कटौती
 की  है  जो  कि  स्वागत  योग्य  परन्तु  अभी  भी  इसमें  कटौती  की  गुंजाइश  इसमें  और  अधिक  कटोती
 को  जानी  चाहिए  जिससे  मुद्रास्फीति  और  मंहगाई  पर  नियंत्रण  रखा  जा  सके  ।  इसी  तरह  से  कुछ  हमारी
 नीतियों  में  भी  परिवतंन  करने  की  आवश्यकता  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  और  घाटे  के  बजट  मंहगाई
 और  मुद्रा-स्फीति  को  प्रोत्साहन  देते  यह  चक्र  एक  बार  शुरू  होने  पर  निरन्तर  बढ़ता  जाता

 लिए  हमें  नीतियों  में  परिबतंन  करके  घाटे  क ेबजट  को  कम  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 जो  पब्लिक  सैक्टर  घाटे  में  जा  रहे  उनकी  वजह  से  बहुत  सी  वस्तुओं  के  दाम  सरकार  को  न

 चाहते  हुए  भी  बढ़ाने  पड़ते  उसको  सुधारने  की  आवश्यकता  पब्लिक  सैक्टर  को  अधिक  से  अधिक

 सुदृढ़  करें  ताकि  जितनी  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  चल  रही  उसमें  सुधार  हो  सके  |  मेरा  यह  भी  निवेदन

 है  कि  जिन  प्रांतों  में  सूखा  वहां  पर  इस  मंहगाई  का  और  मुद्रास्फीति  का  बहुत  ही  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  है  ।  खासतौर  से  मैं  राजस्थान  के  बारे  में  निवेदन  करमा  चाहती  वहां  पर  लगभग  चार  साल  से

 सूखे  की  अवस्था  वहां  पर  अकाल  राहत  के  लिए  जो  भी  काम  चलाए  जा  रहे  उसमें  मजदूरों  को

 दस  या  ग्यारह  रुपए  प्रतिदिन  मजदूरी  के  रूप  में  मिलते  हैं  वह  भी  परिवार  के  एक  सदस्य  को  ।  मान

 परिवार  मे  पांच  सदस्य  हैं  और  एक  सदस्य  को  काम  मिलता  है  तो  दस  या  ग्यारह  रुपए  में  मुद्रा
 स्फीति  के  जमाने  में  वह  आवश्यक  वस्तुएं  नहीं  खरीद  पाता  परिणाम  यह  है  कि  दिन  पर  द्विन

 शानियां  बढ़ती  जा  रही  सरकार  से  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  ऐसे  प्रांतों  में  जहां  पर  सूले  की

 अवस्था  वहां  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  और  अधिक  सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता  आवाश्यक

 सामान  जैसे  आयातित  शबक  कपड़ा  आदि  चीजें  वहां  पहुंचाई  जाएंगी  तो  निःसंदेह  वहां  के  लोगों

 को  मंहगाई  के  प्रकोप  से  छूटकारा  मिल  राजस्थान  जैसे  प्रांत  में  सूखे  का
 कारण  पेड़ों  का कटना

 इन  दोनों  का  लिक  इसलिए  इसको  रोकना  होगा  तभी  हम  मुद्रास्फीति  पर  नियन्त्रण  पा
 सकते

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  आपने  बहुत  कुछ  किया  है  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को

 सुधारा  सरकारी  खर्म  में  भी आपने  कटौती  की  इस  मंहगाई  को  रोकने  क ेलिए  आपकी  मजबूरी

 है  क्योंकि  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्यवस्थाएं  उनमें  भागीदार  है  इसलिए  उसमें  परिवतंन  नहीं  ला  सकते  ।  परन्तु

 कुछ  परिवततन  लाने  आज  खासतौर  से  मध्यवर्गीय  और  निम्नवर्गीय  परिवारों  को  इन  बढ़ते  हुए

 मूल्यों  की वजह  से  एक  कमरतोड़  मंहगाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  उसकी  ओर  ध्यान  देकर

 कार  इस  व्यवस्था  को  यदि  सुधारेगी  तो  नि:संदेह  हम  सोचेंगे  देश  में  एक  बहुत  बड़ा  काम  हो  गया

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।
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 लिनुवाद

 *झी  जायनल  अबेदिन  :  सभापति  आज  हम  मूल्य  वृद्धि  की  चर्चा  कर  रहे
 हैं  जिससे  देश  का  हर  व्यक्ति  विशेषकर  वे  लोग  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  हैं  ।  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुए
 हैं  ।  दैनिक  आवश्यकता  की  चीजों  के  दाम  इतने  अधिक  बढ़  गए  हैं  कि  उन्हें  खरीद  पाना  उनकी  पहुंच  से
 परे  हो  चुका  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  उन्हें  भाधे  भोजन  में  संतोष  करना  पड़  रहा  अथवा  भूखे
 पेट  रहना  पड़  रहा  मैं  इस  समस्या  पर  गहाई  से  विचार  करने  के  लिए  कुछ  आंकड़े  प्रस्तुत  करना

 हूं  ।  सरकार  ने  दिल्ली  में  दैनिक  आवश्यकता  की  वस्तुओं  के  दामों  के  निम्नलिश्ित  आंकड़े

 प्रस्तुत  किए  हैं  जिनसे  यह  पूर्णतः  सिद्ध  होता  है  कि  दामों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हो  रही  माननीय  वित्त
 मन््त्री  ने  निम्नलिखित  आंकड़  प्रस्तुत  किए  हैं

 बस्तु  का  मास  वर्ष  )  धूल्य  प्रति

 चावल  1984  3.50  न
 1987  4.50  न

 चीनी  1984  5.50  हर
 1987  7.00  श्र

 तेल  सरसों  1984  17.00  ,, |
 1987  29.00  कक

 मछली  1984  16.00
 1987  -32.00  श्े

 द्ध  1984  4.50  to  प्रति  लोटर
 1987  6.00  न

 आलू  1984  2.40  रुपये  प्रति  किलो
 1987  3.50  हे

 दाल  1984  6.50  ”
 1987  10.35  ए

 नमक  1984  0.60
 1987  2.00  श्र

 प्याज  1984  2.50  ”
 1987  60-00  कक

 ये  आंकड़े  इस  आधार  पर  वास्तविक  नहीं  हैं  कि  बाजार  में  खरीदते  समय  ये  वस्तुएं  इन

 मूल्यों  पर  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यह  स्थिति  केवल  दिल्ली  में  ही  नहीं  पूरे  देश  में
 नी  अिजडसक  बबक््रउरॉउ<३9ाल्इक्क:यईयी:ओखीज  के
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 अब  प्रशन  यह  है  आवश्यक  वस्तुएं  के  मूल्य  बेरोक  टोक  क्यों  बढ़  रहे  एक  मनोवृत्ति  यह
 पैदा  की  जा  रही  है  कि  मूल्य  वृद्धि  भयंकर  सूले  की  स्थिति  के  कारण  हो  रही  इससे  इन्कार  नहीं
 किया  जा  क्योंकि  सूखे  के  कारण  कृषि  उत्पाद  में  गिरावट  अर  गई  है  ओर  निस्संदेह  इससे  मूल्य
 वृद्धि  होगी  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सूखा  ही  मूल्य  वृद्धि  का  एकमात्र  कारण  नहीं  मूल्य
 वृद्धि  में  वास्तविक  सहायक  कारण  सरकार  की  दोषपूर्ण  कराधान  मूल्य  घाटे  की
 वित्त  व्यवस्था  को  अपनाना  और  दोषपूर्ण  आयात  और  निर्यात  नीति  ये  सभी  तथ्य  मूल्य  वि  में
 पूर्णतया  सहायक  हैं  ।

 मेरे  पूर्ववक्ता  ने  घाटे  के  बजट  को  मूल्य  वृद्धि  के एक  कारण  के  रूप  में  माना  उनके
 इस  तक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  प्रतिवर्ष  सरकार  घाटे  का  दजट  प्रस्तुत  करते
 हुए  यह  आश्वासन  देती  है  कि  इससे  न  तो  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  और  न  मुल्यों  में  वृद्धि  होगी  तथा  न  ही
 जनता  को  कोई  कठिनाई  होगी  ।  लेकिन  प्रतिवर्ष  उनके  आश्वासन  झूठे  ही  साबित  होते  यदि  हम  वर्ष
 1987-88  के  बजट  के  भ्रस्तुत  किए  जाने  से  पहले  के  मूल्यों  की  तुलना  बजट  के  बाद के  पूल्यों  से  करें  तो

 हम  देखेंगे  की  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  अब  घोटे  की  वित्त  व्यवस्था  को  पूरा  करने  के  लिए  हमें  और  अधिक
 करेंसी  नोट  छापने  पड़ते  हैं  या  हम  और  अधिक  कर  लगाते  हैं  अथवा  हमें  और  अधिक  विदेशी  ऋण  लेने
 पड़ते  इनमें  से

 किसी  मी  स्थिति  में  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  ही  तथा  मूल्य  वृद्धि  का  दूसरा  नाम  मुद्रास्फीति
 अतः  यदि  केन्द्रीय  सरकार  इस  समस्या  के  प्रति  सचेत  नहीं  होती  तो  किन्हीं  भी  परिस्थितियों  में  मुल्य

 वृद्धि  को  रोका  नहीं  जा  इसके  साथ-साथ  हम  देखते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों
 को  ओवर  ड्राफ्ट  न  करने  के  प्रति  आगराह  किया  लेकिन  जब  केन्द्र  को  घाटे  की  व्यवस्था  करनी  होती
 है  तो  वे  हजारों  करोड़  रुपए  के  करेंत्ती  नोट  छापने  लगते  हैं  जिससे  निश्चित  रूप  से  मूल्यों  में  वृद्धि  होती
 है  जिसके  परिणामस्वरूप  समूचे  देश  के  लोगों  को  भारी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  दूसरे
 शब्दों  में  राज्य  सरकारों  को  अपने  बजट  के  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  ओवर  ड्र।फ्ट  की  सुविधा  अपनाने
 का  कोई  अधिकार  नहीं  है  लेकित  केन्द्रीय  सरकार  को  ऋण  कराधान  द्वारा  तथा  करेंसी  नोट
 कर  अपने  बजट  के  घाटे  को  पूरा  करने  की  और  इसके  फलस्वरूप  मूल्य  वृद्धि  के भार  को  जनता  पर
 लादने  की  पूर्ण  स्वतन्त्रता

 तथापि  मूल्य  वृद्धि  का  दूसरा  महत्वपूर्ण  कारण  यह  है  कि  सरकार  ने  स्वयं  ही  पिछले  कुछ  वर्षों
 में  प्रशासनिक  आदेश  से  अनिवार्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कई  बार  वृद्धि  कर  दी  वर्ष  1981-86  के

 दौरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  मूल्य  वृद्धि  छः  बार  एक  1981  को  साधारण

 किस्म  के  चावल  का  मूल्य  1.75  रुपया  प्रति  किलोग्राम  ।  [986  को  यह  मूल्य  बढ़कर
 2.39  रुपये  हो  गया  ।  इसी  अवधि  के  दौरान  (1981-86)  गेहूं  के  मुल्य  में  8  बार  वृद्धि  1  अप्रैल

 1981  ]  को  गेहूं  का  प्रति  क्विटल  मूल्य  145  रुपये  |  1987  को  गेहूं  का  प्रति  क्विटल  मुल्य
 बढ़कर  195  5  रुपए  हो  गया  |  वर्ष  1980-86  के  दौरान  चीनी  के  मूल्य  में  सात  बार  वृद्धि  हुई  ।  3

 1980  को  चीनी  का  मूल्य  2.85  रुपया  प्रति  किलोग्राम  15  1986  के  चीनी  का  मूल्य
 बढ़कर  4.85  रुपया  प्रति  किलोग्राम  हो  वर्ष  1981-86  के  दोरान  मिट्टी  के  तेल  के  मूल्य  में

 10  बार  वृद्धि  13  1981  की  प्रति  लीटर  मिट्टी  के  तेल  का  मूल्य  1.60  रुपया  था  जबकि

 6  1986  को  यह  बढ़कर  2.27  रुपए  प्रति  लीटर  हो  गया  ।  इससे  भी  अधिक  रेल  भाड़े  की

 दरों  में  बुद्धि  होती  जा  रही  है  और  इसके  साथ-साथ  सरकार  पेट्रोल  और  डोजल
 के  मूल्यों  में  वृद्धि  करती

 जा  रही  वर्ष  1981-86  के  दोरान  पेट्रोल  और  डीजल  के  मूल्यों  में  9  बार  वृद्धि  जिसके
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 जायनल  अबेदिन  ]

 परिणामस्वरूप  वर्ष  1981  में  पेट्रोल का  मूल्य  5.54  रुपए  प्रति  लीटर  था  और  वर्ष  1986  में  इसे

 बढ़ाकर  7.60  रुपए  प्रति  लीटर  कर  दिया  गया  ।

 इस  प्रकार  परिवहन  लागत  को  बढ़ाकर  सरकार  स्वयं  ही  अनिवाय॑  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि
 कर  रही  इसके  साथ-साथ  विदेशी  ऋण  का  भार  है  जो  देश  को  प्रति  वर्ष  वहन  करना  पड़  रहा
 हम  विदेशी  ऋणों  पर  प्रतिवर्ष  दस  हजार  करोड़  रुपए  ब्याज  के  रूप  में  अदा  कर  रहे  ऐसा  लगता  है
 कि  इस  व्यय  की  पूर्ति  अप्रत्यक्ष  करों  के  माध्यम  से  नहीं  हो  पा  रही  है  इसलिए  प्रति  वर्ष  अनिवाय

 वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  को  जा  रही

 इस  प्रकार  इन  सभी  बातों  के  बाद  भी  कीमतें  बढ़ाई  जा  रही  जंसा  कि  मैंने  पहले  कहा
 प्राकृतिक  आपदाएं  हैं  और  मूल्यों  में  वुद्ध  का  एक  कारण  हो  सकती  है  लेकिन  यदि  सरकार  मूल्यों  में

 वृद्धि  क ेकारण  जनता  की  दयनीय  हालत  पर  विचार  करती  तो  वह  मूल्यों  को  नियन्त्रित  करने  की

 जिम्मेदारी  समझती  लेकिन  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  इससे  कोई  खास  चिन्तित  नहीं  इसके
 अतिरिक्त  अत्यधिक  अनुत्पादक  योजनेतर  खर्चे  ते स्थिति  को  और  भी  बिगाड़  दिया  केन्द्र  राज्यों  को
 निर्देश  जारी  करता  है  कि  योजनेतर  व्यय  कम  से  कम  किया  जाना  चाहिए  लेकिन  जब  योजनेतर  व्यय

 उन्हें  करना  होता  है  तो  वे  राज्यों  को  दिए  गए  सुझाव  का  स्वयं  पालन  नहीं  करते  ।  वर्ष  1986-87  के
 दौरान  केन्द्र  का  योजनेतर  व्यय  95000  करोड़  रुपए  था  दूसरे  शब्दों  में  यह  व्यय  सकल  घरेलू  उत्पादन
 का  35  प्रतिशत  था  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गेर-उत्पादक  व्यय  के  रूप  में  वहन  किया  केन्द्रीय

 सरकार  को  यह  शोभा  नहीं  देता  कि  वह  राज्यों  को  व्यय  में  किफायत  करने  के  उपदेश  दे  जब  कि  वे  स्वयं

 इस  प्रकार  का  भारी  खचं  कर  रहे  इसके  अलावा  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेकुछ  अन्य  कारण  भी  हैं  जिनमें  से

 मुख्य  जमाखोरी  मुनाफाखोरी  तथा  काले  धन  की  समान्तर  अर्थव्यवस्था  लेकिन  पिछले  चालीस  वर्षों
 के  अपने  अनुभव  से  हम  निश्चित  रूप  से  कह  सकते  हैं  कि  इस  दिशा  में  उनका  कुछ  नहीं  कर  पाएगी
 क्योंकि  हमारे  पास  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  सतत  प्रयास  करने  का  कोई  ठोस  प्रमाण  नहीं  है  ।

 मैं  इस  विषय  के  अन्य  महत्वपूर्ण  पहलू  की  ओर  सभा  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 यह  रुपए  के  भवमूल्यन  से  सम्बन्धित  राज्य  सभा  में  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  वित्त  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  ने कहा  कि  वर्ष  1947  के  एक  रुपये  का  मूल्य  गिरकर  वर्ष  1987  में  9.78  पैसा  अर्थात

 10  पैसे  से  कम  हो  गया  है  ।  दूसरे  शब्दों  में  वर्ष  1947  में  जो  चीज  हम  10  पैसे  में  खरीद  सकते  थे  वही
 आज  हम  एक  रुपए  में  खरीद  रहे  इस  प्रकार  स्वतन्त्रता  के  40  वर्ष  बाद  रुपए  का  90  प्रतिशत

 मूल्यन  हो  गया  है  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  मन््त्री  जी  यह  सूचना  देते  समय  खुशी  से  गर्वान्वित  महसूस  कर  रहे
 थे  अथवा  शर्भिन्दा  हो  रहे  लेकिन  निसन्देह  समूचे  राष्ट्र  के  लिए  यह  बड़े  शर्म  की  बात  यह
 स्वीकार  करते  हुए  कि  रुपए  का  मूल्य  गिर  गया  माननीय  मन््त्री  जी  ने  इस  गिरावट  के  प्रतिशत  को

 दर्शाते  हुए  निम्नाललित  आंकड़े  दिए  :--

 1984-85  4.8  प्रतिशत

 1985-86  5-86  8.15  प्रंतिशत

 1986-87  6.96  प्रतिशत
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 इस  प्रकार  40  वर्षों  के  दोरान  रुपये  के  मूल्य  में  90)  प्रतिशत  गिरावट  आई  यह  बात  और
 भी  अधिक  ध्यान  देने  लायक  है  कि  पिछले  3  वर्षों  में  जब  से  वर्तमान  सरकार  सत्ता  में  भाई  है  रुपये  के
 मूल्य  में  लगभग  20  प्रतिशत  गिरावट  आई  हसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि सरकार  अपनी  सफलताओं
 में  हसे  भी  एक  सफलता  के  रूप  में  ले  सकती  है  ।

 विदेशी  बाजार  में  भी  रुपए  के  मूल्य  में  तेजी  से गिरावट  आ  रही  वर्ष  1971  |  को  भाधार
 वर्ष  मानकर  1987  में  रुपए  का  मूल्य  57  पैसे  था  और  नवम्बर  1987  में  यह  गिरकर  56
 पैसे  हो  गया  ।  इस  समय  सभा  में  यह  सब  कहते  समय  मैं  नहीं  जानता  कि  विदेशी  बाजार  में  हमारे  रु०
 के  मूल्य  पें  एक  पैसा  और  गिरावट  आ  गई  हो  ।  उदाहरणार्थ  16  वर्ष  पहले  विदेशी  बाजार  में  माल  की

 मात्रा  बेचकर  हम  एक  रुपया  प्राप्त  करते  थे  आज  हमें  उसके  लिए  केवल  56  पैसे  मिल

 रहे  इससे  केवल  इसी  बात  की  पुष्टि  होती  है  कि  विदेशी  बाजार  में  हमारे  माल  के  मूल्य  में  गिरावट
 आई  है  और  इससे  हमारा  व्यापार  सन्तुलन  प्रतिकूल  हो  गया  विदेशी  बाजार  में  हमारी  वस्तुएं  सस्ते
 भाव  पर  बिक  रही  हैं  जबकि  स्वदेशी  बाजार  में  इनके  मूल्य  बेरोक  टोक  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।

 अब  हमें  यह  देखना  है  कि  इस  बढ़ती  हुई  मुद्रास्फीति  को  रोकने  तथा  मुद्रास्फीति  के फलस्वरूप
 लोगों  की  मुसीबतों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  किया  ।  अन्य  राज्यों  के  बजाय

 पश्चिम  बंगाल  में  मूल्य  कम  सरकार  ने  देश  में  मूल्य  वृद्धि  की  जांच  करमे  तथा  इस  पर

 निगरानी  रखने  के  लिए  एक  मन्त्री  मण्डलीय  उप  समिति  की  स्थापना  की  है  और  सरकार  ने  मूल्यों  पर

 नियन्त्रण  के  लिए  एक  कार्यक्रम  भी  शूरू  किया  मुझे  आशंका  है  कि  ये  उपाय  अपने  आप  में

 केवल  दिखावा  मात्र  ही  होंगे  तथा  इनसे  वास्तविक  उद्देश्यकी  उपलब्धि  नहीं  हो  पांच  सूत्री

 कार्य  क्रम  के  माध्यम  से  सरकार  का  जमाखोरी  करने  मुनाफाखो री  करने  उद्योगपतियों  आदि  -

 से  यह  अपील  करने  का  विचार  है  कि  वें  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  में  उन्हें  अपना  सहयोग  दें  मेरे  लिए  तो

 यह  एक  नरभक्षी  से  अपने  शिकार  के  स्वाद  को  भूल  जाने  के  लिए  कहने  जैसी  हास्यास्पद  उक्ति  इन
 परिस्थितियों  में  मैं  सरकार  से  एक  बार  अपील  करता  हूं  कि  वह  हमारे  उस  सुझाव  को  स्वीकार  करे

 जो  हम  बार-बार  दे  रहे  हैं  कि  अनिवाय  वस्तुओं  के  फूटकर  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाए  और

 सरकार  इन  बस्तुओं  का  बितरण  समूचे  देश  में  उचित  दर  की  दुकानों  से  निर्धारित  मूल्य  पर  करे  तथा

 यह  सुविधा  देश  के  दूर-दराज  के  भागों  में  गरीबों  तक  केवल  एक  यही  उपाय  है  कि  जिससे

 हम  मूल्य  वृद्धि  पर  नियन्त्रण  कर  पाएंगे  और  जनता  की  परेशानी  को  दूर  कर  इसके  साथ-साथ

 गेर-उत्पादक  योजनेतर  व्यय  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  दृढ़  कदम  उठाये  जाने  इन

 शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  सभापति  मैं  बड़े  गौर  से  विपक्ष  के  सदस्यों  की

 बात  सुन  रहा  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  महंगाई  बहुत  बढ़  गई  है  और  आंकड़ों  के  जाल  में  पड़ने
 से  कोई  लाभ  नहीं  हमारा  कोई  सदस्य  कहे  कि  महंगाई  इतनी  बढ़ी  हम  कहें  कि  महंगाई  केवल

 इतनी  बढ़ी  वे  कहें  कि  होलसेल  प्राइस  इंडेक्स  बढ़  गया  हम  कहें  कि  कंज्यूमर  प्राइस  इंडेक्स
 ज्यादा  नहीं  है  ।  सब  है  ।  होलसेल  और  कंज्यूमर  प्राइस  इंडेक्स  दोनों  बढ़े  इन  बातों  में  जाने  से

 फायदा  कया  हम  सभी  जानते  हैं  कि  महंगाई  बडो  तेजी  से  बढ़ी  है और  बढ़  रही  इस  बात  को  हमें

 महसूस  करना  चाहिए  ।  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  कि  महंगाई  बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  है  और  एन्स  मध्यम

 व्से  का  एक  गरीब  आदमी  इसके  बोझ  से  दबा  जा  रहा  महंगाई  जब  बढ़ती  तो  इसके  कई

 ढ्ठ
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 गौरी  शंकर  राजहंस ]

 कारण  होते  मैं  तो समझता  था  कि  आज  वित्त  मन्त्री  महोदय  कृषि  मन््त्री  महोदय  भी  यहां  रहते  और

 मिलजुल  कर  बातें  कोई  रास्ता  ऐसा  होता  कि  इस  महंगाई  को  रोकने  के  लिए  हम  क्या  कुछ

 एक  बहुत  सीधा  सा  अ्थंशास्त्र  का  सिद्धांत  है  कि  जब  मांग  बहुत  ज्यादा  हो  जाए  और  सप्लाई
 कम  हो  तो  महंगाई  इसको  कोई  नहीं  काट  सकता  कोई  रोंक  नहीं  सकता  अपने  यहां

 अभूतपूर्व  सूखा  बाढ़  जिसके  कारण  प्रोडक्शन  कम  हो  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  मैं

 यहां  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  फूड  ग्रेन््स  का  प्रोडक्शन  केवल  भारत  में  ही  नहीं  गिरा  है  बल्कि

 एशिया  के  सभी  देशों  में  गिरा  यह  जो  ड्राउट  और  फ्लड  आया  उससे  केवल  भारतवषं  ही
 प्रभावित  नहीं  हुआ  अपितु  एशिया  के  सभी  देश  प्रभावित  हुए  बंगलादेश  में  लोग  अभी  से

 एक  दाने  के  लिए  मोहताज  ढाका  और  दूसरी  जगह  अभी  जो  रायदट्स  हो  रहे  उनकी  बात  मैं  नहीं
 बंगलादेश  में  एक-दो  महीने  पहले  जबदंस्त  रायट्स  हुए  फूड  के  लिए  रायट्स  हुए  लोगों

 ने  राशन  देने  वाले  अधिकारियों  को  किडनैप  कर  उनका  घेराव  कर  बंगलादेश  में  हालात

 बहुत  ही  बुरे  हैं  ।

 चाइना  में  भी  फूडग्रेन्स  का  शार्टेज  हो  गया  मैं  वहां  स ेहोकर  आया  इन्डोनेशिया  में  भी

 बहुत  बड़ा  अकाल  पड़ा  जितना  बड़ा  ड्राउट  पिछले  200  साल  में  इतना  बड़ा  ड्राउट  नहीं  हुआ
 जितना  बड़ा  फ्लड  आया  उतना  बड़ा  फ्लड  नहीं  आया  मेरे  कहने  का  अर्थ  है  कि  एशिया  के

 पूरे  रीजन  में  कही  ड्राउट  कहीं  फ्लड  है  और  यह  सारा  रीजन  प्राइस  राइज  से  तबाह  हम  इस
 बात  को  सोचें  कि  यदि  इसी  तरह  का  ड्राउट  और  फ्लड  अगले  वर्ष  भी  हो  भगवान  न  करे  ऐसा

 तो  हम  क्या  करेंगे  ?

 मैंने  जैसा  कहा  कि  प्रोडक्शन  में  कमी  से  महंगाई  बढ़ती  फिर  शिस्ट्रब्यूशन  में  गड़बड़ी  से  भी
 महंगाई  बढ़ती  है  ।  हमने  राज्य  सरकारों  के  हाथ  में  फेअर-प्राइस  शाप्स  दिए  हुए  हैं  और  देना  भी
 क्योंकि  इसके  अलावा  कोई  रास्ता  नहीं  क्योंकि  जो  ब्यूरोक्रेसी  अफसरशाही  है  खासकर  निचले
 लैबल  पर  बी०  डी०  ओ०  और  सी०  ओ०  के  लैवल  पर  उसकी  तरफ  देखना  चाहिए  ।  कया
 पीडितों  और  सूखा-पीडितों  को अनाज  मिल  रहा  जो  कि  मिलना  चाहिए  और  क्या  उचित  दाम  पर
 मिल  रहा  है  ?  शहर  को  बात  मैं  नहीं  कर  रहा  शहर  में  चीजें  मिल  जाती  लेकिन  गांव-दूर-देहात
 में  जाइए  और  देखिए  कि  छोटे-छोटे  गांव  कस्बी  में  अफसरों  की  बदसलूकी  के  कारण  फेअर-प्राइस
 शाप्स  का  क्या  हाल  है  ?  अगर  लोगों  को  अनाज  सही  दामों  में  नहीं  मिल  पाएगा  तो  महंगाई  होगी  ही  ।
 यह  टैंडेसी  केवल  शहरों  में  ही  नहीं  हो  रही  देहातों  में  भी  हो  रही  एक  और  बड़ी  खतरनाक
 टैंडंसी  हो  रही  एफ०  ए०  ओ०  ने  फोरकास्ट  किया  है  कि  अगले  2,  3  साल  तक  शायद  ड्राउट  पड़े
 और  वेस्टन  प्रेस  इसको  काफी  जोर  देकर  छाप  रहा  नतीजा  यह  है  कि  सारे  अन-डेवलप्ड  कन्द्रीज  में
 तेजी  से  प्राइवेट  हौडेंस  कर  होडिग  कर  रहे  हैं  और  यदि  इस  बड़े  पैमाने  पर  होडिग  होने  लगेगी  तो  चीजों
 के  दाम  आसमान  पर  चले  जाएंगे  ।

 फिर  एक  अजीब सी  प्रवृत्ति  केवल  भारत  में  ही  नहीं  सारे  थड्डन्वल्ड  में  हो  गई  स्टैगनेशन
 हो  गया  स्टेगनेशन  का  अर्थ  है  कि  एक  तरफ  से  इकनामी  स्टेगनेट  हो  गई  है  और  दूसरी  तरफ  से
 महग।ई  आ  गई  है  होता  यह  है  कि  जब  मंहगाई  आती  है  तो  इन्फ्लेशन  आता  है  और  तेजी  से  रोजबार
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 बढ़ता  लोग  खुशहाल  होते  लेकिन  यह  अजीबसी  स्थिति  आ  गई  स्टैगनेशन  हो  गया  है  और  सारे
 थड  वल्डे  में  आया  दूसरी  तरफ  इन्फ्नेशन  बहुत  तेजी  से  बढ़ता  जा  रहा  हम  इस  मंहगाई  को
 केवल  एक  क्षेत्र  से नहीं  संभाल  सकते  एक  तो  एसेन्शियल  कमोडिटीज  का  डिस्ट्रीज्यूशन  ठीक
 इसे  हम  प्रोडक्शन  ठीक  हो  ।  हम  खरीफ  की  क्रौप  को  खो  चुके  हैं  लेकिन  रवी  की  ज्यादा  से  ज्यादा
 पैदावार  इसको  कोशिश  करनी  इसके  अलावा  हमें  दूसरी  तरफ  फिजिकल  इकानमिकी
 मेजर  अपनाने  होंगे  जिससे  कि  कीमतें  बढ़ने  न  सरकार  ने  फिजिकल  मानिटरिंग  मेजर  अपनायें
 और  कुछ  डाय  रेक्ट  टैक्स  बड़े  तबके  के  लोगों  पर  इससे  बढ़  कर  अच्छी  नात  और  कोई  नहीं  हो
 सकती  है|  परन्तु  आप  देखेंगे  कि  अभी  ब्लैकमनी  हमारे  समाज  की  जड़ों  को  कुरेद  रही  इस  देश  में

 ऐसी  भी  कई  जगह  हैं  जहां  पर  लोगों  को  यह  पता  नहीं  है  कि  वह  कल  क्या  इसके  अलावा  दूसरी
 तरफ  कलकत्ता  और  बम्बई  में  इतनी  ब्लैकमनी  है  कि  लोग  हर  दूसरे  दिन  गाडी  बदलते  हैं  और
 नया  मकान  खरीदते  मैं  एक  और  सही  बात  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  पीोश  कालोनियों  में  जब  भी
 इनकम  टैक्स  रेड  होता  है  तो  दो  दिन  पहले  ही  उनको  पता  चल  जाता  है  कि  इनकम  टैक्स  रेड  होगा  ।

 इससे  सारा  एक्सरसाइज  बेकार  चला  जाता  हमारे  समाज  में  जो  असमानता  हमें  उसको  दूर
 करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  आज  अमीर  और  अमीर  होते  जा  रहे  हैं  भौर  गरीब  पीस  रहे  हमें
 फिजिकल  मॉनिटरिंग  मेजर  अपनाने  जो  ब्लेकमनी  पैदा  करते  हैं  उन  पर  और  टैक्स  लगा  कर  और
 छापे  मार  कर  इसे  कम  करना  चाहिए  ।  इसके  बाद  यह  पैसा  बैलफेयर  के  कामी  में  लगाना  हमें
 इस  बात  का  ध्याम  रखना  चाहिए  कि  गरीब  लोग  पीसे  नहीं  ।

 आंकड़ों  वे  कन्फ्यूजन  में  जाने  स ेकोई  बात  नहीं  बनती  यह  इनफ्लेशन  और  मंहगाई
 वाइड  फिनौमिना  यह  हमें  रोकना  इसको  कम  करने  में  हम  सब  को  अपना  सहयोग  देना

 यह  किसी  एक  व्यक्ति  या  सरकार  के  सहयोग  से  कम  नहीं  हो  सकेगा  ।  जब  तक  कंज्यूमर
 रिजिस्टेन्स  नहीं  होगा  तब  तक  मंहगाई  कम  नहीं  कोई  भी  सामान  यदि  पांच  रुपये  में  मिलता  है
 तो  उस  सामान  को  तब  तक  नहीं  खरीदना  चाहिए  जब  तक  कि  वह  एक  रुपये  में  न  हो  इसमें

 हमारी  ग्रहणियां  अपना  पूरा  सहयोग  दे  सकती  अगर  हम  वह  सामान  दो  महीने  तक  नहीं  छरीदेंगे

 तो  वह  अपने  आप  एक  रुपये  में  बिकना  शुरू  हो  जायेगा  |  यह  हमारे  देश  का  दुर्भाग्य  है  कि  यहां  कंज्यूमर

 मूवमेंट  उतना  हो  नहीं  पाया  है  जितना  कि  होना  चाहिए  ।  मैं  तो  अंत  में  यही  कहूंगा  कि  हमें  फिजिकल

 मॉनिर्टारिंग  पालिसी  अपनानी  फेयर  प्राइस  शाप्स  की  संख्या  बढ़ानी  होगी  और  कंज्यूमर  मूवमेंट
 व  कंज्यूमर  रिजिस्टेन्स  वढ़ाना  होगा  ।  ऐसा  होने  के  बाद  ही  प्राइस  कम  हो

 जिनुबाद  |

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  मूल्य  वृद्धि  ने  एक  विकट  और

 असहनीय  स्थिति  पैदा  कर  दी  है  ।  हमने  पिछले  सत्र  के  दौरान  भी  अनिवायं  ह्वस्तुओं  की  चर्चा  करते  समय

 मूल्य  वृद्धि  की  चर्चा  की  अब  यह  स्थिति  गत  सत्र  के  दौरान  चर्चा  की  गई  स्थिति  से  भी  बदतर  हो

 गई  है  ।  हमने  सोचा  था  कि  सरकार  कड़ी  कार्यवाही  करेगी  तथा  कम  से  कम  कुछ  सीमा  तक  मूल्यों  को

 नियन्त्रित  कर  लेकिन  यह  उनके  नियन्त्रण  सं  बाहर  की  बात  हो  गई  वे  इसे

 नियन्त्रित  नहीं  कर  पा  रहे  अभी  मेरे  मित्र  न ेकहा  कि  खाद्य  मंत्री  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  जी  को

 इस्तीफा  देना  वे  अकेले  इसके  लिए  जिम्मेदार  नहीं  इस  अव्यस्था  के  लिए  सारी  सरकार

 जिम्मेदार  ये  सरकार  की  आध्थिक  नीतियां  हैं  न  कि  बेचारे  श्री  भगत  जो  मुद्रा  स्फीति  और  मूल्य  वृद्ध

 के  लिए  जिस्मेदार  वे  निसन्देह  एक  ईमानदार  और  कार्यकुशल  मंत्री  यह  वित्त  मंत्री  तथा  प्रधान
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 वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर ]

 मंत्री  द्वारा  निर्धारित  की  १ई  नीति  है  जो  मूल्य  वृद्धि  के लिए  उत्तरदायी  इस  सभा  में  जब  भी  मूल्य
 वृद्धि  के  बारे  में  सवाल  उठता  है--हाल  ही  में  भी  एक  सवाल  उठाया  गया  था--सरकार  का  यह  उत्तर

 होता  है  कि  थोक  मूल्य  सूचकांक  थोड़ा  सा  बढ़ा  है  अथवा  स्थिर  हो  गया  थोक  मूल्य  सूचकांक  से
 किसका  संबंध  है  ?  इसका  फूटकर  मूल्यों  से  कोई  संबंध  नहीं  हमारी  चिन्ता  तो  आज  जनता  तथा

 दलित  वर्ग  पर  मूल्य  वद्धि  के  प्रभाव  के  बारे  में

 -  इस  मुद्रा  स्फीति  का  कारण  सरकार  द्वारा  घाटे  का बजट  अपनाना  पूंजीबादी  देश  संयुक्त
 ।  राज्य  अमरीका  में  क्या  हुआ  है  ?  रीगन  प्रशासन  की  नीतियों  के  कारण  डॉलर  का  भारी  अवमूल्यन  हुआ

 उन्होंने  घाटे  के  बजट  का  सहारा  लिया  और  रक्षा  पर  कई  विलियन  डॉलर  खर्च  किये  जा  रहे
 इसका  वास्ताविक  परिणाम  क्या  निकला  ?  डालर  में  भारी  गिरावट  आई  बिल्हूल  लगभग  उसी

 तरह  की  स्थिति  का  सामना  हम  अपने  देश  में  कर  रहे

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  वहाँ  निर्वाध  अ्थंव्यवस्था  के  कारण  यह  उपाय  असफल  हो  गया

 है  )

 हरी  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  इस  वर्ष  घाटे  क ेबजट  की  6000  करोड़  रुपये  होने  की
 वना  है  जबकि  गत  वर्ष  यह  9000  करोड़  रुपये  यद्यपि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  फहा  है  कि  हम  इससे
 आगे  नहीं  बढ़ेंगे  लेकिन  वास्तव  में  हम  नहीं  जानते  कि  वर्ष  के  अन्त  तक  थधाटे  के  बजट  की  राशि  क्या

 होगी  ।

 इसके  अतिरिक्त  सरकार  के  खर्च  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  5-86  की

 तुलना  जिसमें  उसने  योजनेतर  मदों  पर  83,498  करोड़  रुपया  अर्थात  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  34.5
 भ्रतिशत  खर्च  किया  वर्ष  1986-87  में  इन  मदों  पर  95000  करोड़  रुपया  खर्च  किया  जो  सकल

 घरेलू  उत्पाद  का  35  प्रतिशत  यह  उन  कारणों  में  से  एक  कारण  है  जिससे  मुद्रा  स्फीति  में  भारी  वृद्धि
 हुई  है  और  सरकार  इसे  रोकने  में  असफल  रही

 मूल्य  बद्धि  के  लिए  किये  गये  कारणों  में  से एक  कारण  सूखा  है  लेकिन  इसमें  पूरी  सच्चाई  नहीं

 कुछ  सीमा  तक  यह  सही  मूल्य  वृद्धि  का कारण  सरकार  की  अनेक  गलत  नीतियां

 मूल्य  वृद्धि  का  दूसरा  मुख्य  और  महत्वपूर्ण  कारण  अनिवारय  वस्तुओं  के  घोषित  मूल्यों  में  वृद्धि
 होना  पिछले  वर्ष  क्या  हुआ  ?  सरकार  ने  गेहूं  और  इस्पात  आदि  जैसी  सभी

 पूर्ण  अनिवाय॑  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वुद्धि  कर  दी  ।

 इस्प!त  ओर  खान.मंत्री  एम०  एल०  :  इस्पात  के  मुल्यों  में  वृद्धि  नहीं  हुई  ।  इनमें
 केबल  1985  में  ही  वृद्धि  की गई  थो  और  अब  हम  इसमें  वृद्धि  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  मैं  सरकार  को  सलाह  देता  हूं  कि  सरकार  के  समक्ष  चाहे  जो  भी

 कठिनाइयां  वह  आवश्यक  वस्तुओं  के  सरकारी  मूल्यों  में  वृद्धि  न  करे  अन्यथा  स्थिति  खराब  और

 असहनीय  हो  जाएगी  तथा  देश  में  अव्यवस्था  फैल  जाएगी  और  गृह  युद्ध  की  संभावना  हो

 सरकार  कहती  है  कि  उसके  पास  23-24  मिलियन  टन  ख़ाद्यान्नों  का  रक्षित  भंडार  सुबह
 समाचार  पत्र  में  यह  पढ़कर  मुझे  आश्चयं  हुआ  कि  हम  चाबल  का  अन्य  देशों  से  भायात  कर  रहे  हमें
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 सरकार  की  नीति  समझ  में  नहीं  आ  रही  खाद्यान्नों  के  प्रचुर  भंडार  का  कया  हुआ  ?  क्या  कृषि  उत्पादन
 में  इस  सीमा  तक  गिरावट  आ  गई  है  ?  हमें  पता  है  कि  सूखे  के  कारण  हमारे  उत्पादन  में  गिरावट  आई
 है  |  हमें  यह  भी  पता  है  कि  यदि  कृषि  उत्पादन  में  दस  प्रतिशत  की  हानि  होती  है  तो  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था
 में  लगभग  9000  करोड़  रुपये  का  घाटा  हो  केवल  एक  दिन  मंत्री  महोदय  ने  दूसरी
 सभा  को  खाद्याल्तों  के  प्रचुर  भंडार  के  बारे  में  बताया  था  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि
 उनके  प्रचुर  भंडार  का  क्या  हुआ  ?  कया  इसे  चूहे  खा  कया  यह  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  वितरित  कर

 $.00  म०  १०

 दिया  गया  है  ?  कृपया  सभा  को  विश्वास  में  लीजिए  और  हमें  सही  स्थिति  की  जानकारी  दीजिए  ।  अन्य
 महत्वपूर्ण  बात  ऋण  लिया  जाना  जिसके  परिणामस्वरूप  मुद्रा  स्फीति  बढ़ी  सरकार  ने  कभी  भी
 ऋण  की  राशि  के  संबंध  भें  कोई  जानकारी  नहीं  दी  है  कि उस  पर  ऋण  हमें  पूरे  विश्व  का  कितना
 ऋण  चुकाना  है  ?  किन्तु  मुझे  संसद  लाइब्रेरी  से  जो  रिपोर्ट  मिली  हैं  उनमें  से  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार
 वर्ष  1982  और  1986  के  बीच  आपने  20,000  करोड़  रुपए  से  अधिक  राशि  का  ऋण  लिया
 इसके  अतिरिक्त  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से कितनी  घनराशि  का  ऋण  लिया  गया  है  ?  इसके  अतिरिक्त
 आप  के  ऊपर  आन्तरिक  ऋण  भी  इस  सबका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?  आपको  ब्याज
 का  भुगतान  करना  क्या  आपने  कभी  यह  हिसाब  लगाया  है  कि  आप  इन  सभी  पर  ब्याज  के
 रूप  में  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  कर  रहे  हैं  ?  इन  सभी  बातों  से  देश  में  मुद्रास्फीति  बढ़ती  है  ।

 अभी  मैंने  खाद्याननों  की  अतिरिक्त  मात्रा  के  संबंध  में  स्थिति  स्पष्ट  की  है  जिसके  बारे  वस्तुत:ः
 आप  डींग  मार  रहे  हैं  कि हम  इसका  निर्यात  भी  कर  रहे  लेकिन  मैं  जानना  चाहता हूं  कि
 क्षाम  आदमी  की  क्रय  क्षमता  क्या  हो  गई  वित्त  मंत्री  महोदय  के  स्वयं  के  वक्तव्य  के  अनुसार  रुपए
 का  मूल्य  इस  सीमा  तक  गिर  गया  है  कि  इसका  मूल्य  सिर्फ  12  पैसे  या  उसके  लगभग  रह  गया

 जब  रिजवं  बेंक  का  गवर्नर  कहता  10  दपए  अदा  करने  का  वचन  देता  तो  उसका  वास्तविक

 मूल्य  केवल  1.25  रुपए  के  बराबर

 झी  एम०  एल०  फोतलेदार  :  आपको  यह  10  रुपए  का  नोट  कहां  से  मिला  है  ?

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्पर  :  यह  मेरे  कठोर  परिश्रम  की  कमाई  का  पैसा  यह  काला  घन

 है  ।

 डा०  बसा  सामंत  दक्षिण  एक  रुपए  का  मूल्य  सिर्फ  12.5  पैसे  यह  स्वयं

 आपका  आंकड़ा  है|

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  ये  आपके  द्वारा  दिए  गए  आंकड़े  मैं  और  कहीं  से  आंकड़े  प्राप्त

 नहीं  कर  सकता  या  तो  ये  आपको  देने  बाहिए  अथवा  मैं  उन्हें  लाइब्रेरी  से  प्राप्त  करता  हूं  ।  स्थिति

 यह  रुपए  का  मूल्य  यह

 उन  लोगों  की  स्थिति  क्या  है  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन  कर  रहे  हैं  ?  यहां
 तक  कि  यदि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  दिन  में  दो  बार  भी  भोजन  देना  सुनिश्चित  किया  तो  खाद्यान्नों  का

 यह  भंडार  बिल्कूल  भी  फालतू  नहीं  आपके  पास  कोई  प्रचुर  भंडार  नहीं  40  से  50

 प्रतिशत  लोगों  को  दिन  में  एक  आर  भी  भोजन  नसीब  नहीं  हो  पाता  ।  यह  वकक्तभ्य  भी  आपका  ही  है  ।
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 मन

 वी०  एस०  कृष्ण

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि आप  उनके  लिए  कया  करने  जा  रहे  अंभी  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी
 के  मेरे  एक  मित्र  ने  कूछ  ब्यौरा  दिया  था  ।  मैं  उन्हें  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  मेरे  पास  तथ्य

 ओर  आंकड़े  हैं  जिन्हें  मैं  दिखा  सकता  हूं  ।  जब  मैं  संलद  सदस्य  के  रूप  में  दिल्ली  आया  था  उस  समय  क्या

 मूल्य  दरें  थी ंऔर  अब  कण  है  ?  विभिन्न  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  100  से  लेकर  300  प्रतिशत  तक  वृद्धि
 हुई  मैं  अपनी  पत्नी  के  साथ  करोल  बाग  और  गोल  मार्कंट  के  सब्जी  बाजार  में  जाता  भाप  एक
 टोकरी  में  सौ  रुपए  की  सब्जी  खरीद  कर  रख  सकते  हैं  जिसे  यहां  तक  कि  एक  छोटा  बच्चा  भी  बिना
 किसी  कठिनाई  के  ले  जा  सकता  अतः  आप  रुपए  का  मूल्य  समझ  सकते  एक  जिम्मेदार  सदस्य  के
 नाते  मैं  इस  मुद्दे  को  राजनीतिक  रंग  नहीं  देना  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  है  और  मैं  चाहता  हूं
 कि  सरकार  इस  समस्या  का  समाधान  करे  ।  हमें  इस  संबंध  में  मिलकर  विचार  करना  चाहिए  और  इस
 समस्या  का  समाधान  करना  आपको  हमें  विश्वास  में  लेना  ही  चाहिए  और  आपको

 समूची  वितरण  प्रणाली  को  सुब्यवस्थित  बनाना

 आपको  देखना  चाहिए  कि  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  बिक्री  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 अंतगंत  अर्थात  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  की  दुभग्यवश  आप  हमें  क्या  दे  रहे
 कर्नाटक  में  आप  केवल  4  अर्थात  चीनी  और  तेल  दे  रहे  हैं  और  ये  भी  नियमित

 रूप  से  नहीं  दी  जा  रही  हैं  तथा  कई  बार  वे  घटिया  किस्म  की  होती  मेरा  विनम्र  सुझाव  है
 कि  प्रत्येक  गरीब  व्यक्ति  तो  नियंत्रित  मूल्य  पर  वस्तुएं  उपलब्ध  कराई  मुझे  विश्वास  है  कि

 सरकार  इस  दिशा  गें  कदम

 आप  रियायती  मूल्य  के  चावल  तथा  अन्य  वस्तुएं  धनी  व्यक्तियों  को  क्यों  देते  हैं  ?  बहुत  से  घनी
 व्यक्ति  राशन  की  दुकानों  से  इन  वस्तुओं  को  लेने  की  परवाह  नहीं  करते  ।  राशन  की  दुकान  के  मालिक
 सिर्फ  फार्मों  में  यह  भर  देते  हैं  कि अमुक-अमुक  व्यक्ति  ने  वस्तुएं  खरीदी  हैं  और  वे  उन  बस्तुओं  को  काला
 बाजार  में  बेच  देते  आपको  इन  सभी  कारगुजारियों  पर  रोक  लगानी  क्रपया  आप  देखें
 कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन  कर  रहे  लोगों  को  रियायती  मूल्य  के  चावल  तथा  रियायती

 मूल्य  पर  अन्य  वस्तुएं  उपलब्ध  कराई  जाएं  जैसा  कि  आप  आदिवासी  लोगों  को  उपलब्ध  करा  रहे
 कतिपय  राज्य  जैसे  कि  कर्नाटक  और  आंध्र  प्रदेश  यह  काय॑  कर  रहे  हम  2  रुपए  प्रति  किलो  की  दर
 से  चावल  देते  यह  योजना  प्रत्येक  राज्य  में  लागू  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि सरकार  जो  कदम  उठाने  जा  रही  है  उसके  बारे  में  ठोस  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 करेगी  कि  वह  मूल्य  वृद्धि  आदि  पर  किस  प्रकार  नियंत्रण  करने  जा  रही  मुझे  मंत्री  सहोदय  से  इस
 संबंध  में  एक  बहुत  सकारात्मक  और  संतोषजनक  उत्तर  प्राप्त  होने  की  आशा  अन्यथा  यही
 स्थिति  जारी  रहेगी  |  हम  यहां  आते  मूल्य  वृद्धि  के  बारे  में  चिल्लाते  हैं  तथा  घर  चले  जाते  हैं  और

 जनता  की  परेशानी  बरकरार  रहती
 *

 कुमारी  मसता  बनर्जी  सभापति  आज  देश  में  जो  चीजों  के  दाम  बढ़  रहे

 वह  सबसे  बड़ी  समस्या  इस  से  हम  लोग  भी  परेशान  लास्ट  सैसन  में  इस  सदन  में  प्राइस
 राइज  पर  जो  डिस्कशन  हुआ  था  और  उस  समय  जो  सवाल  किए  गए  उसके  बाद  में  गबर्न॑मेंट  ने
 स्टैप्स  लिए  गवर्नेमेंट  न ेबाढ़  और  सूखे  क ेलिए  4  लाख  टन  फूडग्रेन्स  स्लीज  किए  हैं  ओर  गवनेमेंट
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 कल

 ने  बजटरी  कट  भी  किया  है  ।  सूखे  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  गवर्न॑मैंट  ने  3  हजार  नई  डिस्ट्रीव्यूशन
 शोप्स  भी  खोली  फेयर-प्राइस  शोप्स  भी  खोली  हैं  और  219  मोवाइल  बैन  भी  स्टार्ट  किए  हैं  पब्लिक
 कोएसेंशियल  कोमोहिटीज  देने  के  लिए  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  है  :

 |

 देश  में  किसी  भी  व्यक्ति  को  भूख  से  नहीं  मरने  दिया  जाएगाਂ

 या  बात  सच  है  कि  इस  देश  के  लिए  काफी  कुछ  किया  जा  रहा

 ]

 अगस्त  1987  में  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  32,681  छापे  मारे  गए  1487  व्यक्तियों  को
 गिटफ्तार  किया  गया  1554  मामलों  में  मुकदमे  दायर  किए  गए  और  15.75  करोड़  रुपए
 मूल्य  का  सामान  पकड़ा  गया

 गवर्नमेंट  ने  यह  भी  किया  है  लेकिन  हमें  यह  बोलना  है  कि  कितने  ब्लैक  मार्केटियसं  और  कितने

 हारडर्स  ऐरेस्ट  हुए  उनके  बारे  में  सेन्ट्रल  गवनेमेंट  न ेआल  फीगसे  दिए  हैं  लेकिन  स्टेटवाइज
 ब्रेक-अप  नहीं  दिया  अगर  स्टेट-वाइज  ब्रेक-अप  दिए  तो  हमें  सुविधा  होती  और  हम

 यह  जान  पाते  कि  किस  स्टेट  में  कितने  ब्लेक-मार्केटियस  और  होडंसे  एरेस्ट  हुए  हैं  ।  प्राइस

 राइस  को  कम  करने  की  सेन््ट्रल  मवनंमेंट  की  रेस्पोंसीविलिटी  है  लेकिन  स्टेट  गवनेमेंट  को  भी

 प्राइद  राइज  कम  करने  के  लिए  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  क्योंकि  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम

 स्टेट्स  के  हाथ  में  है  और  सेन्ट्रल  गवर्न॑मेंट  तो  मानिटरिंग  करती  पब्लिक  डिस्ट्रीव्यूशन  सिस्टम  में

 स्टैट्स  में  क्या  हो  रहा  यह  देखने  की  बात  हम  लोग  तो  भाषण  करके  चले  जाते  लेकिन  जिन

 को  राशन  नहीं  जिनको  खाना  नहीं  उनके  बारे  में  भी  हमें  सोचना  है  ।  दो  महीने  पहले
 मस्टर्ड  आयल  का  भाव  क्या  था  और  आअ  क्या  |984-85  में  इन्फ्लेशन  रेट  1]  पर  सेन्ट  था  और

 1985-86  में  इन्फ्लेशन  रेट  6  पर  सेन्ट  हो  गया  था  लेकिन  इस  साल  फिर  बढ़ा  वेजीटेविल्स  का

 भाव  1979-80  में  14  66  पर  सेन्ट  और  वह  1985-86  में  18.50  पर  सेन्ट  और  1986-

 87  में  22.2  पर  ऐेन्ट  बढ़ा  ।  माक्सेवादी  लोग  बोल  नहीं  सकते  कि  हमने  यट  नहीं  किया

 और  वह  नहीं  किया  ।

 5.09  म०  १०

 महोदय  पीठासोन

 जो  सच्चाई  वह  मैं  बताना  चाहती  हूं  ।  हमारी  गवनंमेंट  ने  इस  पर  ध्यान  दिया  है  लेकिन

 यह  कहना  चाहूंगी  कि  इस  पर  और  ज्यादा  छंयान  देने  की  जरूरत  है  ।  पब्लिक  की  प्राब्लम्स

 को  सोल्व  करने  के  लिए  इस  पर  हमें  और  ज्यादा  ध्यान  देना  यह  पार्टी  का  सवाल  नहीं  है  ।

 आयलसीड्स  प्राइस  इतनी  ज्यादा  बढ़  गई  हैं  ।  31.77  पर  सेन्ट  लास्ट  इयर  था  लेकिन  इस  साल

 32.85  पर  सेन्ट  बढ़  गई  ।  मस्टडं  आयल  48.92  पर  सेन््ट  बढ़  गया  ।  इसके  बारे  में  हम  बोलना  चाहते
 अभी  राजहूंस  जी  ने और  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  बाढ़  और  सूखे  की  वजह  से  उत्पादन

 कम  हुआ  है  ओर  यह  भी  कीमतों  के  बढ़ने  का  एक  कारण  रहा  यह  ठीक  श्रीमती  गाँधी  के  समय
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 ममता

 में  प्रीम  रेवोल्यूशन  हुआ  था  और  हमारे  पास  एक  बहुत  बड़ा  फूड  ग्रेन  का  स्टाक  आज  अखबारों  में

 पढ़ने  को  मिल  रहा  है  कि  यह  स्टाक  कम  हो  रहा  इसके  बारे  में  भी  मैं  सरकार  से  जानना  चाहती
 क्योंकि  अगर  हमारे  पास  फूड  ग्रेंस  का  स्टाक  कम  हो  जाएगा  तो  इससे  जनता  को  काफी  कठिनाई  का
 सामना  करना  इखलिए  सरकार  स्थिति  स्पष्ट  करे  ।  यह  ठीक  है  कि  नेचुरल  केलेपिटीज  के  समय
 सरकार  अभावग्रस्त  लोगों  को  अनाज  देतो  उसके  लिए  व्यवस्था  करती  यह  उचित  भी  जैसे

 परिवार  में  अगर  छोटा  बच्चा  बीमार  होता  है  तो  उसके  लिए  घर  में  रुपए  की  व्यवस्था  न  होने  पर  भी

 कैसे  भी  उसकी  थ्यवस्था  करनी  होती  है  ।  इसी  तरह  से  आज  केन्द्र  सरकार  कर  रही  है  ।

 सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  कि  डिस्ट्रीब्यूशन  तिस्टम  ठीक  से  काम  कर  रहा  है  या  नहीं  कर

 रहा  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  किसी  स्टेट  में  तो  मस्टड  आयल  25  रुपए  किलो  मिले  और  किसी

 स्टेट  में  100  रुपए  किलो  बिहार  में  25  रुपए  किलो  के  भाव  से  मस्टर्  आईल
 उपलब्ध  लेकिन  हमारे  यहाँ  सौ  रुपए  प्रति  किलो  में  भी  यह  उपलब्ध  नहीं  इसके  लिए  हमारे
 चीफ  मिनिस्टर  कहते  हैं  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  से रेपसीड  आईल  के  रिलीज  न  होने  की  वजह  से  यह  स्थिति

 वैदा  हुई  मैं  चाहती  हूं  कि सरकार  इस  बारे  में  भी  स्थिति  स्पष्ट  करे  कि  कया  वास्तव  में  सेन्ट्रल
 मेंट  की  तरफ  से  रेपसीड़  भाईल  रिलीज  नहीं  किया  गया  है  या  रिलीज  होने  के  बाद  राज्य  सरकार

 उसका  उचित  ढंग  से  डिस्ट्रीब्यूशन  नहीं  कर  पा  रही  अभी  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  जाथनल

 अबेदीन  बोल  रहे  मैं  समझती  थी  कि  वे  बंगाल  के  बारे  में  कुछ  बात  लेकिन  उन्होंने  ऐसा  नहीं
 किया  ।  आज  मस्टड  आईल  का  सलाल  बहुत  इंपोर्टेट  सवाल  हो  गया  इसलिए  सरकार  इसके  बारे  में

 अवश्य  स्थिति  स्पष्ट  करे  ।  आज  हमारे  यहाँ  बंगाल  में  लाइफ  को  लाइन  से  जोड़  दिया  गया  वहां  का

 भादमी  सुबह  उठते  ही  मदर  डेरी  की  लाइन  में  लग  जाता  दोपहर  को  मस्टर्ड  आईल  की  लाइन  में  लग
 जाता  है  और  शाम  को  केरोसिन  आईल  की  लाइन  में  लग  जाता  है  ।  जो  लोग  अनएंप्लायड  हैं  बे  तो  हैं

 जो  एंप्लायड  हैं  वे  भी अपना  काम  धन्धा  छोड़कर  और  इन  लाइनों  में  लगे  हुए  इस  तरह  से

 हमारी  लाइफ  को  लाइन  से  जोड़  दिया  गया  इसालए  अगर  यहां  से  रेपसीड  आयल  रिलीज  नहीं

 हुआ  है  तो  उसको  जल्दी  से  जल्दी  रिलीज  कीजिए  और  अगर  रिलीज  किया  गया  है  और  डिस्ट्रीब्यूशन
 ठीक  से  नहीं  हो  रहा  है  तो  उसके  लिए  भी  राज्य  सरकार  को  सारे  देश  में  बाढ़  और  सूखे  की

 बजह  से  प्राब्लम  है  लेकिन  हमारे  स्टेट  में  कुछ  ज्यादा  ही  प्राब्लम  है  इसलिए  मैं  इतना  बोल  रही  हूं  ।

 वहां  पर  हमारे  चीफ  मिनिस्टर  की  दो  ग्रॉड  डाटर  हैं  कोयल  और  उसके  साथ  साथ  अब  लोग
 कोयल  दोयल  और  रेपसीड  आइल  कहने  लगे  समस्या  इतनी  गम्भीर  यह  कोई  पोलीटिकल  बात

 नहीं  इसलिए  इस  पर  गंभीरता  से  विवार  करना  आज  रेपसीड  आयल  की
 कीमतों  की  जो  स्थिति  हर  स्टेट  में  अलग-अलग  कीमत  चल  रही  इसके  बारे  में  भी  मैं  सरकार  से

 निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  अगर  हो  भी  तो  हर  स्टेट  में  समान  रूप  से  होना
 ऐसा  नहीं  चाहिए  कि  कहीं  पर  25  कहीं  पर  30  रुपए  और  कहीं  पर  100  रुपए  इसकी
 कीमत  हो  ।  सबके  ऊपर  समान  रूप  से  बोझ  पड़ना  चाहिए  ।  इसमें  यूनिफामिटी  आनी

 ब्यूशन  सिस्टम  में  नी  यूनिफामिटी  आनी  चाहिए  ।  इसके  अभाव  में  जनता  को  पूरी  सुविधा  नहीं  मिल
 पाती  ।  मैं  इस  बारे  में  यह  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  फेयर  प्राइस  शाप्स  पर  बहुत  सी  चीजें  देने  की
 व्यवस्था  की  गई  लेकिन  जब  कोई  वहां  पर  जाता  है  तो  चीनी  होती  है  तो  चाबल  नहीं  दावल

 होता  है  तो  तेल  नहीं  इसको  भी  चेक  करना  जो  चीज  गवर्नमेंट  फंयर  प्राइस  शाप्स  के

 लिए  देती  उसको  सुपरवाइज  करना  यह  देखना  चाहिए  कि  वह  थीजें  लोगों  को  मिलती  है
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 या  नहीं  ।  सरकार  जो  प्राइस  लिस्ट  वनाती  वह  हरेक  दुकान  में  होनी  चाहिए  तभी  लोगों  को  मालूम
 पड़ेगा  कि  मस्टर्ड  रेपसीड  आयल  और  बेवी  फूड  आदि  का  भाव  क्या  बिजनैस  मैन  तो  वैस्टेड
 इन्टरेस्ट  के  लिए  काम  अगर  देश  में  यूनिफार्म  सिस्टम  नहीं  होगा  तो  ऐसे  ही  होता  रहेगा

 सरकार  को  फिस्कल  पालिसी  की  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  और  प्रोक्युरमेंट  भी  होना
 चाहिए  |  जिन  चीजों  का  उत्पादन  देश  में  वाढ़  और  सूखे  के  कारण  नद्रीं  हो  उन  चीजों  का
 प्रोडक्शन  बढ़ाना  स्टाक  आफ  फूड  ग्रेन  और  लाग  टर्म  प्लानिंग  भी  होना  जरूरी  बाढ़  और

 सुरक्षा  हमारे  देश  में  चलता  रहता  है  इसलिए  जो  हमारे  नेचुरल  रिसोसेज  उनका  यूटिलाइजेशन
 करना  फूलड  और  डॉट  कन्ट्रोल  बोर्ड  होना  चाहिए  नहीं  तो  हर  वर्ष  ऐसे  ही  बाढ़  और  सूखे  से

 हम  लोगों  को  परेशादी  होती  रहेगी  ।  सरकार  ने  जो  कंज्युमर  प्रोटेक्शन  लॉ  पास  किया  उसको  भी
 देखना  चाहिए  ।  सरकार  ने  हर  स्टेट  में  नेशनल  कमीशन  बनाने  के  लिए  वायदा  किया  था  वह  नहीं  बना

 कंज्युमर  प्रोटेक्शन  एक्ट  को  इम्पलीमेंट  करने  की  ओर  ध्यान  देना  कंज्युमर  मूवमेंट  को
 अच्छा  नहीं  बनाया  जाएगा  तो  पब्लिक  को  पब्लिक  को  यह  मालूम  पड़ेगा  कि  एसोशियल  कमोडिटीज

 कंज्युमर  प्रोटेक्शन  लॉ  क्या  इसके  लिए  सरकार  को  ज्यादा  से  ज्यादा  ध्यान  देना

 एडीबल  आयल  और  शक्कर  पब्लिक  के  लिए  ज्यादा  रिलीज  करना  इससे  पब्लिक  को  काफी

 राहत  मिलेगी  ।  मैं  ज्यादा  प्वाइंट  नहीं  बोलता  चाहती  ।  कोई  पोलिटिकल  सवाल  नहीं  है  ।  प्राइस  राइस
 की  प्राब्लम  हमारी  अकेले  की  नहीं  हैं  बल्कि  सभी  की  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों

 को-एक  साथ  बंठकर  ऐसा  वे-आउट  निकालना  पड़ेगा  जिससे  देश  के  दक्षिण  भाग  के  लोगों  की  समस्याएं
 भी  इन  दो  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।

 श्री  हरीश  राबत  :  उपाध्यक्ष  मूल्य  वृद्धि  हम  सबके  लिए  चाहे  सदन  के
 किसी  भी  तरफ  बैठने  वाले  सदस्य  चिता  का  विषय  है  ।  सरकार  ने  पिछले  दिनों  स्थिति  पर  नियंत्रण
 पाने  के  लिए  कुछ  कदम  भी  उठाए  अभी  कृष्ण  अय्पयर  साहब  कह  रहे  थे  कि  आज  के  अखबार  में  यह
 समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि सरकार  चावल  का  आयात  करने  की  सोच  रही  इस  बात  का  अन्दाजा
 लगाकर  फि  देश  में  कहीं  खाद्य  सामग्री  की कमी  न  हो  और  उसका  फायदा  उठाने  वाले  तत्व  मूल्य  वृद्धि
 करने  की  सोचते  हों  तो  ऐसे  समय  में  सरकार  को  चाहे  चावल  का  हो  या  और  किसी  उपभोग  की  चीज

 उसका  आयात  करना  मैं  आयात के  पक्ष  में  खुलेतोर  पर  नहीं  जिस  प्रकास  की

 स्थितियां  उन  परिस्थितियों  में  बाध्य  होने  पर  मूल्यों  पर  अप्रत्यक्ष  प्रभाव  डालने  के  लिए  सरकार  को

 आयात  करने  में  परहेज  नहीं  करना  पिछले  दिनों  खाने  के  तेलों  में  जो  वृद्धि  हुई  उसका  एक

 बड़ा  कारण  यह  था  कि  हमारी  फूड  एण्ड  सिविल  सप्लाई  मिनिस्ट्री  ने  यह  घोषणा  कर  दी  कि  वह  किसी

 झभी  परिस्थिति  में  खाने  के  तेल  का  आयात  नहीं  करेगी  ।  इसका  फायदा  उठाकर  वनस्पति  और  तेल  के

 निर्माताओं  ने  कीमतें  बढ़ा  दी  ।  बाद  में  जब  मन्द्रालय  को  चेत  आई  तब  कुछ  कदम  उठाए  मगर  तब

 तक  कीमतें  इतनी  बढ़  चुकी  थीं  कि  कुछ  घटने  के  वावजूद  भी  लोगों  के  ऊपर  बड़ा  भार  खाद्य  तेलों  में

 कीमत  की  वद्धि  का  पड़ा  ।  मन्त्री  जी  को  इस  बात  को  देखना  चाहिए  किन-किन  चीजों  के  स्टाक  की  हमें
 कितनी-कितनी  है  और  जितने  स्टाक  की  आवश्यकता  प्रति  माह  है  उतनी  ही  प्रत्येक  राज्य

 को  देने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  यदि  हम  आवश्यकता  से  ज्यादा  स्टाकिंग  को  रिलीज  करेंगे  तो

 इसका  प्रभाव  अप्रत्यक्ष  तौर  से  मूल्यों  को  बढ़ाने  में  यदि  हम  पूरे  स्टाक  को  रिलीज  करेंगे  चाहे

 गेहूं  चावल  हो  चीनी  का  कपड़े  का  हो  उससे  जो  मुनाफाखोर  लोग  हैं  वह  फायदा  उठाकर  कीमतें

 बढ़ा  देंगे  । एक  बार  जब  कीमत  बढ़  जाती  है  तो  बढ़ी  हुई  कीमत  को  फिर  घटाना  बहुत  कठिन  काम

 इस  समय  हालत  यह  है  कि  जितनी  भी  साधारण  व्यक्ति  के  उपभोग  की  चीजें  हैं  उन  सबमें  बहुत  ज्यादा
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 a  नननीनगरगगनगभ2भ2२ए:;नन:2तननननीनाननननन  भा

 हरीश  रावत  ]

 मूल्य  वद्धि  हुई  कई-कई  चीजों  में  तो  60  से  भी  ज्यादा  की  मूल्य  वृद्धि  इस  दौरान  देखने  में

 भाई  यह  हम  सबके  लिए  चिन्ता  का  विषय  माननीय  खाद्य  एवं  आपूर्ति  मन््त्री  जी  को  अपने

 मन्त्रालय  द्वारा  इस  बात  के  लिए  तत्परता  से  कदम  उठाना  चाहिए  कि  जो  लोग  स्थिति  का  फायदा

 उठाकर  कीमतों  को  बढ़ाने  का  काम  कर  रहे  हैं  उनके  खिलाफ  कठोर  का  रंवाई  की  जा  सके  |  कुछ  कदम

 सरकार  ने  उठाये  कुछ  स्टाक  की  स्थिति  को  कुछ  ज्यादा  माल  रिलीज  करके  और  कुछ  जगह
 छापे  भी  पड़े  ।  छापों  की  स्थिति  यह  है  कि  कुछ  दिनों  तक  तो  इनका  प्रभाव  रहता  लेकिन  ज्यों

 ही  छापों  का  प्रभाव  खत्म  होता  है  तो  वही  मुनाफाखोर  लोग  फिर  कीमतें  बढ़ाने  की  प्रक्रिया  में  जुट
 जाते  दूर-दराज के  क्षेत्रों  में  जहाँ  छापे  नहीं  पड़ते  हैं  वहां  मूल्य  वृद्धि  सतत  प्रक्रिया  के  रूप  में  चल

 रही

 मनन््त्री  जी  को  चाहिए  कि  वह  इस  बात  को  देखें  ।  पिछले  सत्र  में  यहां  पर  एक  कानून  पास  हुआ
 था  उसके  अन्दर  उपभोक्ता  संरक्षण  समिति  बनाने  और  तरमीम  करने  की  बात  कही  गई  लेकिन

 वह  तरमीम  और  समितियों  के  जिस  फायदे  का  अनुमान  लगाया  गया  और  जिस  तरह  से  सदन  के  दोनों
 ओर  बैठने  वाले  सदस्यों  ने  सहयोग  किया  समितियों  से  जिस  काम  की  अपेक्षा  कर  रहे  थे  वह  पूरी
 नहीं  हो  पाई  ।  इसलिए  जो  खामियां  इसमें  रह  गई  हैं  मन्त्रालय  के  लोगों  को  देखना  चाहिए  और  उन्हें
 दूर  करने  की  कोशिश  करनी  राज्य  सरकारों  को  भी  इसमें  सहयोग  करना  चाहिए  जिससे
 समितियां  अपना  काम  तत्परतापूर्वक  कर  इन  परिस्थितियों  में  तो उनको  और  ज्यादा  अच्छे  तरीके
 से  काम  करने  की  जरूरत  मैं  यहां  पर  सुझाव  देना  चाहूंगा  जिस  तरीके  से  सरकार  ने  निर्णय  लिया  कि
 खाने  के  तेल  को  हमारे  जो  सस्ते  गल्ले  की  दुकाने  हैं  उसके  माध्यम  से  वितरित  उसी  प्रकार  का
 निर्णय  आज  और  भी  रोजमर्रा  वह्तुओं  क ेलिए  लिया  जाना  चाहिए  जिसमें  सस्ता  कपड़ा  हो  सकता

 साबुन  है  और  भी  आवश्यक  वरतुएं  हैं  इनको  भी  हमें  उचित  दर  की  दुकानों  से वितरित  कराना  चाहिए  ।
 जब  तक  हम  इसका  निर्णय  नहीं  करेंगे  तब  तक  साधारण  सीमित  आय  वाला  वर्ग  जो  है  उसका
 जीवन  दूभर  ही  क्योंकि  मूल्य  वृद्धि  का  प्रभाव  बड़े  लोगों  पर  नहीं  मगर  जिस  आदमी  की
 आय  सीमित  चाहे  वह  संसद  सदस्य  हो  या  मन्त्रीगण  हों  उनके  लिए  बाजार  में  जाना  और  वहां  से
 सामान  लाना  बड़ा  कठिन  काम  हो  गया  है  सब्जी  के  दूध  के  डबलरोटी  के  दाम  पहले  से  ही
 इतने  बढ़ें  हुए  हैं और  हर  15-20  दिन  या  महीने  बाद  और  बढ़ते  जा  रहे  हर  चीज  आपको  एक
 महीने  बाद  40-50  पैसे  पर  किलो  अधिक  दामਂ  पर  मिलेगी  ।  यह  आम  बात  हो  गयी  है  ।  यदि  कोई
 व्यक्ति  इसके  विषय  में  कुछ  कहने  का  प्रयत्न  करता  है  तो  दुकानदार  उसकी  ओर  इस  नजर से  देखता  है
 मानो  उपहास  कर  रहा  मजाक  करने  जा  रहा  हमें  इस  हालत  पर  काबू  पाने  के  लिए  सख्त

 कार्यवाही  करनी  होगो  ।  यह  ठीक  है  कि  बड़े  शहरों  और  दिल्ली  में  नाफंड  जैसी  संस्थाएं  मोबाइल
 बेनों  के  माध्यम  स ेआम  जरूरत  की  चीजें  लोगों  तक  पहुंचाने  का  काये  कर  रही  हैं  परन्तु  स्वयं  दिल्ली  के
 गरीब  मुहल्लों  देश  के  ग्रामीण  इलाकों  और  छोटे  स्थःनों  पर  लोगों  को  कोई  रिलीफ  नहीं  मिल  पा

 «हा  उनके  सामने  महंगी  वस्तुएं  खरीदने  के  अलावा  दूसरा  कोई  रास्ता  ही  नहीं  पहले  वहां
 सब्जी  आदि  हो  जाया  करती  थी  परन्तु  सूखे  क ेकारण  अब  वह  भी  नहीं  हो  पा  रही  सरकार  को  इस
 तरफ  ध्यान  देना  होगा  ताकि  प्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  सस्ते  गल््ले  की  दुकानों  के  मध्यम  से आम  जरूरत  की

 चीजें  लोगों  को उपलब्ध  करवाई  जा  नाफंड  जैसी  संस्थाएं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  को

 आलू  और  दैनिक  उपभोग  की  तमाम  वस्तुएं  उपलब्ध  करवाने  की  चेष्टा  करे  ।
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 इसके  अतिरिक्त  पढ्लिक  हिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  के  बारे  में  मैं  यहां  कई  बार  कह  बुक़ा
 सरकार  ने  पिछले  दिनों  एक  ड्राइव  एक  आन्दोलन  कुछ  राज्यों  में  सस्ते  गहले  की
 दुकानें  खोली  हैं  ।  दुकानें  तो  खुलवा  दीं  लेकिन  उनके  द्वारा  जो  चावल  या  दूसरी  चीजें  लोगों  को
 उपलब्ध  करवाई  जा  रही  उनका  स्तर  बहुत  गिरा  हुआ  इस  समय  यह  हालत  है  कि  मैं  पिछले  दिनों
 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  गया  हुआ  कई  जगहों  पर  मेरे  सामने  इन  दुकानों  स ेमिलने  वाले  चावल  और

 गेहूं  के नमूने  लोगों  ने  मेरे  सामने  लाकर  दिखाये  ।  उस  अनाज  का  वास्तव  में  स्तर  इतना  गिरा  हुआ  था  कि
 भाम  आदमी  से  उसको  खाने  की  अपेक्षा  नहीं  की  जा सकती  ।  पता  नहीं  चावल  किस  शताब्दी  वा  सड़ा  हुआ
 था  और  बही  सस्ते  गल्ले  की  दुकानों  के  माध्यम  से  लोगों  को  वितरित  किया  जा  रहा  इससे  लोगों
 में  एक  कृत्रिम  अभाव  का  वातावरण  बनता  हमारे  जंसे  देश  में  उस  कृत्रिम  अभाव  का  फायदा  कुछ
 लोग  तो  उठाते  ही  व ेअभाव  का  वातावरण  बनाने  में  बढ़-चढ़  कर  काम  करते  लेकिन  आम  आदमी
 भी  यह  समझता  है  कि  कैसे  मौका  मिले  और  ज्यादा  से  ज्यादा  सामान  वह  अपने  घर  में  एकत्रित  कर  ले  ।
 इस  कृत्रिम  अभाव  की  स्थिति  की  तरफ  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  इसके  लिए  आवश्यक  है
 कि  उपभोग  का  स!मान  उपलब्ध  करवाने  वाली  जितनी  हमारे  यहां  एजेन्सियां  जैसे

 उनको  भी  कहने  की  जरूरत  है  कि  वे  नजर  रखें  और  लोगों  को  अच्छी  क्वालिटी  का
 सामान  उपलब्ध  कराएं  ।  एक  शिकायत  यह  भी  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारें  ऐसी  हैं  जो  उनको  आबंटित
 किया  गया  कोटा  नहीं  उठाती  मैं  यहां  वेस्ट  बंगाल  सरकार  या  किसी  विशेष  सरकार  की  बात  नहीं

 परन्तु  कुछ  सरकारें  अवश्य  हैं  जो  अपता  निर्धारित  कोटा  समय  से  नहीं  उठाती  इसलिए
 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  प्रत्येक
 राज्य  सरकार  के  लिए  यह  अनिवाय॑  कर  दें  कि  वह  अपने  हिस्से  का  कोटा  समय  से  उठाये  ताकि  उस
 राज्य  में  कृत्रिम  अभाव  की  स्थिति  उत्पन्न  न  होने  पाये  ।  चावल  आदि  सभी  सामान  राज्य  सरकारों
 द्वारा  समय  से  उठा  लिया  यह  सुनिश्चित  करना  बहुत  आवश्यक  जब  हम  सब  का  सम्मिलित
 प्रयास  इस  दिशा  में  होगा  तभी  हम  जाकर  मूल्यवृद्धि.को  नियन्त्रित  कर  पायेंगे  अन्यथा  मूल्यों  के  कम
 करने  की  तो  कल्पना  करना  भी  निरर्थक  है  परन्तु  नियन्त्रण  अवश्य  किया  जा  सकता  है  और  उसमें
 सभी  के  सम्मिलित  सहयोग  की  आवश्यकता  तभी  हम  इस  देश  में  भाम  वातावरण  निर्मित
 करने  में  सफल  होंगे  ।  कोई  भी  व्यक्ति  या  पार्टी  इससे  राजनीतिक  फायदा  उठाने  की  चेष्टा  न  करे  क्यों
 कि  यह  अवसर  राजनीतिक  फायदा  उठाने  का  नहीं  है  बल्कि  हम  सबको  मिलकर  देखना  है  कि आम
 आदमी  को  कंसे  राहत

 |

 +श्री  सोड़े  रभ्षया  :  उपाध्यक्ष  हम  सभी  इस  बात  को  भलीभां।त  जानते

 हैं  कि  खाद्य  मिटटी  का  तेल  और  गेहूं  जेसी  आवश्यक  वस्तुएं  देश  भर  में  उचित  मूल्यों  की

 दुकानों  के  माध्यम  से  वितरित  की  जा  रही  लेकिन  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  कुछ  कमियों  के
 कारण  ये  आवश्यक  वस्तुएं  आम  आदमी  तक  नहीं  पहुंच  पा  रही  लोग  विशेषतया  निधन  और  दलित
 लोगों  को  आवश्यक  वस्तुएँ  समय  पर  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  अनेकों  मुश्किलों  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  ।

 हमारे  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोग  सामान्यतः  बहुत  अशिक्षित
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 तेलगु  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 सौडे  रमेया ]

 होते  हैं  चूंकि  उन्हें  अपने  आस-पास  होने  वाली  घटनाओं  की  पर्याप्त  जानकारी  नहीं  होती  इसलिए
 बेइडमान  लोगों  द्वारा  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  अष्छी  किस्म  के  खाद्याननों  और  जाद्य  तेलों  की

 उन्हें  पूर्ति  नहीं  की  जा  रही  इसके  अलावा  सही  मानक  के  माप  तोल  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  है  इस
 प्रकार  उन्हें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  दुकानों  से  मिलने  वाली  वस्तुओं  की  मात्रा  और  वजन  कम

 होता  है  इतना  ही  नहीं  बल्कि  आंध्र  प्रदेश  के  खाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  की  नीतियों  के  कारण

 लोगों  को  कई  परेशानियों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  परिवार  का  मुखिया  जिसके  नाम  राशन  काई

 है  वही  राशन  की  दुकान  पर  व्यक्तिगत  रूप  से  राशन  लेने  जाएगा  एक  ऐसा  उदाहरण  है  जो  यह  बताने
 के  लिए  पर्याप्त  है  कि  राज्य  में  लोगों  को  किन-किन  दिक्कतों  का  सामना  करना  पड़  रहा  ऐसी

 अव्वहारिक  शर्तें  का  किसी  के  लिए  कोई  उपयोग  नहीं

 इसी  जनजाति  विकास  निगम  शहद  और  फूलों  जैसे  उत्पादों

 जिनका  शराब  बनाने  के  थिए  प्रयोग  किया  जाता  है  बहुत  कम  दामों  पर  खरीदा  जा  रहा  है  यही  नहीं
 इन  वस्तुओं  को  भारी  मात्रा  में  खरीदते  समय  मानक  माप-तोल

 का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  इन्हीं
 निगमों  द्वारा  इन  वस्तुओं  को  अन्य  लोगों  को  अधिक  मूल्य  पर  बेचा  इस  प्रकार  ये  एजेंसियाँ
 गरीब  आदिवासियों  का  शोषण  कर  रही  इस  प्रकार  का  शोषण  करना  बन्द  किया  जाना
 केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  को  आविवासियों  के  शोषण  को  समाप्त  करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम
 उठाये  जाने  महोदय  वर्तमान  में  आँध्र  प्रदेश  सरकार  100  ट्रनिका  पत्रियों  के  बंडल  के  लिए
 केवल  25  पैसे  का  भूगतान  कर  रही  100  पत्तियों  के  बंडल  के  लिए  कम  से  कम  |  रुपया  दिया
 जाना

 गरीब  और  मध्यम  वर्ग  के  लोग  अपने  लिए  आवश्यक  वस्तुओं  के  लिए  सावंजनिक
 वितरण  प्रणाली  पर  निर्भर  करते  इसलिए  इस  बात  का  ध्यान  रखना  आवश्यक  है  कि  इन  वस्तुओं
 के  नियन्त्रित  मूल्य  प्रत्येक  की  साम!थ्यें  क ेअन्दर  इन  वस्तुओं  की  किस्म  को  भी  बनाए  रखना
 श्यक  सरकार  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  केवल  मानक  माप-तोल  का  ही  प्रयोग  किया

 सरकार  को  यह  भी  मुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  ये  वस्तुएं  उपभोक्ताओं  को  ही  बेची  जाएं  बड़े
 व्यापरियों  को  नहीं  ।  काला  बोजारी  को  भी  जो  इस  समय  हर  जगह  व्याप्त  है  समाप्त  किया  जाना

 चाहिए  ।  उचित  मूल्यों  की  दुकानों  क ेमालिक  सामान  को  चुपके  से  बड़े  व्यापारियों  को  बेच  देते  हैं  ।
 और  दुकान  के  बहार  नहीं  हैਂ  का  बोर्ड  लगा  देते  सरकार  को  इस  प्रवृत्ति  को  समाप्त  करने
 के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़
 बनाया  जाना  चाहिए  ।  इसे  इन  सभी  क्षेत्रों  में  प्री  ईमानदारी  के  साथ  लागू  किया  जाना

 मैं  अपनी  ब।त  यहीं  समाप्त  करता  हूं  ।  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  धन्यवाद  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शरद

 डा०  दशा  सामस्त  :  कृपया  मुझे  बोलने  का  अबसर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सोमवार  को  क्या  अब  केवल  आधे  घण्टे  का समय  ही
 बाकी  है  ।  *

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  उन्हें  जाना
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 1909  आवरंयंक  वक््तुं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  में  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  प्रत्येक  चर्चा  पर  मैं  एक  ही  वक्ता  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं
 दे  सकता  ।  वह  प्रत्येक  विधेयक  पर  बोल  रहे  उन्हें  चाहिए  कि  वे  दूसरों  को  मौका  दें  ।

 ध्ु

 डा०  दत्ता  सामन््त  :  मैं  पिछले  तीन  दिनों  से  नहीं  बोला  हू  ।

 भी  गिरधारी  लाल  डोगरा  महोदय  श्री  नामग्याल  का  नाम  बहुत  पहले
 उन्हें  पीछे  क्यों  रखा  जा  रहा  है  ?  वे  बहुत  ही  पिछड़े  क्षेत्र  ब  राज्य  से  हैं  ।

 भी  पी०  नामग्याल  :  यहाँ  दो  लिस्टें  बनती  है  हाथी  के  खाने  के  और  दिखाने
 के  हम  तो  हाथी  के  दिखामे  वाले  दातों  में  हैं  ?

 ]
 श्री  शरद  विधे  :  उपाध्यक्ष  पिछले  डेढ़  घण्टे  से  मुल्य  वृद्धि  की

 की  समस्या  पर  बहस  की  गई  है  और  दोनों  पक्षों  के  वक्ताओं  ने  कई  मुद्दों  पर  प्रकाश  डाला  है  मेरे  अनुसार
 इस  सम्बन्ध  में  दिए  जाने  वाले  उपाय  केवल  खाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  तक  ही  सीमित  नहीं
 हैं  बल्कि  इसका  वास्तविक  उपाय  राजस्व  नीति  में  जिसका  सरकार  को  पालन  करना  इस
 समस्या  की  गंभीरता  को  पहले  ही  सदन  के  सामने  प्रकट  किया  गथा  17  1987  को  समाप्त

 हुई  छमाही  के  दौरान  पिछले  वर्ष  की  5.7  प्रतिशत  वद्धि  की  तुलना  में  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  7.1

 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  जहां  तक  थोक  मूल्य  सूचकांक  का  संबंध  है  यह  उपभोकत  मूल्य  सूचकांक  में  हुई

 वृद्धि  को  प्रतिबिबित  नहीं  करता  जो  थोक  मूल्य  सूचकांक  से  बहुत  अधिक  अतः  पिछले  सितम्बर

 को  समाप्त  होने  बले  12  महीने  की  अवधि  के  दोरान  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  10.2  प्रतिशत  की

 वृद्धि  दूसरे  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  कुछ  वस्तुओं  के  पैकेज  को  साथ  मिलाकर  लिया  गया

 जबकि  उस  पैकेज  की  कुछ  वस्तुओं  के  मूल्य  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  जैसे  कि  सामान्य  उपभोक्ता

 कुछ  वस्तुएं  जैसे  उत्पादित  वस्तुओं  के  मूल्य  में  इतनी  तेजी  से  वृद्धि  नही  होती  है  अथवा  उनके  मूल्यों  में

 गिरावट  भी  आ  ज।ती  इसलिए  कुल  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  जो  दिखाया  गया  जहां  तक  मूल्य

 वृद्धि  का  संबंध  है  आम  आदमी  की  परेशानी  को  प्रतिबिबित  नहीं  करता  इसलिए  हमें  इस  समस्या

 पर  गंभीरता  से  विचार  करना  चाहिए  हमें  केवल  अखबारों  में  प्रकाशित  होने  वाले  आंकड़ोंको  ही  ध्यान

 में  रखना  चाहिए  बल्कि  मूल्य  वृद्धि  के  संदर्भ  में  आम  आदमी  की  स्थिति  इससे  भी  अधिक  शोचनीय

 इसके  अलावा  इसका  क्या  समाधान  जैसा  कि  मैंते  कहा  कि  हमें  इसे  केवल  आपूर्ति  की  समस्या  के

 रूप  में  ही  नहीं  देखना  चाहिए  ।  हमें  वस्तुओं  का  आयात  करके  बाजारों  को  उनकी  पूर्ति  करनी  चाहिए  ।

 हमारे  पास  उचित  मूल्यों  की  दुकाने  हैं  और  हमने  जमाखोरी  के  विरूद्ध  उपाय  भी  किए  ऐसा  करना

 आवश्यक  है  लेकिन  सत्य  तो  यह  है  कि  सरकार  की  राजस्व  नीति  की  पुनंसमोक्षा  और  जांच  करने  की

 अावश्यकता  है  |  हमें  इस  बात  का  पता  लगाना  है  कि  सरकार  को  वित्त  सम्बन्धी  उपायों  में  क्या  परिवतंन

 करने  चाहिए  ।  वास्तव  में  अभी  सूखे  की  स्थिति  का  पूरा  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  कुछ  महीनों  बाद  इसका

 पूरा  प्रभाव  सामने  आएगा  और  मूल्य  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  हमें  गंभीर  समस्याओं  का  सामना  करना

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  हमें  अपनी  राजस्व  नीति  तथा  उदार  नीति  के  मापलों  की

 पुनेसमीक्षा  करनी  जहां  तक  घाटे  को  वित्त  व्यवस्था  का  सम्जन्ध  है  हमें  गे  र-योजना  व्यय  को

 कम  करना  चाहिए  जो  दिन  प्रतिदिन  बढ़ता  ही  जा  रहा  पिछले  बजट  भ।षण  में  घाटा  बताया  गया

 यह  आश्वासन  दिया  गया  कि  घाटे  की  बढ़ने  नहीं  दिया  जाएगा  तथा  गर-योजना  गत  व्यय

 को  स्थिर  रखने  के  लिए  एक  मन्त्रीमंडलीय  उप-समिति  नियुक्त  की  जाएगी  इसमें  कोई  स  न्देह  नहीं  कि
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 ओव॑श्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  में  चर्चा  1087

 शरद

 समिति  नियुक्त  की  गई  है  लेकिन  हमें  यह  पता  नहीं  है  कि  इसके  वास्तविक  प्रभाव  क्या  होंगे  और
 योजना  व्यय  में  कोई  कमी  आई  है  अथवा  मैं  यह  भी  अनुरोध  करूंगा  कि  सरकार  के  लिए  यह
 उचित  समय  है  कि  वह  मूल्य  नीति  निर्धारित  करें  ।  एक  ऐसी  मूल्य  नीति  हो  जो  यह  बताए  कि  लागत
 मूल्य  पर  उत्पादक  का  कितर्ना  लाभ  होना  चाहिए  तथा  विक्रेता  को  उस  पर  कितना  प्रतिशत  लाभ  लेना
 चाहिए  जिससे  उपभोक्ता  को  हानि  न  हो  ।  मैं  सरकार  से  एक  राष्ट्रीय  मूल्य  नीति  पर  विचार  करने  का
 आग्रह  इस  स्थिवि  पर  काबू  पाने  का  यही  एक  रास्ता  केवल  दुकानों  पर  नियन्त्रण
 उपभोक्ता  आन्दोलन को  प्रोत्साहन  देने  और  जमाखोरी  के  विरुद्ध  कदम  उठाने  आदि  का  कोई  लाभ
 नहीं  मैं  कहता  हूं  कि  यह  आवश्यक  है  लेकिन  सबसे  आवश्यक  यह  है  कि  सरकार  द्वारा  राजस्व
 नीति  और  मूल्य  नीति  को  निर्धारित  किया  जाना  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०  नामग्याल  ।

 थी  पो०  नामग्याल  :  उपाध्यक्ष  प्राइस  राइज  पर  चल  रहे  डिस्कशन  पर
 कुछ  चन्द  बातें  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  बहुत  सारे  मुअजिज  साथियों  ने  यह  कहा  ओर  यह  सही  भी  है  कि
 प्राइस  राइज  वल्ड-वाइड  फिनोमिना  है  और  जाहिर  है  कि  इसका  असर  हमारे  देश  पर  भी  पड़ा
 हमारा  देश  एग्रीकल्चरल  या  जिराअती  मुल्क  होने  के  कारण  हमारे  माहशियात  जिरात  पर  मुन्हस्सिर

 जिरात  पर  जो  हमारे  मुल्क  के  प्राइस  उन  पर  काफो  असर  पड़ा

 इस  साल  बदकिस्मती  से  हमारे  देश  में  शुरू  में  इस  कद्र  बेवकत  बारिश  और  ओले  जैसे  कि
 नाथ॑ने  इण्डिया  के  5  स्टेट्स  हैं--जम्मू-काश्मी  हिमाचल  हरियाणा  और  यू  ०  पी  ०--यह्
 एरिया  हमारे  देश  का  ग्रेन-बाउल  कहा  जाता  है  यानी  कि  हमारे  देश  के  ग्रेन  का  खजाना  कहा  जाता
 तो  इसमें  जो  भी  क्राप्स  वह  बारिश  में  तबाह  हो  सरकारी  एसेस्मैंट  के  मुताबिक  यू०  पी०  के

 जम्मू-काश्मोर  और  हिमाचल  प्रदेश  को  मिलाकर  22  मि०  टन  खुराक  का

 नुकसान  हो  गया  ।  यू०पी०  में  जो  टोटल  प्रोडक्शन  है  उसका  जो  कुछ  नुकसान  हुआ  उसकी  तो  पूर्ति  किसी

 तरह  हो  गई  ।  लेकिन  ईस्टन  सेक्टर  में  फ्लड़  का  इस  कद्र  सिलिला  रहा  कि  काफी  नुकसान  हो
 गया  इसका  असर  प्राइसीज  पर  भी  पड़ा  और  डरी  प्रोडेक्ट्स  पर  भी  पड़ा  ।  सूखे  की  वजह  से  प्राइज
 राइज  में  काफी  बढ़ोत्तरी  हो  लेकिन  मैं  एक  चीज  के  लिए  माननीय  मन्त्री  जी  को  मुबारकबाद
 देता  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  यूनियन  टेरिटरीज  में  सप्लाई  प्रोवीजन  रखा  उनका  यह  प्रोवीजन  बहुत
 अच्छा  रहा  उन्होंने  फेयर-प्राइज  शाप्स  और  मोबाइल  गाड़ियों  की  संख्या  को  इसके
 साथ-साथ  चीजों  को  स््टाक  भी  इससे  लोगों  को  फायदा  हुआ  आपको  तो  मालूम  ही
 है  कि  शहर  का  असर  देहात  पर  भी  पड़ता  हमारे  मन््त्री  जी  इस  दिशा  में  जो  भी  कदम  उठा  रहे
 वह  सही  ही  उठा  रहे  इम्पलीमेंटेशन  करवाना  तो  स्टेट  के  हाथ  में  होता  है  और  उसमें  सेण्टर  दखल

 नहीं  दे सकता  लेकिन  बहुत  से  स्टेट्स  ऐसे  हैं  जहां  चीजों  कीं  बहुत  कमी  महसूस  की  जा  रही
 जम्मू-कश्मीर  जहां  से  मैं  आता  हूं  वहां  पर  रोजमर्रा  की  चीजों  की  लिस्ट  लगती  नहीं  दुकानदार
 अपनी  मर्जी  से  दाम  बढ़ाते  रहते  अगर  एक  दिन  किसी  चीज  की  कीमत  10  रु  है  तो  वह  दूसरे  दिन
 12  रु०  और  तीसरे  दिन  ]5  रु०  हो  जाती  उनको  कोई  पूछने  वाला  नहीं  होता  है  ।  सेण्ट्रल  गवर्नेमेंट
 को  चाहिए  कि  वह  इसके  लिए  हरेक  स्टेट  को  सख्त  निर्देश  दे  कि  वह  दुकानों  में  रोजमर्रा  की  चीजों  की
 लिस्ट  इसके  लिए  बीच-बीच  में  चेकिंग  भी  होनी  आप  चेकिंग  नहीं  करेंगे  तो  बह्
 अपनी  मर्जी  से  प्राइज  बढ़ाते  ज!एंगे  । यह  सब  भापको  देखना  चाहिए  ।

 264



 $  1909  आवैश्यंक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  में  चर्चा

 आप  खाने  के  तेल  को  ही  ले  इसको  हर  तबके  के  लोग  खाते  यह  इतना  महंगा  हो  गया

 है  कि  गरीब  आदमी  उसको  खरीद  नहीं  इसके  दाम  भी  आपको  कम  करने  हमारे
 दूराज  इलाकों  में  तो  यह  रैपसीड  आयल  मिल  नहीं  पाता  आप  हर  स्टेट  वालों  को  यह  निर्देश  दें
 कि  जो  दूर-द  राज  इलाके  पहाड़ी  इलाके  हैं  और  ट्राइबल  इलाके  हैं  वहां  तक  उनको  अवश्य

 यह  बड़े-बड़े  शहरों  में  तो  पहुंच  जाते  हैं  लेकिन  दूर-दराज  इलाकों  में  पहुंच  नहीं  पाते  सरकार  को

 चाहिए  कि  वह  इस  तरह  तवज्जह  दे  ।

 मैं  कुछ  बात  अपनी  काल््स्टीच्यूयेन्सी  के  बारे  में  कहना  चाहता  मेरी  कान्स्टीच्यूयेस्सी  लद्दाख
 आपको  तो  पता  ही  है  कि  वहां  7-8  महीने  रास्ता  बन्द  रहता  बदकिस्मती  से  इस  बार  डेढ़

 महीने  पहले  ही  रास्ता  बन्द  हो  वंसे  रास्ता  बीच  में  खुल  गया  था  लेकिन  खुलने  के  बाद  सप्लाई
 ठीक  से  पहुंची  जो  प्राइवेट  ट्रांसपोर्टर  हैं  पहले  श्रीनगर  से  लेह  तक  73  रुपए  पर  क्विंटल
 किराया  लेते

 ह

 ]

 संसदोय  कार्य  सन्त्री  तथा  खाद्य  और  मागरिक  पूर्ति  मन्त्री  एज०  के०  एल०  :  मै
 माननीय  सदस्य  से  इस  विषय  में  उनकी  सहायता  और  मार्गंदशंल  लेना  मैं  उनसे  यह  जानना

 क्योंकि  मैंने  अधिकारियों  को  यह  कहा  है  कि  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  कि  दूरस्थ  स्थानों
 पर  हर  समय  कम  से  कम  तीन  महीने  के  खाद्यान्न  भण्डार  उपलब्ध  प्रश्न  यह  है  कि  लद्दाख  के

 मामले  में  ऐसा  किया  गया  है  अथवा  नहीं  ।  यदि  इसे  कार्यान्वित  किया  जाता  है  तो  लद्ाख  को  जारी

 किए  जाने  वाले  खाद्यान्न  के  अलावा  हमेशा  अतिरिक्त  तीन  महीने  के  लिए  खाद्यान्न  भण्डार  उपलब्ध

 रहना  चाहिए  ।  प्रश्न  यह  है  कि  उससे  सहायता  मिलेगी  अथवा  नहीं  ।

 ]
 क्री  पी०  तामग्याल  :  हमें  8  महीने  के  लिए  स्टाक  करना  पढ़ता  है  क्योंकि  कम  से  कम

 6  महीने  के  लिए  सड़क  बन्द  हो  जाती  है  और  लास्ट  ईयर  तो  8  महीने  बन्द  रही  ।  तो  इसके  लिए  जो
 भाप  फर्माते  हैं  वह  आपका  सजेश्चन  बहुत  ही  अच्छा

 शी  एच०  के०  एल०  कितने  महीने  का  स्टाक  वहां  पर  होना  चाहिए  ?

 क्री  पी०  मामग्याल  :  8  महीने  का  ।

 थी  एच०  के०  एल०  भगत  :  ठीक  है  ।

 भरी  पी०  नामग्याल  :  इस  साल  रास्ता  पहले  बन्द  हो  गया  उसके  बाद  स्टेट  गवनम्रेण्ट

 झी  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  जब  रेप्लाई  दूंगा  तो  लदाख  का  भी  जिक्र  जब  रास्ता

 खुला  होता  है  उस  समय  8  महीने  का  लद्ाख  की  रेक््वायमेंट  का  वहां  पर  रखा  वहां  पर

 गोडाउन्स  वगेरह  की  जो  स्पेश  है  उसके  लिए  देखूंगा  और  आपसे  डिस्कशन  भी  करूंगा  ।

 थी  पी०  नामग्याल  :  आपका  बहुत-बहुत  शुक्रिया  ।

 तो  मैं  कह  रहा  था  कि  वहां  पर  73  र०  फी  क्विंटल  का  रेट  एक  ट्रक  लोड  का  4380  Fo

 किराया  होता  था  लेकिन  जब  दूसरी  बार  रास्ता  खुला  तो  12  से  14  हजार  फी  ट्रक  किराया  हो  गया
 यानी  240  से  280  रु०  पर  क्विटल  श्रीनगर  से  लेह  का  किराया  चढ़ा  दिया  प्राइवेट  ट्रेढडस  हम
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 पी  ०

 ।  समय  पर  सरकार  की  नोटिस  में  भी  लाए  लेकिन  सरक्रार  कुछ  नहीं  कर  पाई  ।  तो  मेरी  गुजारिश  है  कि

 इस  एरिया  के  लिए  आप  मेहरबानी  करके  कोई  इन्तजाम  एक  तो  वहां  पर  गवनंमेण्ट  ट्रांसपोर्ट
 स्टेट  में  आर०  टी०  सी०  हमने  कहा  कि  अगर  प्राइवेट  ट्रांसपोर्टर  ज्यादा  चार्ज  करते  हैं  तो  उनको

 आप  मत  दीजिए  तो  उसको  भी  आप  कनन््द्रोल  नहीं  कर  पाए  और  न  सरकार  की  ट्रांसपोर्ट  ही  दे  सके  ।

 यहां  पर  मजबूरन  हमारे  लोगों  को  इतना  किराया  अदा  करके  शारपिंग  करनी  पड़ी  ।

 इसके  अलावा  कुछ  और  भी  रिमोट  एरियाज  हैं  जोकि  लेह  और  करगिल  से  भी  कट-आफ  रहते
 हैं  जैसे  कि  जांसकतर  वहां  पर  कोई  सप्लाई  नहीं  पहुंची  ।  वहां  पर  एक  छटाक  भी  खाने  का  तेल

 नहीं  पहुंचा  ।  आटा  और  राइस  वगैरह  जो  है  वह  सब-डिवीजनल  और  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वार्टर  पर  तो

 पहुंच  गया  लेकिन  उन  रिमोट  एरियाज  में  जो  अब  तक  ले  जाते  चार-पांच  दिन  का  रास्ता  होता
 वहां  पर  रास्ता  बिल्कुल  ही  बन्द  हो  गया  क्योंकि  वक्त  से  पहले  बर्फ  गिरी  इसलिए  वह  सप्लाई  भी  वहां
 नहीं  पहुंच  पायी  |  जो  हार्वेस्टिग  क्राप्स  थीं  वह  अभी  भी  बफं  के  नीचे  दबी  हुई  विटर  के  लिए  वहां
 पर  जो  नारा  जमा  करके  रखा  हुआ  था  वह  भी  बर्फ  में  दब  इस  वक्त  वहां  पर  जो  सिच्युएशभ
 है--मैं  सारे  एरियाज  की  बात  नहीं  करता  हूं  -  जो  दो  तीन  ऐसे  पाकेट्स  हैं  जैसे  जास्कार  का  एरिया

 लिगशेट  का  एरिया  ये  ऐसे  एरियाज  हैं  जो  लेह  और  कगिल  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वाटर्स  से  कट-आफ  हैं  -

 डेढ़  महीने  तो  मेरी  सरकार  से  गुजारिश  है  कि  उन  एरियाज  में  बाई  एअर  एसेंशियल  कमाडिटीज

 ड्राप  करने  का  बन्दोबस्त  होना  चाहिए१  साथ  ही  साथ  वहां  पर  कंटल  के  लिए  चारा  भी  नहीं  है  ।  बैसे
 तो  हमारे  यहां  लोग  ज्यादा  कंटल  नहीं  रखते  लिमिटेड  नम्बर  में  ही  रखते  हैं  और  उनके  लिए  चारे
 की  स्टाकिंग  करते  लेकिन  इस  साल  वे  स्टाकिंग  नहों  कर  पाए  वहां  से  बहुत  सारे  केटल  मरने  की
 भी  खबर  आई

 ह

 मैं  मन््त्री  महोदय  से  गुजारिश  करूंगा  कि  मेहरबानी  करके  इन  मुद्रों  पर  कुछ  न  कुछ  स्टैप  जक्वर
 अब  मैं  आपको  चन्द  सुझाव  देना  चाहता  जिससे  आप  प्राइस  को  चेक  कर  पहला

 सुझाव  मेरा  यह  है  जो  होडर्स  और  प्रोफेटियर्स  उनके  खिलाफ  आपको  सख्ती  से  कार्यवाही  करनी

 चाहिए  और  सरकारी  पर  एसेंशियल  कमोडिटीज  के  रेट  फिक्स  करने  चीजों  पर  प्राइस
 टैग्स  लगाना  मैंडंटरी  होना  फेयर-प्राइस-शाप्स  रूरल  एरियाज  में  ज्यादा  से  ज्यादा  बनानी

 चाहिए  और  जनता  तक  सामान  पहुंचाने  के  लिए  स्टडी  सप्लाई  होनी  एक  सुझाव  मेरा  यह  भी

 बड़े-बड़े  शहरों  क ेआसपास  जितने  फार्म  रहते  उनको  सब्जी  और  दूसरी  चीजें  ग्रो  करने  के  लिए
 एन्क्रेज  करना  आज  आप  वैजिटेबल  प्राइस  को  ही  देख  मीडिल-क्लास  के  आदमी  के
 पास  सब्जी  खरीदने  की  पावर  नहीं  यही  स्थिति  दालों  की  भी  बड़े-बड़े  शहरों  के  नजदीक  जो
 छोटे  फार्मस  उनको  सिचाई  के  लिए  पम्प  लगाने  के  लिए  मदद  देनी  ताकि  वेजिटेबल  की
 सप्लाई  शहरों  में  रंगुलर  मिल  सके  ।  उनको  फाइनेन्शियल-एसिस्टेन्स  भी  देनी  छोटे-छोटे  जो
 फा्मस  उनकी  को-आपरेटिव  वेजिटेबल  सोस्तायटी  बनानी  उनको  शहर  के  कोने-कोने  में
 जगह  देनी  चाहिए  ताकि  वे  सब्जी  लगाकर  मुनासिब  दामों  पर  सब्जी  बेच  सकें  ।

 आदिर  मैं  यह  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  हमको  कन्ज्यूमर  मूवमेन्ट  को  एनक्रेज  करना

 यह  सबका  फर्ज  बनता  है  कि  सब  मिलकर  महौले-महौले  में  एक  कमेटी  जहां-जहां
 प्राइस  राइज  होता  है  या  जहां  पर  ज्यादा  चार्ज  किया  जाता  उन  लोगों  पर  नजर  रखने  के  उनके

 एगेन्स्ट  प्रोटेस्ट  करना  चाहिए  और  इन  चीजों  को  उनको  सरकार  की  नोटिस  में  लाना

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  आपका  मशक्र  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।
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 भरी  संफुद्दीन  अहमद  :  मैं  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  को  दोषी

 नहीं  ठहरा  सकता  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  दोनों  का  दायित्व  मूल्य-स्तर  को  बनाए
 रखना  केवल  केन्द्रीय  सरकार  का  ही  इसकी  वित्तीय  नीति  के  कारण  दायित्व  नहीं  है  बल्कि  यह
 देखना  राज्य  सरकार  का  भी  कर्तव्य  है  कि  मृल्य-बुद्धि  पर  रोक  लगी  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि

 वर्ष  1986  पश्चिम  बगाल  में  सरसों  क ेतेल  की  कीमत  काफी  बढ़  गई  थी  तथा  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  ने  मूल्य  को  कम  करने  के  लिए  भरसक  कोशिश  की  किन्तु  वह  असफल  पश्चिम
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 सैफुद्दीन

 बंगाल  सरकार  ने  एक  अध्यादेश  जारी  करके  सरसों  के  तेल  की  कीमत  22  रु०  प्रति  किलो  निर्धारित
 कर  दी  जबकि  उम  गमय  कीमत  32  से  33  रु०  प्रति  किलो  यदि  वे  वास्तविक

 भोकताओं  के  हितों  त्री  रक्षा  करना  चाहते  हैं  तो  मूल्य-वृद्धि  पर  नियन्त्रण  रखना  केवल  केन्द्रीय  सरकार

 का  ही  दायित्व  नहीं  है  वल्कि  राज्य  सरकार  का  भी  दायित्व

 मैं  सभा  के  समक्ष  केवल  दो  मुद्दों  को रखना  चाहता  ये  हैं  चावल  और  सरसों  के  तेल  की

 स्थिति  ।  असम  सूखे  और  बाढ़  से  हम  उसी  प्रकार  प्रभावित  हुए  हैं  जिस  प्रकार  देश  के  विभिन्न  भागों
 में  रहने  वाले  लोग  प्रभावित  हुए  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  देश  में  इस  वर्ष  के  दौरान  लगभग
 2  करोड़  टन  खाद्यान्नों  की  हानि  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यढ़॒  निवेदन  है  कि  असम  में  फसल
 का  एक  बड़ा  भाग  बाढ़  के  कारण  नष्ट  हो  गया  है  तथा  शेष  फमल  को  नाशक  कीटों  के  क।रण  क्षति

 पहुंची  है  ।  कृषि  विभाग  के  पास  जानकारी  के  अभाव  के  कारण  फसलों  को  बचाया  नहीं  जा  सका  ।
 इस  जानकारी  का  अभाव  केवल  केन्द्रीय  संरकार  के  पास  ही  बल्कि  राज्य  कृषि  विभाग  के  पास  भी
 इसका  अभाव  असम  में  खाद्य  चावल  की  भारी  कमी  हो  गई  किसी  गांव  में  जाने  पर  मालूम
 होगा  कि  धान  105/110  रु०  प्रति  मन  बेचा  जा  रहा

 यह  फसल  कटाई  का  समय  इस  धान  105/110  २०  प्रति  मन  बेचा  जा
 रहा  वर्ष  के दौरान  इस  समय  यह  50  २०  प्रति  मन  बेचा  जाता  असम  में
 खाद्यान्नों  की  भारी  कमी  यदि  केन्द्रीय  सरकार  समय  पर  उचित  कदम  नहीं  उठाएगी  तो  असम  में
 अकाल  की  स्थिति  उत्पन्त  हो  इसके  असम  सरकार  का  सुरक्षित  खाद्यान्न  भण्डार
 पहले  ही  बाढ़  क ेसमय  समाप्त  हो  चुका  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि  असम
 के  लोगों  को  बचाने  के  लिए  असम  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  के  खाद्यान्न  भण्डार  से  खाद्यान्न  आवंटित
 किया  जाए  क्योंकि  असम के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खाद्यान्नों  की  भारी  कमी  हम  यहां  बम्बई  या
 कलकत्ता  अथवा  गुवाहाटी  में  मूल्य-वृद्धि  के  बारे  में  बोल  रहे  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मृल्य-वृद्धि
 पर  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं  जहां  खाद्यान्नों  के  मूल्य  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  मैं  असम  में  सरसों  के  तेल
 के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  के  बारे  में  निविदन  करना  चाहता  इस  वर्ष  सरसों  की  फसल  नहीं  उगाई  जा
 सकी  क्योंकि  जिस  क्षेत्र  में  सरसों  की  खेती  की  जाती  वह  अभी  भी  पानी  में  डूबा  हुआ  अब
 इसमें  पानी  भरा  हुआ  इन  क्षेत्रों  में  फप्तल  नहीं  उगाई  जाएंगी  ।  जहां  तक  सरसों  के
 उत्पादन  का  सम्बन्ध  हमारे  क्षेत्र  में  इसमें  गिरावट  इस  समय  गांवों  में  सरसों  का  तेल
 37.40  २०  प्रति  किलो  की  दर  से  बेचा  जा  रहा  इस  मूल्य  वृद्धि  के  कारण  लगभग  80  प्रतिशत
 गाँव  वालों  ने  सरसों  का  तेल  खाना  छोड़  दिया  भारत  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  असम  को
 खाद्य  तेल  की  कुछ  मात्रा  आबंटित  की  जाए  ताकि  ग्रामीण  लोगों  को  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।  इस  सम्बन्ध
 में  मैं  एक  बार  निवेदन  करता  हुं  कि  सरसों  के  तेल  की  कीमतें  निर्धारित  की  जानी  यहਂ
 अति  आवश्यक  है  .  राज्य  को  खाद्य  तेल  का  कोटा  आवंटित  करते  समय  सरसों  के  तेल  के  मूल्य-निर्धारण
 हेतु  शर्तें  संलग्न  की  जानी  चाहिए  ताकि  ग्रामीणों  को  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।  इसके  उपभोक्ता
 संरक्षण  1987  पारित  तो  कर  तिया  गया  किन्तु  अभी  तक  इसे  लागू  नहीं  किया  जा
 रहा  इस  अधिनियम  को  अब  तक  का्यंरूप  नहीं  दिया  गया  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध
 है  कि  वह  यह  देखे  कि  इस  अधिनियम  को  कार्यान्वित  किया  जाए  तथा  तत्काल  जिला  और  राज्य  मंचों
 की  स्थापना  की  उपभोक्ता  मंचों  की  स्थापना  की  जाए  ताकि  उपभोक्ताओं  को  लाभ  मिल  सके  ।
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 $  1909  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  में  चर्चा

 अन्त  मैं  पुनः  एक  बार  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 रहने  वाले  असमिया  लोगों  की  बतंमान  स्थिति  पर  ध्यान  दे  तथा  आवश्यक  व्यवस्था  करें  ताकि  असम  के
 लोगों  की  भूख  से  मृत्युन  इस  असम  के  गांवों  में  चावल  की  भारी  कमी  मैंने  गांवों  में
 जाकर  देखा  मैंने  देखा  है  कि असम  में  बहुत  विकट  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  केन्द्रीय  सरकार
 से  मेरा  पुनः  अनुरोध  है  कि असम  सरकार  की  भण्डा  र-स्थिति  को  बढ़ाने  क ेलिए  असम  को  खाद्यान्नों  की

 कम-से-कम  कुछ  मात्रा  भेजी  जाये  ।  यही  मेरा  निवेदन  है  ।

 धन्यवाद  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  एक  मिनट  रह  गया

 क्री  तारायण  चोबे  :  कृपया  भगत  जी  को  एक  स्पष्टीकरण  देने  क्या
 आप  चावल  का  आयात  करने  जा  रहे  हैं  ?  कृपया  सदन  को  बताएं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  27  1987  को  ग्यारह  बजे  पुनः  समवेत  होने  के

 लिए  स्थगित  हुई  ।
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 के  ग्यारह  बजे  स०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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